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भूमिका 


यह लोकतन्त्र का यग है और प्रायः सभो देशों में शासन-सूत्र जनता के 
हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आया है। भारतवष में भी नये संविधान के 
ग़र लोकतन्त्रात्मक्त गण राज्य की स्थापना हुई ओर केन्द्र तथा 
शो में बालिग मताधिकार के अश्रनुसार चुने हुए प्रतिनिधियों की धारा 
पाएं बनी हैं और उनके बहुमत दल के मंत्रिमण्डल बने हें। धारा- 
पाओश्नों का काय-संचात्नन एक विशेष प्रक्रिया के अर ६)ता है। अंग्रेजी 
मेंस प्रक्रिया के सम्बन्ध में बहुत सी पुस्तक हैं पर हिन्दो भाषा में 
सी पुस्तकों का सबथा अभाव दे। हमारी धारा-सभाअ। की कायवाह्दी श्रब 
नदी भापा में होनी श्रावश्यक है ओर कितनी धारा-सभाओं में काय- 
गह्ठी हिन्दी में होने भी लगी है। श्रतः संसदीय प्रकिया के सम्बन्ध में 
हिन्दी भाषा में पुस्तकों का होना बहुत आवश्यक है। श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली 
ने इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इस पुस्तक को लिखा हे । 
पुस्तक के प्रारम्भ के अध्यायों में लेखक ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
य से ब्रिटिश शासन-काल * अन्त तक भारतीय सविधान के विकाप्त का 
म इतिहास लि... ज्यों-ज्यों राजनीतिक जागृति बढ़ती गई शअ्रग्रेज 
3 घीरे-घीरे .धासन का थोढड़ा-थोड़ा अधिकार भारतवासियों को 
, >खक ने यह दिवलाया है कि किस प्रकार ५७ की क्रान्ति के 
चातू शासन-सूत्र ईस्ट इन्डिया कम्पनी के हाथ से निकल कर ब्रिटिश संसद्‌ 
« हाथ में आया ओर किस प्रकार धीरे-घीरे १८६१, १८९२, १९०९, १६१६ 
. आर १६३४ के कानूनों के अनुसार घारा-सभाए स्थापित हुई और उनमें 
ने हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती गई और अन्त में जन-श्रान्दोलन क। 
-पीत्रता के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ अंग्रेजों को मारत में शासन 
करना असंभव प्रतीत होने लगा ओर वे हिन्दुस्तान छोड़कर श्रपने देश को 
वापस चल्ते गये। 


(आा) 


पुस्तक के द्वितीय खण्ड में लेखक ने भारत के नये संविधान की 
आलोचना को हे और उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। नये 
संविधान के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रदेश की धारा सभाश्रों का किस प्रकार 
निर्माण हुआ है, चुनाव सम्बन्धी क्‍या नियम हैं और धारा सभाओं का 
किस प्रकार चुनाव होता है, इन सबका वर्शान इस भाग में किया गया है । 

पुस्तक के श्रन्तिम भांग में संसदीय प्रक्रिया का वणन किया गया है। 
घारा सभा के अध्यक्ष, उपाध्ण्च आदि का चुनाव किस प्रकार होता है, 
धारा सभाओं की कार्यवाही का किस प्रकार सअड्चालन और नियमन होता 
है, सद यों को धारा सभाओ्रों में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, प्रश्न 
आदि पूछने, काय-स्थगन के प्रस्ताव पेश करने तथा विधेयक उपब्थित करने 
ओर उनके पारित करने की क्या प्रक्रिया है, उदाहरणों के साथ इन सबका 
बणन इस पुस्तक में किया गया है । 

अब धारा सभाओं में हिन्दी भाषा के द्वारा काम हो रहा है आर बहुतसे 
सदस्य केवल हिन्दी भाषा ही जानते हैं। अंग्रेजी से अनमिश होने के कारण 
वे इस विषय की अंग्रजी भाषा की पुस्तकों से लाभ नहीं उठा सकते | उनके 
लिये यह पुस्तक बड़े काम की होगी । लेखक ने, निस्सन्देह, बड़े परिश्रम से इस 
स्तक को तैयार किया है। 


काशो हिन्दू विश्वविद्यालय 
२९ दिसम्बर १६५२ | नरेन्‍्द्रदेव 


अस्तावना 


किसी देश की राजकोय व्यवस्था की नींव उसके संविधान पर ही 
टिकती है। आज का भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत का 
संविधान भी गणतन्त्र पर निर्मित है ओर उसकी सरकार का स्वरूप 
संसद य है। हमारी संसदीय प्रक्रिया बहुत कुछ ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया 
के अनुरूप है ओर ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया पर अंपेजी में अनेक 
प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, किन्तु भारत की ससदीय प्रक्रिया पर अब तक कोई 
ऐसी पुस्तक नहीं लिखी गई है। हिन्दी में तो, जहां तक मुझे ज्ञात है, संसदीय 
प्रक्रिया के सम्बन्ध में एक भी पुस्तक नहीं लिखी गई है। प्रस्तुत पुस्तक में 
जो संविधान और संसदीय विषयों में रूचि रखने वाले लोगों के लिये 
लिखी गई है, उक्त कमी को दूर करने का यत्किंचित प्रयास किया गया है । 
आशा है स्कूल ओर कालिज के छात्रों के लिये भो यह पुथ्तक उपयोगी 
होगी । 
आवश्यक सामग्री के अभाव में तथा स्वल्प साधन होने के कारण लेखक 
को इस पुस्तक के लिखने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 
संविधान और संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी पुस्तकें हमारे पुस्तकालयों में अत्यल्प 
मात्रा में है। जो कुड्ठ हैं भी वे विदेशी लेखकों द्वारा विदेशी भाषा 
में अपने देश के सम्बन्ध में लिखी हुई हैं। अंग्रेजी शब्दों के लिये उपयुक्त 
पारिभाषिक शब्द भी नहीं मिल पाते। इमारी राष्ट्रीय सरकार इस काय को 
अमी पूणत: हाथ में नहीं ले पायी है। भारतीय संसद की प्रक्रिया नियमा- 
बली तक का, जो अंग्रेजी में लिखी है, हिन्दी में अनुवाद नहीं हो पाया 
है। हिन्दी में जिन विषयों का अनुवाद है वह भी अधिक क्लिष्ट और दोष- 
पूण होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है । भारत के संविधान का 
हेनदी संस्करण इसका एक प्रमाण हे। लेखक ने इस पुस्तक को यथा- 
संभव सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। संविधान और संसदीय 


(२) 


प्रक्रिया सम्बन्धी अ्ध्यायों में प्रायोगिक शब्दों के लिये उसी शब्दावली का 
प्रयोग किया गया हे जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दों 
की सूची में हैं। इसलिये भाषा कहीं-कहीं ग्निवायतः क्लिष्ट हो गई है । 
पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्दों की एक सूची भी परिशिष्ट के रूप में 
जोड़ दी गई है। 


पाठकों की सुबिधा के लिये “संसद्‌ और संसदीय प्रक्रिया” को तीन भागों 
में विभक्त किया गया है। पहले भाग में भारत के सर्वेधानिक विकास का 
विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में विधान सम्बद्ध संस्थाओं का संक्षिप्त 
विवरण है और तीसरे भाग में भारत की संसदीय प्रक्रिया दी गई हे। 
पुस्तक को यथासम्मव रोचक ओर सूचनाप्रद बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


इस पुस्तक को लिखने में जिन पुस्तकों की सह्दायता ली गई है उनकी 
सूची में पुस्तक के अ्रन्त में दे रहा हूँ । उनके अलावा बहुत-सी ,पत्र-पत्रिकाओं 
से भी सहायता प्रास हुई है। मैं उन सब लेखकों और पत्र पत्रिकाओं के 
सम्पादकों, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा पुस्तकालय ओर श्री काशी विद्यापीठ 
पु. तकालय का ऋणी एवं कृतज्ञ है । 

में उन मित्रों का, जिन्होंने इस पुस्तक के लिखने में श्रपनी अमूल्य 
सद्दायता ओर सुझाव दिये, अत्यन्त आभारी हूँ, विशेषकर काशी विद्यापीठ 
के पीठस्थविर श्री चन्द्रशंखर अस्थाना का, जिन्होंने श्रपना अमूल्य समय 
देकर पुस्तक की त्रुटियों को दूर करने ओर इसे इतना शीघ्र छुपवाने को 
व्यवस्था को । 

मैं उन मित्रों का श्रत्यन्त आभारी हूँगा जो इस पुस्तक को अधिक 
उपयोगी बनाने का सुझाव देंगे | 


टिहरी, --परिपूर्णा नन्द पैन्यूली 
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भाग्त का संवेधानिक विकास 


- किसी भी देश का संबिधान एक अ्प्रत्यशित घटना नहीं होती, बल्कि 
उसके इतिहास अर आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन के क्रमिक- 
विकास की उपज होता है। स्वतंत्र भारत का संविधान भी ब्रिटिश शासन 
के आर भ से चली आ रहीं राज्य व्यवस्थाकी अंतिम कड़ी है। संवैध।निक 
विकास को यह कहानी आरंभ से ही इस बात पर निभर रही है कि केन्द्र 
ग्रधिक शक्तिशाली हो या उसके अ्रन्तगत इकाइहयां। पहलेपहल गवनर- 
जन रल के अधिकार बहुत कम थे ।_ न्तु ज्यों-ज्यों इस्ट इश्डया कम्पनी का 
राज्य-विस्तार होता गया ओर उसने अपनी प्रशासकीय सुविधाश्रों के लिये 
प्रेंसिडें सियों का पुनर्निमाण आरंभ किया गव्नर-जनरल की शक्ति में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती गई और ब्रिटिश भारत के अ्रन्तगंत समस्त इकाइयों का श्रोत 
केन्द्रीय सरकार को बना दिया गया। कालान्तर में ये इकाइयां प्रान्त कह- 
लाये जाने लगे। हमारे सामात्रिक और राष्ट्रीय जीवन में जेसे-जैसे प्रगति 
होती गई, अपनी सत्ता को अचक्चुएण बनाये रखने के लिये ब्रिटिश सरकार 
भारतवष के सबन्ध में संवैधानिक परिवृतन करदी गई । इसलिये नये संवि- 
घान का विवेचन करने से पूव उस ऐतिहासिक प्रगति का विश्लेषण कर" 
क्षेना अपेक्षित दे जिसके द्वारा संवेघानिक त्रिकास का माग प्रशस्त हुआ । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना 

लन्दन के कुछ व्यायारियों ने ईमस्‍्ट इण्डिया कम्पनी नामक एक व्यापारिक 

संस्था की स्थापना करके सन्‌ १६०० में ब्रिटिश साम्राशी एलीजावेथ से पूर्वी 

देशों के साथ व्यापार करने के लिये राज-पत्र प्रात्त किया । राज-पन्र में उन्हें 
“लूमि हस्थगत करने, शख्त्रास्‍्त्रों द्वारा उसकी रक्षा करने, सिक्के वनाने और 

अपने अधिकार जेत्र के लिये न्‍्याय-व्यवस्था?ः करने का अधिकार मिला | 

उस समय अंग्रेज व्यापारी यद्ट कल्पना भी नहीं करते थे कि कालान्‍न्तर में 


( २ ) 


भारतवर्ष की सावंभौम सत्ता उनके हाथ लग जायगी और ब्रे इस देश के 
स्वामी होंगे । जिस क्रम से उन्होंने धीरे-धीरे श्रपना आधिपत्य किया वह 
शक्ति उन्हें इन तीन सूत्रों से प्रात्त हुईं । (१) ब्रिटेन के इस कानून के आधार 
वर कि अंग्रेज नागारकों द्वारा वजित भू म सवंधानिक रूप से सम्राट्र को 
सरकार की मिल्क्रियत होगी (२) कम्पनी का समय-समय पर मिले राज-पत्र, 
झौर (३) ब्रिटिश लोक-सभा द्वारा बनाये गये कानून | पहले, राज-पत्र के 
द्वारा कम्पनी को अमेरिका, श्रफ्रीका, एशिया ओ्रौर पूर्वी द्वीप-समुह्ों के साथ 
व्यापार करने की सुविधा मिली ।* भारतवष में कम्पनी ने सूरत ( ६:३), 
मसली पद्म (१६१६), इरिदरपुर (१६३२), मद्रास (१६४ ), बम्बई (१६६८) 
ओर कलकता में (१६६६) में कारखान खले। कम्पनी का व्यापार सन्ताष- 
जनक रूप से चलने की अवस्था में उप्ते पुनः १५ वष के लिये बढ़ाने की 
व्यवस्था की गई थी। राजा चाल्स द्वितीय ने कम्पनी को (६६१) युद्ध 
सामग्री का आयात करने ओर अपने व्यापारिक हितों के लिये देशी नरेशों 7. 
साथ युद्ध अ्रथत्रा संधि करने का अधिकार दिया। सन्‌ १७६३ में कम्पनी को 
बाह्य आक्रमण तथा आन्‍्तरिक विद्रोह का मुकाबला करने के लिये फोजी 
कानून लागू करने का अधिकार मिला। भारत के व्यापार पर कम्पनी का 
एकाधिपत्य स्थापित करने ओर तदनुसार यहां के थ्रार्थिक ढांचे को कम्पनी 
की नीति के अनुरूप बदलने के लिये उसे भारतीय - सिक्‍तकों के मुद्रण का 
अधिकार मिला था | उसके अनुसार कम्पनी ने १६७६ में बम्बई में अपनी 
पहली टकसाल बनायी । 


भारत में अन्य श्वेतांग व्यापारियों से ( पुतगाली, डच और फ्रान्सीसी ) 
अंग्रेजों की प्रतिद्वन्द्विता थी। किन्तु चूंकि उन्हें ईस्ट इण्डिया कम्पनी को 
भांति अपने देशों की सरकार का पूरा समथन प्राप्त न था, न उनकी समुद्दी 
शक्ति अ्रंग्रेजों के समान सुदृढ़ थो, और न बे इतने काय पदु तथा श्रव॒सर से 
लाभ उठाने वाले ही सिद्ध हुए इसलिये वे अग्नेजों के आगे न टिक सके। 
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( ३) 


औरंगजेब को मृत्यु के पू्व हों मुगल साम्राज्य छिन्न-मिन्‍न होने लेगा 
था। सन्‌ १७६१ तक वह साम्राज्य का शव मात्र रह गया था। चतुर अग्रेज 
व्यापारियों ने इस जथिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया और अपनी साम्राज्य 
लिप्सा की पूर्ति में वे अग्रसर हुए । 


सन्‌ “७५७ में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को परास्त करके और 
उसके पश्चात्‌ तंजौर, कनांटक, हेदराबाद आदि ज्षेत्रों को आधीन करके 
_ कम्पनी का राज्य-विस्तार शुरू हुआ। इतिहासकार इस बात को स्वीकार 
करते हैं कि भारत में ब्रियिश राज्य का भ्रीगणेश प्लासी के युद्ध में उनकी 
विजय से हुआ्आा ।* ईस्ट इण्डिया कम्पनी श्र केवल ब्यापारिक संस्था न 
रहकर एक शासक संस्था बन गई थी । 


१७६५-१८८५-- जाज तृतीय के शासन काल में सन्‌ १७६५ में 
बंगाल (बिहार और उड़ीसा सहित) की दीवानी मिल जाने से कम्पनी की प्रभुत 
कायम हो गयी । भूमि-कर वसूल करने के लिये उसने तरह-तरह के श्रत्याचार 
किये । जनता शोषण की चको में बुरी तरह पिसने लगी .| जनता के 
बढ़ते हुए असन्तोष से ब्रिटेन की सरकार को चिन्ता हुई और उसने अनुभव 
किया क्रि इतनी तेजी से शोषण का यह क्रम जारो रहा तो देश हाथ से निकल 
जायगा। इसलिये उसने कम्पनी के अधिकार क्षेत्र की प्रशासकोय व्यवस्था 
पर कानूनी नियंत्रण करने का संकल्प किया | 


१७७३-- फलतः सन्‌ १७७२ में ब्रिटिश लोकसभा में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट 
के नाम से एक कानून बना जिसके अनुसार कम्पनी के राजनीतिक अधिकारों की 
व्याख्या की गई और उसके अधिकार क्षेत्र पर ब्रिटिश लोकसभा का नियंत्रण 
स्थापित किया गया । बंगाल के गवनर को गवनर-जनरल का पद दे दिया 
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गया और उसे सहायता देने के लिये चार व्यक्तियों की एक कोन्सिल नियुक्त 
की गई। मद्रास और बम्बई प्रेसिड सियों को गवनर-जनरल के आधीन कर 
दिया गया। गवनर-जनरल श.्रोर उसकी कोंसिल की नियुक्ति वथा उन्हें अप- 
दस्थ करने का अधिकार कम्पनी के द्वाथ से छीनकर श्रिटिश राजा के हाथ में 
सौंपा गया। कम्पनी के श्रधिकार-्तेत्र में शांति और सुब्यवस्था कायम 
रखने के संवन्ध में कानून बनाने ओर वाह्म आक्रमण से उनकी रक्षा का 
अधिकार गवनर-जनरल तथा उसकी कौन्सिल को दिया गया। कलकतचे 
में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और गवनर-जनरल तथा उसकी 
कौन्सिल को आदेश दिया गया कि वे सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत लिये 
बिना किसी कानून को लागू न करें और न ऐसा कानून द्वी बनायें जो इंगलेंड 
के प्रचलित कानूनों के विरुद्ध हो । 

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट को कार्यान्बित करने में कदम-कदम पर अड़चनें पैदा 
होने लगीं, क्योंकि वह मौलिक रूप से दोषपूण था। सर्वोच्च न्यायालय 
तथा गबवनर-जनरल और उसकी कौन्सिल का आपस में सहयोग नहीं रहा । 
कोन्सिल के सदस्य भी सदा गवनर-जनरल का विरोध करते रद्दे । और चूंकि 
बहुमत का राय ही मान्य समझा जाता था, इसलिये अकेला गवनंर- 
जनरल कौन्सिल के सम्मुख सवथा शक्तिह्दीन था । इनके अ्रतिरिक्त प्रशासना- 
घिकारियों श्रोर कम्पनी के ब्यापारियों में उत्तरोत्तर क॒टुता बढ़ती गई जिसका 
कुप्रभाव प्रशासन तथा व्यापार दोनों पर पड़ा । सन्‌ १७८१ में ब्रिश्श लोक 
सभा में इस कानून में संशोधन हुआ जिसके द्वारा गवनर-ज्नरल तथा उसकी 
कौन्सिल के आपसी संबन्धों, ओर सर्वोच्च न्यायालय के साथ उनके संबन्धों में 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया | किन्तु इससे भी कोई श्रन्तर 
नहीं हुआ । आवश्यकता इस बात की थी कि कम्पनी के अधिकारों में ही 
श्रामूल परिवतन कर दिया जाय । 

१७८४--- इस बीच इंगलँंड की सरकार में परिवतन होगया और पिद्द 
नया प्रधान मंत्री बना । उसने सन्‌ १७८४ में लोक सभा द्वारा एक कानून बन- 
वाया जिसका उद्ृश्य कम्पनी पर ब्रिटिश सरकार का आपधिपत्य स्थापित करने 
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का था| इस कानूत के द्वारा गवनर-जनरल की निथुक्ति सम्राट द्वारा न होकर 
रंदन में स्थायित बोड आर कशट्रोल के द'रा होने लगी। औओड श्रॉफ कण्ट्रोल 
में ब्रिटिश सरकार के दो मन्त्री तथा प्रिवी कौन्सिल के चार सदस्य थे । उसके 
आाधान यहां की सेना, प्रशासन तथा शआाय-ब्यय का नियन्त्रण सब कुछ था। 
इस कानून के द्वारा प्रशासन में भी परिवतन किया गया। गवनर-जनरल 
को कौन्सिल के सदस्यों की सख्या घटा कर तीन कर दी गई । उसके अ्रधि- 
कार मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में बढ़ा दिये गये । प्रेसिडेंसियों के लिये 
डाइरेक्ट्स द्वारा दी गई ऐसी आज्ाओंं का, जिनकी गवन+-जनरल 
को कोई सूचना न हो, पालन ऋरना अनिवाय कर दिया गया ।* 
जिन राजाओ फे विरुद्ध युद्ध वी तैयारी हो या युद्ध चल रहा हो उन्हें छोड़ 
अन्य किसी राजा के साथ युद्ध ग्रथवा संधि करन का अजिकार बिना डाइरे- 
क्टस की आज्ञा के गवनर-जनरल और उसकी कोन्सिल को नहीं था । इसी 
'प्रकार के प्रतिबनन्‍्ध ग्रेखिडिसियों के गवनरां पर भी थे। प्रोतंडेंरया का 
प्रशासन सुनारू रूप से चलान के लिये गवनरा के साय तीन न्याक्तयों की 
कफोन्सिल की नियुक्ति की गई । आय-व्यय तथा दशा नरेंशों के साथ सबन्ध 
प्रेसिडंसियों से छीनकर गवनर-जनरल ओर उसकी कान्सिल के द्वाथ में सोपे 
गये | अपने कमचारियों की नियुक्ति को कम्॥नों को स्वतत्नता थी। उसके 
डाइरेक्टस की तीन झ्यादमियों की एक गुत समिति बनाई गयी। बोड श्रॉफ 
करण्ट्रोल के गुम आदेश इस समिति के द्वारा कायान्वित किये जात थे । 


विट्ट के कानून द्वारा भारतीय प्रशासन में दाहरी व्यवम्था स्थापित हुई । 
सन्‌ १७८६ में इस कानून में भी सशाधन किया गया जिसके श्रनुसार गवनर« 
+--_>>ैका-ननज जज >ततत+ममत_+_+___-___+++_.._.....ह.ह_्._- 
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जनरल का झाधिकार दिया गया कि आवश्यकता पड़ने प्र कोन्लिख ही 
सम्मति की भी उपेच्ता करके काम कर सकता दे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस कानून के द्वारा भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी बढ़ 
गई और कम्पनी अपने रहे-सहे ग्रधिकारों से वंचित हो गई ।* किन्तु व्यापार 
के लिये उसे दिये गये गज-पत्र की जब १७९: में अवधि समाप्त दोने को 
हुई तब्र उसे लोक सभा ने २० वष के लिये और बढ़ा दिया। मद्रास और 
बस. ई के गवनरों को भी अपनी प्रसिडेंसियों में न्‍्यूनाधिक मात्रा में वे खब 
अधिकार मि.; गये जो गवनर-जनरल को प्राप्त थे। किन्तु उनके ऊपर 
गवनर-जनरल का आधिपत्य रह्दा | बोड श्रॉफ कण्ट्रोल के सदस्यों का वेतन 
तथा कार्यालय का व्यय भारत की आय से होने लगा। बोड आफ कणट्रंल 
तथा बोड ऑफ डाइरेक्टसस में मतभेद हो जाने की स्थिति में ब्रिटिश राजा को 
निणय देने का अ्रधिकार सौंपा गया। इस कानून के द्वारा राजा स्वेच्छा पूर्वक 
जब चादे गवनर-जनरल को वापस बुला सकता था । 

१८९ ३-- इस बीच यूरोप तथा भारतवष में बहुत से पबवितन हुए । 
नैपोलियन ने यूरोत्र में अंग्रेजी माल का आना बन्द करा दिया । इसलिये 
अंग्रेज व्यापारियों के लिये भारत को अद्डा बनाकर पूर्वी देशों के साथ 
व्यापार करने के अतिरिक्त ओर कोई उपाय न था। इधर वैलेजली की 
नीति के फल्लस्त्ररूत कम्पनी का राज्य विस्तार काफी हो गया था | कम्पनी के 
राज-पत्र को अवधि १८१३ में समास होने जा रही थी, उसे कुछ सखंशोधनों के 
साथ पुनः बीस वष के लिये बढ़ा दिया गया । १८१३ के कानून के अनुसार 
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अंग्रेज जाति का कोई भी व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता 
था। कम्पनी के पास केवल चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार 
करने का एकाधिकार रह गया । 

१८१३ के कानून में यह स्पष्ट लिखा था कि भारत वष में कम्पनी का 
जो राज्य विस्तार हुआ है उसकी राज सत्ता ब्रिटेन के राजा के ह्वाथ में 
रहेगी। कम्पनी को आदेश दिया गया कि वह्द भारत में शिक्षा पर एक 
लाख रुपया वार्षिक व्यय करे । इस कानून के द्वारा गवनर-जनरल के अधि- 
कार श्रोर अधिक जिर्तृत कर दिये गये 

१.३३ -- इस कानून की मदततापर प्रकाश डालते हुर लाड मेकाले 
ने एक स्थल पर लिखा है कि “१७८४ और १८५८ ईसस्‍्वी के भीतर जितने 
कानून बने उनमें १८३३ का कानून भारत सरकार के लिये सवांबिक महत्वपूर्ण 
है।? इस कःनून के द्वारा भारतवष की प्रशासकीय व्यवस्था का लगभग 
सम्पूण रूप से केन्द्रीकरण कर दिया गया | ब्रिटिश राजा ने घोषणा की कि 
कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई भूमि पर मेरी सरकार का अ्रधिकार है। उसके 
व्यापार संबन्धी एकाथिकारों को समाप्त कर दिया गया | किन्तु प्रशासन में 
कम्पनी का अभी भी हाथ था । गवनर जनरल के कानूनी अधिकारों में एक 
आर कड़ी जोड़ दी गई । उसकी कोंसिल में एक कानूनी सदस्य की वृद्धि 
करके उसकी सदस्य-संख्या पुनः चार कर दी गई। कानून बनाने के समस्त 
अग्रधिकार गजनर-जनरल तथा उसकी कौंसिल को सौंप दिये गये। 

किसी प्रान्त के पुगने कानून में संशोधन करने . अभ्रथवा नया कानून 
बनाने की आवश्यकता होती तो गवनर उसे सुकाव के रूप में गधनर-जनरल 
को लिख भेजते ओर गवनर-जनरल तथा उसकी कोन्धिल उस पर अपना 
निणय देते । १८३३ केऐक्ट के द्वारा गवन जनरल किसी कानून को, अथवा 
कानून के किसी भाग को यदि वह ब्रिटिश लोकसभा द्वारा निर्मित कानून के 
प्रतिकू हो अथत्रा उसके द्वार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश की शान्ति और 
सुरक्षा को खतरा पेदा हो, तो उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकता था 
या उसे रद कर सकता था| ह 
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. ला मेकाले की अध्यक्षता में, जिन्हें पहला कानूनी सदस्य नियुक्त किया 
गया थ.,, एक आयोग स्थापित किया गया जिसका कार्य भारत के कानूनों में 
संशोधन करना था। गवनर-जनरल को बंगाल के लिये एक प्रथक गवनर 
नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ?८्य३३ के कानून द्वारा एक महत्व- 
पूर्ण बात यह कद्दी गई कि कम्पनी की नोकरी के लिये केबल योग्यता 
का मापद ड माना जायगा, और धम, जाति तथा रंग के आधार पर 
किसी को अयोग्य करार न दिया जायगा || किन्तु इस घोषणा का भी 
केवल कागजी महत्व था क्योंकि उसे कभी काय रूप में नहों परिणित 
किया गया । शिक्षा तथा साहित्य प्रसार के लिये दस लाख झूपया वार्षिक 
व्यय करने का निश्चय किया गया। १८३२४ में उचर पा चमी सामांत प्रदेश 
की, जिसमें आगरा भो सम्मिलित था, स्थापना को गई और उसका प्रबन्ध 
एक लेफ्टिनेन्ट-गवनर को सौंपा गया । 

१८९३-- ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया राज-पत्र मिलने से पूथ तीनों 
प्रेथ्डिंतियों के नागरिकों न ब्रियिश लोक-सभा में शग्रावेदन-पतन्र भेजे जिनमें 
इस बात का आग्रह शिया गया कि कम्पनी को अरब कई नया राज-पत्र 
न दिया जाय । इस बीच बीस वध की अधि में बहुत से परिव्रतन हो चुके 
थे। ब्रिश्शि लोक-सभा में यह विचार धारा जोर पकड़ती जा रही थो कि 
कम्पनी के अधिकार सम्राट को सांप दिये जायें । किन्तु कम्पनी के डाइरे 
क्टस सब शक्तिमान थे, भारत के सबन्ध में बही निर्णायक मत देते 
ये। अ्रत:ः कई प्रकार की शिकायतों के श्राने पर भी कम्पनी का राज- 
पत्र पुन: दुदररा दिया गया । किःतु उसके अ्रत्रिकारों में श्रांशिक कभी 
कर दी गई | बोडओऊक डाइरेक्ट्स की संख्या २४ से घटा कर 
१८८ कर दी गई । उनमें भी ६ राजा द्वारा मनोनीत किये गये 


+ कानून की धारा ८७ की भाषा इस प्रकार हैः--“अब से योग्यता 
ही उपयुक्तता का सबसे बड़ा मापदरण्ड होगा। निश्चित भू खण्डों का कोई भी 
निवासी या सम्राट की कोई भी प्रजा केवल धरम, जन्‍्म-स्थान, परम्परा, वर्ण 
या इनमें से किसी कारण से कम्पनी के आधिपत्य में कोई भी नोकरी या 
स्थान पाने से रोकी नहों जा सकती ।? 
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बंगाल, उड़ीसा और आसाम के लिये एक लेेफ्टिनेन्ट-गबनर नियुक्त 
किया गया । 

भारत के संवैधानिक विकास के माग में १८५३ का कानून सबसे 
अधिक महत्त्व रखता है क्‍योंकि इसके द्वारा हमारे देश में संसदाय पद्धति 
का नामकरण हुआ | तथाकथित व्यवस्थापिका सभा में गवनर-जनरल और 
उसकी कॉसिल के चारों सदस्य, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय का 
मुख्य न्य याघीश तथा एक सहायक न्याय.घीश, बाल, मद्र/स, बम्बई तथा 
उत्तर पश्चमी सूबों के एक-एक प्रतिनिधि, इस प्रकार बारह व्यक्त 
सम्मिलित किये गये। व्यवस्थापिका सभा का काय बिल्कुल स्व्वतत्र और 
सवविदित रखा गया और उसकी सब कायबाहियों को बाकायदा प्रकाशित 
किया जाने लगा। व्यवस्थाविका के नाम पर भारत के सवैधानिक इतिहास 
में यश कानून पहली कड़ी कद्दा जाता है। इस कानून के द्वारा ईस्ट- 
इण्डि ॥ कंपनी को ब्रिटिश ताज के भारताय क्षेत्रों का संरक्षक मान लिया गया 
और यह स्पष्ट कर दिया गया कि जब भी ब्रिटिश लाक सभा चाहेंगी उससे 
ताज का मिल्कियत ले लेगी | 

१८५४३ का कानून लागू हुए श्री चार व्ष भी न हुए थे कि भारत- 
वष मे एक क्रान्ति की लद्दर आ गद। अ्रग्रमेजों के श्रत्यावारों स ऊचकर 
मारत।य जनता ने विदेशा सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए १८४७ में 
स्वतत्रता का बिगुल बजाया | राख में दबी हुई चिनगारी यकरायक घधक 
उठी और भाग्तवासी रवेतांगों पर टूट पड़े । उसमें जो कुछ हुआ उसका 
साक्षी इतिहस है। उसका हमें यहाँ विवेचन नहीं करना है | 


जहाँ तक सवैधानिक स्थिति का संबन्ध है। १८४७ को क्रान्ति ने अंग्रेजों 
को सार! स्थिति पर पुनजिचार करने के लिये बाध्य किया । उन्होंने श्रनुभव 
किया कि अन्य दाषों के अलावा व्यवस्थारिका संबन्धी खामियों को दूर 
करना अनिवाय है । लाड मेकाले ने ठीक ही कहा था कि क्रान्ति तभी 
होतो है जब एक ओर जनता को भावना निरंतर आगे बढ़ती रहती 
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है और दूसरी ओर विधान अ्परिवर्तित रहता है। साम्नाज्यवादी उद्देश्यों 
की पूर्सि और शोषण का क्रम जारी रखने के लिए उन्होंने यही अ्रभीष्ट 
चमभका कि कुछ संवघानिक परिवर्तन करके जनता को शांत किया जाय | 

१८४८--  फलतः सन्‌ १८४८ में ब्रिटिश लोकसभा ने गवनमेंट अंक 
इंडिया ऐक्ट बनाकर अ्रपने साम्राज्य के विस्तार में एक नये युथ का सूजपत 
किया । इस कानून के द्वारा भारतवष में द्ेघ शासन का अ्रन्त कर दिया गया 
ओर देश का शासन-प्रबन्ध पूण रूप से सम्राट की सरकार के हाथ में चला 
गया। ब्रिटिश मंत्रपरिषद में भारतीय प्रशासन को चलाने के लिये एक 
झौर मंत्री बढ़ा दिया गया ।* भारत मंत्री को सद्दायता झ्रौर सलाह 
देने के लिये उसकी श्रध्यक्षता में १५ व्यक्तियों की एक कोन्सिल नियुक्त की 
गई जिनमें ७ का निवांचन बोड आफ डाइरेक्टस करते थे और ८ राजा 
द्वारा मनोनीत होते थे। उन्हें १२०० पोौन्‍्ड वार्षिक वेतन मिलता था । 
भारत मंत्री तथा उसकी कॉंतिल के सदस्यों का वेतन और उसके कार्यालय 
का सारा व्यय मारत को वहन करना पड़ा । 


चूँकि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक अ्रविब्छिन्‍न्न अंग बन चुका था, 
इसलिये गवनर-जनरल अब सम्नाट्‌ के प्रतिनिधि के रूप में काम करने 
लगा । ब्रियिश अधिकृत ज्षेत्रों का प्रशासन करने के नाते बह वाइसराय 
तथा गवनर-जनरल दोनों नामों से पुकारा जाने लगा। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि इस कानून के द्वारा भारत की जनता के ऊपर तौन महा- 
शक्तियां संयुकरूप से छा गई' । गबनर-जनरल का काय तो भारत में पांच वर्ष 
रहकर यहां शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना तथा प्रशासन का श्रपना कर्चाब्य 
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निभाना था। व्येकसभा का भारत पर संवेधानिक आखिकार था। यहां के 
प्रशासन, न्याय आदि विभागों के संबन्ध में कानून बनाने और भारतवर्ण 
में संचंधानिक सुधार करने का अधिकार ब्रिटिश लोक-सभा के द्वाथ में था 
क्योंकि ईम्ट इण्डिया कम्पनी से उ+ने सत्ता अपने पास ली थी। तीसरी शक्ति 
भारत मंत्री था जा यद्यपि लोक-सभा के प्रति उचरदायी था, किन्तु उसका, 
उसकी कॉंसिल और लून्दन म्थिति मार्त बायालय का समस्त व्यय भारतवर्ष 
को देना पड़ । थ. । लोकसभा में इस ब्यय का सूदृम विवेचन मात्र होता 
था। ब्रिटिश सरकार भाग्तठष में कहां कितना व्यय करती है, इसका 
विवरण कभी लोकसभा के सम्मुख नहीं रखा जाता था। सर (बाद में 
लाड ) ल्पोनड कोट्नी ने श्रपनी पुस्तक 'वर्«्गि कान्प्टिव्यूशन आल्‍़ 
दि यूनाइटेड किंगढम? में इसका सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है ।* 


१८५६-- पंजाब को लेफ्टि-गवनर के गआाधीनव एक प्रथक प्रान्त 
घोषित किया गया । 


१८६१-- लोक सभा का १८६१ का इन्डियन कोन्सि ऐड्ट कई दृष्टि- 
कोणों से श्रपनी विशेष मद्दत्ता ररूता है | इस कानून के द्वागा, गवनर-जनरल 


फल. ५+७2०+4०- ० कह डी -ण>औी >तननिननान-+->+-- कान 
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की कानून निर्मात्री कोन्सिल के सदस्यों की संझपा ६ से बढ़ाकर १२ कर दो 
गई | उनमें कम से कम अ्घे सदस्य गेर सरकारी रखने की ब्यवस्था की गई । 
किन्तु इन सदस्यों को कानून बनाने में गबनर-जनरल को सलाह देने के 
श्रतिरिक्त श्रौर कोई अधिकार प्राप्तन था| जिस वश्र यह कानून बना उसी 
वर्ष बम्मई और मद्वास में घारा सभा का निर्माण किया गया। उसके अ्रगले 
वष (१०६२) बगालमें, फिर उत्तर पश्चिमी प्रान्त ( ८८६), पंजाब (१८६७) 
ओर पूर्डज बगाल तथा श्रासाम के क्षेत्र (१६०८) में धारा सभायें स्थापित 
को गई । प्रान्तीय धारा समाओ्रों में ४ से ८ तक सदस्य रखे गये जिनमें आधे 
गवनर द्वारा मनोनीत गेर सग्कारों सदस्य होते ये , इस कानून के द्वारा पहली 
बार भारतवा!सियों ने व्यवस्थापक मडलों के दशन किये | किन्तु जिन भारत- 
वासियों को उनमें स्थान मिला वे शरीर से भारतोय होते हुए भी विचार- 
धारा मे अंग्रजों के स्वामी भक्त सेवक थे । कर, मुद्रा तथा ड.क; इन विषयों को 
छोड़ कर, क्‍यों।क इन पर प्रान्ताय धारा सभाओश्रों को काई श्रधिकार न था, 
अ्रन्य विषयो में कानून बनाने के लिये गबनर-जनर 4 की स्वाकृति आवश्यक थी। 


केन्द्र में कानून बनाने वाली कोन्सिल में जो सदस्य मनोनीत होते 


छनमें 'त्येक की श्रवधि दो वष रखी गई । ब्रिटिश भारत के संबन्ध में कानून 
बनाने का उन्हें अधिकार था। गैर सरकारी सदस्यों को बिना गत्रनर-जनरल 
को पूव स्त्रीकृति के बिल प्रस्तुत करने का भी श्रधिकार न था। इस प्रकार 
गवनर-जनर्ल को, जिसे पहले से ही व्यापक अधिकार प्राप्त थे, सारे मारतवष, 
को व्यवस्थापिका प्रणाली का स्वंसर्वा बना दिया गया था। कानून निर्माण ' 
'के संबन्‍्ध में उसकी स्वीकृति भी श्रन्तिम नहीं थी । ब्रिटिश राजा भारत मन्सत्री . 
के द्वारा किये भी काबून में श्रावश्यकतानुसार संशोधन कर सकता था या 
उसे रद्द करा सकता था । प्रोफेसर कावेल ने श्रपनी पुस्तक में ( (००पा७ थ्ातें 
42839ए८ हैप्टाठ्संधंटड व0 69 ) भारत की ब्यवस्थापिकाओं को 
“कमेध्यिं? कह कर लिखा है कि उनसे सरकार को तो अपने प्रशासन में : 
सम्मंति तथा सहायता मिलती थी, और जनता को यह लाभ था कि जब. . 
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कभी कोई संबेधानिक परिक्तन +ता या अन्य कोई स्थिति पैदा होती तो 
उसको सब लोगों को जानकार हो जात थी ।* 


१८६२ में लेजिस्लेटिव कोन्सिल की कलकत्ते में पहली बैठक हुई जिसका 
सभापतित्व लाड केनिंग ने किया । उसमें नौ अग्रेज और त'न भारताय सदस्य 
थे। सरकारी सदस्यों का रुप्ट बहुमत था। उसकी बैठ खुली होतीं और 
कायबाहियां प्रकाशित की जाता थीं। अध्यक्ष को कैन्सल को ब्रैठक को 
स्थगित करने, किसी भी >डिघरय पर वाद-विवाद करने और मत-दान की 
अनुमति देने ग्रथत्रा उस पर प्रतिबन्ध लगाने का पूर्ण अ्रधिकार था। वह 
जब चाहे स्वेच्छु पूवक को न्‍सल को भंग भी कर सकता था| कोौन्सिल का 
अ्रध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रस्ताव या विधेयक को कानून बनने से 
पूव गवनर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त होनी ग्रानश्यक थी | 

अखिल भारतीय बिधयों में कानून बन,ने का जो अधिकार केन्द्रीय 
लेजिस्लेटिव कोन्सिल को प्राप्त था; न्यूनाधिक मात्रा में वही श्रधिकार प्रान्तोय 
लेजिस्लेटिव कौन्‍्सलों का अपने सीम्ति त्षेत्रों में प्राप्त था । 

१८६२- १८६१ को कोन्सिल एक्ट बहुत सामित क्षेत्र में था। १८७० 
से लेकर श्ण्प्४ तक बदुत सी गैर-सरकारी संम्थायें जेसे ब्रिटिश इंडियन 
ऐसोसियेशन, बंगाल नेशनल लीग, बम्बई ऐसोसियेशन और मदह्ठाजन सभा 
कोंसिलों में सुधार और उनके विस्तार के लिये आन्दोलन कर रही थीं। 
१८८७४ में भारतीय राम्ध्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाने पर कांग्रस ने भी 
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कौ न्सलों में सुधर करने के संबन्ध में प्रस्ताव पास किये ।* १८६ २ में लोकममा 
ने इडियन कौन्सिल ऐक्ट बनाया | इ कानून के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
ब्यवस्थापिकाश्रों के सदस्यों का संख्या में वृ द्ध कर दी गई , केन्द्रीय धारा सभा 
में १८६१ के कानून के अनुसार आधे सदस्य मनोनांत किये जाते थे । श्रब 
वह सख्या कमसेकम १० »र अधि » से अधिक १६ कर दं। गई । बम्बई तथा 
मद्रास प्रेसिडंसियों में घारास था के सदस्यों का सख्या #म से कम ८ और अधिक 
से श्रधिक २० कर दी +ई | पं .ब, ब्गाल तथा उत्तर पश्चिमी परान्त और 
अ्रवध के लिये यह सख्या क्रमश: ९, २० ओर १५ रखी गई । गवनर-जनरल 
को पांच सदस्य कलकत्त। चेम्बस ऑफ कामस की सिफःरिश पर, तथा एक-एक 
सदस्य मद्रास, बम्बई. बंगाल और उत्तर पश्चिमी सामा प्रान्त की धारासभाश्रों 
की सिफारिश पर केन्द्रीय धारासभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला | 
उसी प्रकार प्रान्तीय घारासभाओ्रों में नगरपा लिकाओं, जिला बोडों, विश्वविद्या- 
लयों, व्यापार सधों, जमींदारों जेसां संस्थाश्रों की सिफा/रश पर मनोनीत 
करने का श्रधिकार गबनरों को मिला । 

सदस्यों की सख्या में ब्ृद्धि करने के साथ-साथ व्यवस्थापिकाओं के कुछ 
अधिकार भी बढ़ा दिय गये। उन्हें श्राय ब्ययक पर बाद-विवाद करने का 
अधिकार प्राम हुआ किन्तु यह [द-विवाद उसके श्रल॒प-अलग भाग 
को लेकर नहीं हो सकता था। समूचे आय ब्ययक पर एक साथ विचार होता 
था। उस 4र मत-विभाजन नहीं हो सकता था। सदस्य स,वजनिक हित के 
प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रःन नहीं। कोन्सिल का अध्यक्ष जिस प्रश्न 
को अ्नुपयुक्त समझता उसे पूछने की आज्ञा नहीं देता था। यह आवश्यक 


*१८६१ में काग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि 
“जब तक हमारे देश को कोन्सिल्नों में हमारी जोरदार आवाज नहीं होगी और 
हमारे प्रतिनिधि भी निर्वाचित नहीं होंगे तव तक भारत का शासन सुचारु रूप से 
ओर न्याय पूवंक रीति से कदापि नहीं चल्ल सकता।” 
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नहीं था कि व्यवस्थापिकाओं की सिफारिशं मानी जायं। एक तो मता- 
घिकार इतना सीम्ति था कि एक वर्ग विशेष को गिने-चुने व्यक्तियों को ब्यव- 
स्थापिकाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था और जन-साधा- 
रण को उससे कोई वास्ता न था; ओर दूसरे व्यवस्थापिकार्य इतनी पंगु 
थीं कि थोड़े से विषयों पर स्वल्प वाद-विवाद करने के अ्रतिरिक्त वे कुछ 
नहीं कर सकती थीं । 


जनता की भावना थी कि प्रशासन में भारतवासियों को श्रधिक से श्रधिक 
स्थान मित्ले और व्यवस्थापिकायें सच्चे श्रथों में प्रतनिधि संस्थायें बनें । किन्तु 
सुधार थी दिशा में ब्रिटिश सरकार कई भी ठोस कदम उठाने को प्रस्तुत 
न थी। राष्ट्रीता जोर पकड़ रही थी। आयसमाज के प्रवतक महर्षि 
दयानन्द आयसमाज का प्रचार करते हुए अपने विशेष ढंग से स्वराज्य की 
मद्तत्ता लोगों को बतलाते थे । 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार 
है? का पहला नारा लगानेवाले लोकमान्य तिलक बहुत बड़े विचारक, 
दाशनिक और उग्र विचारों के राजनीतिज्ञ थे। १८६७ में उन्हें राज- 
द्रोह के अपराध में काराग्रह में बन्द कर दिया गया। उस वष हुए 
कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा, 
«** "अंग्रेजों ने अपने लिये मेग्नाकार्टा ओर हेबियसकापंस प्राप्त किये हैं । 
उनके द्वारा उन्हें जो सुविधायें प्राप्त हैं वे उनके गोरव पूर्ण संविधान में 
सम्मिलित हैं। पर, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि, वह 
शासन-विधान हमारा भी जन्म-सिद्ध अधिकार है । हम ब्रिटिश प्रजा हैं, 
इसलिए ब्रिटिश प्रजाजनों को जो विशेष अधिकार मिल्रे हैं उनके हम भी 
अधिकारी हैं। हमें उन अधिकारों से कोन बंचित कर सकता है ? हमने 
निश्चय कर लिया है और कांग्रेस इस बात का प्रण करेगी कि आप हम सबक 
मिलकर इसके लिये एक गंभीर निश्चय करेंगे ओर अपना एक संघ और 
संगठन बनायेंगे। इस सभा-भवन से निकल्ल कर इस ध्वनि को भारत-भर की 
जनता में फैलने दो, कि हम इस बातके लिये तुले हुए हैं । इस बात को जोर 
देनेमें हम किसी भी वैध उपाय को बाकी नहीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छत्र-छाया 
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में श्रिटिश प्रजाजन की डेसियत से हमारे भी वही अधिकार हैं जो अन्य 
ब्रिटिश प्रजाजनों के हैं और उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी 
तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है ।””* 

लाड कजन की दुर्नोति के फलस्वरुप बंग-भंग आन्दोलन हुआ । सरकार ने 
दमन नीति का सहारा लिया । १६०६ में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें 
कट्टा गया : 

“यह देखते हुए कि देश के शासन में यहां के क्ञोगों का कुछ भी द्वाथ 
नहीं है ओर वे सरकार से जो प्रार्थना करते हैं उन पर उचित रूप से ध्यान 
नहीं दिया जाता है, इस कांग्रेस की राय दे कि वंग-विच्छेद के विरोध में 
उस प्रान्त में वहिष्कार का जो आन्दोलन चलाया गया वह नन्‍याय-संगत था 
ओर है। ।” 

अन्त में सन्‌ १६११ में एक शाही घोषणा द्वारा बंगन्मंग रह कर 
दिया गया । 

१६८६-- उस समय लाड मंलें मारत मंत्री के पद पर आासीन थे और 
ज्ञाड मिंटो भारत के गवनर-जनरल । सारी स्थिति का सिंहावलोकन करके 
उसकी गभीरता को देखते हुए दोनों इस परिणाम पर पहुंचे कि भारत में 
श्रांशिक सुधार कर दिये जायं और नसरमदली लोगों का सहयोग प्राप्त किया 
जाय । दोनों ने मिलकर नये सुधारों की योजना प्रस्तुत की जिसे मोल-मिंटो 
सुधार कानून (१९०९) कहा जाता है । 

मोले-मिटों कानून (इन्डियन +न्सिल ऐक्ट . के अ्रनुसार केन्द्रीय और 
प्रान्तीय धारा सभाओं का विस्तार किया गया और निर्वाचन के श्राधार 
पर प्रतिनिधित्व की प्रशाली को अ्रपनाक्र भारतीत सदस्यों के अनुपात 
में बृद्धि कर दी गई। केन्द्रीय धारा सभा में गवनर-जनरलठ तथा उसकी 
कॉंसिल के १६ सदस्यों के श्रतिरिक्त ६० और सदस्य बढ़ा दिये गये | 
मद्रास, बम् ई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त, बिहार, उड़ीसा, आसाम और « 


..._ + (३) डा० पट्ामि सीतारमय्या. प्र. ३४ कांग्रेस का इतिहास, 
| (२) डा० पद्टामि--वही पर. ४० द 
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बर्मा में सन्‌ १६०१ के इडडिया कौंमसिल ऐक्ट की घारा ५ को दिसम्वर १६०९ 
से लागू किया गया , कुछ शिशेष निवोचनस्त्षेत्र बनाये गये। श्रप्रत्यक्ष रीति 
से निबांचन की प्रणाली अपनायी गया । नथरपालिकार्ये, जिला बोड, विश्व- 
विद्यालय, चेम्बर शोंफ कामस तर जमींदारों द्वारा सदस्नों को चुनने का 
अधिकार दिया गया। केन्द्रीय घारा समा मं ६८ में से ३३ सरकारी, २५ 
नि-ेचित और ७ मनोनीत गेर्सरकारी सदस्य रखे गये । प्रान्तीय धारा 
सभाओं में मनोनीत सदस्य दा प्रकार के श--सरकारों तथा गैरसरकारी | 
सरकारी सदस्य अल्पसख्या में थे। कि तु , बगाल को छोड़ +र अन्य प्रान्तों 
में उनका अनुपात इस प्रकार था ज सग्कार मनानीत खदस्था की सहायता 
से घारा सभाओं में अपना स|ष्ट बहुमत प्राप्त कर लेती थी। केन्द्रीय धारा। 
सभा में सरकारी सदस्या का रुएछ बट्ुमत रखा गया। निवांचित खदस्थों के 
अतिरिक्त कुछ पदेन सदस्य भा रखे गये। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश 
सरकार का सबसे निन्दनीय श्जौर इातदास पर एक कलक का टीका 
लगानेवाला काय है, भ सतत्रष में साम्प्रदायिकता को स्थान देना है - 
उनके दुष्प रिणा।म खग्राज हमारे सामत स्गर दें। इसशरारतपूर्ा कानून 
के द्वारा मुसलमानों को प्रथकानतोनचन का अधिक्रार दिया गया। इसमें 
काई स-देह नहीं कि अल्य संख्यक जात के विशेषाधिकारों की रक्षा के 
नम पर दो सम्प्रदाय के छागों का एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया गया। 


' १६०६ के कानून के सम्बन्ध में घारासभाओं की प्रक्रिया का डल्लेस्क 
करना आवश्यक हे। १६०१ के इंडियन कोन्सिल्स ऐक्ट की थारा ५ के 
अनुसार बनाये गये विधान की प्रक्रथा के नियमों को दिसम्बर १६०६ में 
बंध ल. मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पतराब, बिद्दार, उड़ीसा, श्रासाम और 
बसा की घारा सभाओं में कायोन्वित फिया गया । उन विषयों को छोड़कर जो 
वैदेशिक मामलों, गबनर-जनरल तथा भाग्त मत्री के सम्बन्धों श्रथत्रा न्‍्याया- 
लयों स सम्बन्धित थे अन्य सावत्ञनिक हित के जिषयों पर विचार करने का 
घारा सभाओं को अधिक र मिला | नियमानुसार धारा सभा में प्रस्ताव रखने 
की १७५ दिन पूब अ्रप्नमिम सूचना देनी क्रातश्यक्र थी, और उत्तका समथन 

र्‌ 
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होना अ्रनिवाय था | प्रस्तावक को छोड़कर, जिसे उस पर दो बार बोलने का 
अधिकार प्राप्त था, श्रन्य सदस्यों को एकाधिक बार भाषण देने का अधिकार 
न था। किसी प्रस्ताव का विरोध करने या उस पर संशोधन रखने का अधि- 
कार भी आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया । पहले धारा सभाके सदस्यों 
को आाय-व्ययक पर वाद-विवाद करने का अधिकार न था। श्रब उन्हें उस 
पर वाद-विवाद करने और उसकी कुछ मदों पर मत विभाजन का अ्रधिकार 
मिल गया | सदस्यों को प्रस्ताव रखने ओर पूरक प्रश्न पूछुने का भी अधि- 
कार प्राप्त हुआ । किन्तु इतना सब होने पर भी धारासभाश्रों के प्रस्ताव 
सरकार के लिये सुराव मात्र थे। यह गवनर-जनरल की स्वेच्छा पर निभर 
करता था कि वह उन्हें कायरूप में परिणित करे या न करे। 

विधान की दिशा में आंशिक सुधार हुआ, किन्तु इससे भारतीय जनता 
को सन्‍तोष नहीं हुआ। सुधार का ढांचा दीखने में जैसा था उसका 
काय वस्तुतः वैता न था। गवनर-जनरल तथा गवनरों की कायकारिणियों 
पर धारा सभाओं का कोई अधिकार न था। भारत मंत्री, गवनर-जनरल 
ओर गवनरों की कोन्सिलों में जिन भारतवासियों कों रखा गया वे भारतीय 
जनता की भावनाओं का किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते थे | शिक्धित 
वर्ग ने तो इस तथाकथित सुधार के प्रांते बहुत असनन्‍्तोष प्रकट किया। 
प्रथम महायुद्ध के समय अंग्रेजों की इस घोषणा से, कि वह युद्ध स्वतंत्रता 
झोर समानता के शिये लड़ा जा रहा है, भारतवासियों को आशा थी कि 
युद्ध के पश्चात्‌ हमें स्वतंत्रता मिल जायगी। किन्तु साम्राज्यवादी लड़ाई 

गतकर वे स्वेच्छा से साम्राज्य से कैसे हाथ धोते ! 

. सन्‌ १६१५ में इस कानून में जो संशोधन किया गया उसके श्रनुसार 
बंगल में गवनर तथा उसकी कायकारिणी और कौन्सिल के अन्य सदस्यों 
(नामजणद तथा निवाचित) की संख्या ५० निश्चित की गयी। उसी प्रकार 
अन्य प्रान्तों जेसे मद्रास ५०, बन्बई ४०, बिद्दार ओर उड़ीसा ५०, पंजाब 
३०, आसाम ३० और मध्य प्रान्त ३० निश्चित किये गये | सन्‌ १६१६ में 
इस कानून में पुन: श्रांशिक संशोधन किये' गये. 


( १६ ) 


२० अगस्त १६१७ को तत्कालीन भारत मंत्री मांटेग्यू ने ब्रिटिश लोक- 
सभा में भारत के सबन्ध में एक महत्वपूणा घोषणा की। उसने कहा- 


“सम्राट की सरकार की यह स्पष्ट नीति है, और भारत सरकार भी उससे 
पूर्णतः सहमत है कि शासन के सब विधागों में भारतवासियों का अधिक से 
अधिक सहयोग प्रात किया जाय, और भारतघष में उत्तरदायी शासन की 
स्थापना की दिशामें स्वायत्त शासन सम्बन्धी संस्थाओं का क्रमशः विकास किया 
जाय । इस नीति की प्रगति धीरे-धीरे होगी; ओर भारतवर्ष में स्थापित प्रिटिश 
सरकार ही यह निश्चिय करेगी कि किस समय कितना आगे बढ़ना चाहिये।” 


इस घोषणा में श्रागे यह भी बतलाया गया ऊक्िि भारत मंत्री शांप्र भारत आकर 
गवर्नर जनरल से परामश करेंगे और उसके बाद कानून की रूपरेखा तैयार 
की जायगी । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार यह 
घोषित किया कि उसकी नीति भारतबष में उत्तरदायी शासन की स्थापना 
करना है। इसके थोड़े ही दिनों बाद कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन 
हुआ । श्रधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव, जो स्वराज्य के सम्बन्ध में था, निम्न- 
प्रकार है-- 


“सम्राट के भारत-संत्री ने सम्राट्की सरकार की ओर से यह घोषित किया 
है कि उसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है--इस पर 
यह कांग्रेस कृतज्ञ ता-पूवंक सनन्‍्तोष प्रकट करती है । 


“यह कांग्रेस इस बात की आवश्यकता पर जोर देती है कि भारतवष में 
स्वशासन की स्थापना का विधान करने वाला एक पालियामेंटरी कानून बने 
ओर उसमें बताये हुए समय तक पूरा स्वराज्य मित्र जाय । 

“इस कांग्रेस की यह दृढ़ राय है कि सुधार की कांग्रेस-लीग-योजना कानून 
के द्वारा सुधार की पहली किस्त के रूप में प्रारंभ की जानी चाहिए ।”?* 

इसके तीन मास बाद नवम्बर में मांटेग्यू भारत श्राये ओर गवनर-जनरल 
चेम्सफोड के साथ देश का दोरा किया | दोनों ने मिलकर मॉंट-फोड योजना 


. * डॉ. पट्टामि सीतारमण्या, वैसेदी, पृष्ट ३३० 
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( मांटेग्यू-चेम्मफोड योजना ) तैयार की | इस योजना के द्वारा धांरासभाशों 
के चुनाव के लिये पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन "णाली को ग्र+नाया गया ॥ 
उनमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्वीकार किया गया। धारा सभा के 
सदस्यों के अधिकारों में यत्किचित वृद्धि कर दी गई। धारासभा में प्रस्ताव 
रखने, प्रश्न ओर पूरक प्रश्न पूछने के ग्रतिरिक्त सावजनिक जिषयों पर बाद- 
विवाद करने ओर आय-व्यय के अधिकांश एव महत्वपूण अंशों पर मत देने 
का अधिकार दिया गया || किन्तु गवनर-जनग्ल को अधिकार था कि वह 
केन्द्र की दोनों व्यवस्थापिकाश्रों द्वाग स्त्रीकृत की गई किसी धारा को पुनर्वि- 
चार के लिए उनके पास लोटा दे या श्रस्त्रीकृत कर दे । 


इस कानून के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों को प्रथक-प्रथक कर 
दिया गया। केन्द्रीय व्यत्रस्थापिकाय एक सदन बाली घारासभा के स्थान पर 
दो सदनों वाली सभा बनायी गई, उदच्चभत्रन को लेजिस्ले टब कौन्सिल और 
निचले भवन को लेजिस्लेटिव एसेम्बली कहा गया। लेजिस्लेटिव कौन्सिल 
में श्रध्यक्ष के अतिरिक्त ६० सदस्य तथा लेजिस्लेटिव एसेम्बली में १४० सदस्य 
रखने की व्यवस्था स्वीकार की गई । लेजिस्लेटिब कौन्सिल में २४ सदस्य 
निर्वाचित तथा शेष ३६ सदस्य मनोनीति किये गये। मनोनीत सदत्या में 
२० सरकारी और ६ गेर सरकारी सदस्य रखे गये। निर्बाचित सदस्यों में १५ 
विशेष ज्षेत्रों से चुने गये | देशी नरेशों या उनके प्रतिनिधियों को भी दांनों 
सदनों में स्थान देने की व्यवस्था स्वीकार की गई । मताधिकार इतना सीमित 
आर अधिक सम्पत्ति की योग्यता वे आधार पर रखा गया कि प्रत्यक्ष निबांचन 
की पद्धति को अपनाने पर भी जनता को उसमें सद्दी प्रतिनिधित्व नहीं मिल 
पाया ओर देश के लिये उसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं रह गयी । 
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स्लरियां मतदान से सबथा वचित रखी गयीं। किन्तु मद्रास और बम्बई की 
प्रान्तीय धारासभाश्रों में स्त्रियों के लिवाचिन से यह अयोग्यता हटा ली गई । लेजि- 
सस्‍लेटिव कौन्सिल की आयु पांच वष निश्चित की गई और उसका अध्यक्ष 
गरवनर-जनरल द्वारा नामजद किया गया। उसकी अ्रवषधि पांच बष रखी 
गई । केन्द्रीय धारासभा में १०० निवानित सदम्य, २६ मनोनीत सर धरी 
झौर *४ मनोनीत गैर सरकारों ७«दस्य रखे गये। धारासभा की आयु 
तीन वष रखी गई । 

११ १६ के कानून द्वारा ब्रिटिश ससदोय प्रक्रिया के कुछ नियम भारतीय 
व्यत्रस्थापिकाश्रों पर भी लागू किये गये। उदाहरण के लिये काई भी सरकारी 
नौकर छिसी भी व्यत्रस्थाणिका का सदस्य नहीं हो सकता था, अर यदि कोई 
सदस्य सरकारी नौकरी स्वीकार कर न्‍्ता तो उसे तत्काल व्यवध्यापिका की 
सदस्यता से त्याग-पत्र देना होता । जैसी कि ब्रि टश संसदीय प्रक्रिया है, कोई 
भी विधेयक चाहे जिस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था। जिस प्रकार 
ब्रिटेन में किसी विधेयक को अधिनियम बनने के लिये दोनों सदमनों में गस 
हो जाने के बाद ब्रिटित राजा की स्त्रीकृत आवश्यक होती है उसी प्रकार 
यहां भी जिधेष रू के दाना सदना से पास हो जान.पर उस पर गवन२-जनरल 





अजजन्‍जज ७+>। 
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की स्वीकृति अनिवाय थी। कोई मी व्यक्ति एक साथ दो व्यवस्थापिकाओं का 
सदस्य नहों बना रह सकता था। केन्द्रीय धारासभा को भारतवर्ष के सब 
नागरिकों ओर न्यायालयों के लिये कानून बनाने का श्रधिकार प्रात हुआ । 
मारतवष में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों और भारत या भारत के बाहर 
निवास करने वाले सभी भारतवासियों पर यहां के कानून लागू दो 


सकते थे । 


मंत्रि मएडल की नियुक्ति यद्यपि गवनर-जनरल ( प्रान्तों में गवनर ) को 
करने का अधिकार था, किन्तु व्यवस्थापिकाश्रों का निर्माण हो जाने से वे 
उनके प्रति उत्तरदायी थये। व्यवस्थापिका को मंत्रियों का वेतन घटाने का भी 
अधिकार था। मंत्रियों के लिये धघारासभा का सदस्य होना आवश्यक था | 
यदि कोई व्यक्ति बिना धारासभा का सदस्य हुए मंत्री बन जाता तो या तो छु 
मास बाद उसे मत्रि पदसे हटना पड़ता अथवा वह घारासभा का सदम्य बनता। 
ब्रिटेन में सवा सो साल पहले मंत्रियों को रखने ओर उन्हें श्रपदस्थ करने का 
अधिकार राजा को प्राम था। उदाहरणस्व॒रूप लाड मेलबोन के मंत्रिपरिषद 
को हटाकर उसके स्थान पर सर रॉयट पील के मंत्रि-परिषद को का्य-भार 
सौंग गया था। रानी तिक्टोरिया के समय से यह परम्परा चली कि लोक 
सभा का जिस मंत्रिपरिषद पर अविश्वास हो वह त्याग-पत्र दे दे ओर जिस 
पर उसका विश्वास हो उसे राजा काय-मभार रुौंपे। 

गवर्नर प्रान्तीय धारा सभा का अध्यक्ष नहीं था, तथापि उसे अधिकार 
था कि वह स्वेच्छा से जब चाहे घारासभा की बंठक बुलाकर उसके सम्मुख 
आषण दे सकता था। घारासभाश्रों के काय-संचालन के लिये गवनर- 
लनरल श्रथवा गवनर श्रौर उसकी कौन्सिल द्वारा बनाये गये कुछ स्थाया' 
आदेश ओर नियमों की प्रक्रिया थी। घारा समा को अधिकार था ऊहि वह 
किसी विशेष अवस्था में उनमें श्रांशिक रशोधन परिवधन करने का सुकाव 
गबनर-जनरल को दे | 


( रई ) 


प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओों में भी सदस्यों की संख्या में काफी वृद्धि की. 
गई । उनमें कमसे कम ७५४ प्रतिशत निवांचित तथा २० प्रतिशत .तक 
सरकारी सदस्य रखने की व्यवस्था की गई । प्रान्तों मे सदस्यों को निम्न 


प्रकार से रखा गया-- प्रान्‍्त सदस्य संख्या 
बंगाल १३६ 
बंबई १११ 
मद्रास १२७ 
संयुक्त प्रान्त १२३ 
पंजाब ध्रे 
बिहार तथा उड़ीसा १०३ 
मच्य प्रान्‍न्त ७० 
आसाम पर 


प्रान्तीय घारासभाश्रों की आयु भी तीन वष की निश्चित की गई और 
प्रत्यक्ष निवाचन के आवबार पर प्रतिनिधित्व को अपनाया गया | 

सन्‌ १६१६ के कानून द्वारा प्रान्तों में द्वंघ/शासन प्रणाली को श्रपनाया 
गया । प्रान्तीय प्रशासन को दो भागों में विभक्त किया गया--एक रक्षित 
और दूसरा हस्तान्तरित। रक्षित विभाग गवनरकी कौन्सिल के ह्वाथ में था 
और हस्तान्तरिक विभाग मंत्रि मंडल के द्वाथ में। रक्षित विषयों में 
कानून, राजस्व, शांति, कारावास, श्रोद्योगिक विषय, नहर, भूमि-कर, दुभिक्ष 
निवारण आदि थे, ओर हृत्तान्तरित विषयों में स्थानीय स्वास्थ्य, शिक्षा 
कृषि, सहकारी समिति, उद्योग-घन्घे श्रादि रखे गये। मंत्रिमडल धारासभा 
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के प्रति उत्तदायी था। घारासभा के निर्वाचित सदस्यों में से कुछ को 
गवनर मंत्री मनोनीत करता था । 
मौंट-फोड कानून में कहा गया कि १६ वर्ष के भीतर (बाद में (१० बष 
के भीतर? के स्थान पर “१० वष बाद! रखा गया) एक कमीशन भारत भेजा 
जायगा जो इस बात की जांच करेगा कि १६१६ का कानून, और विशेष रूप 
से द्वैथ शासन प्रणाली, किस प्रकार दाष पूण था । मारतव सियों ने इस कानून 
का स्वागत नहीं किया । कांग्रस के एक पत्न ने तो इसका कड़ा विराध ठिया । 
दूसरा पक्ष ( |जसे नरमदली पत्ष कहते थे ) घारासभाओञ्रों में चला गया। 
अंग्रेजों की फूट डालकर शासन करने की नोति का दुष्परिणाम यह हुआा 
कि देश भर में व्या+क रूप से साम् द यिक्र दंगे हुए। सन्‌ १६२४ में 
मुडीमेन कमेटी भारत आयी ओर उसने ब्रिटेशा सरकार के सभक्ष श्रग्नी 
रिपोट प्रस्तुत की । उमके पश्चात्‌ १६२७ में साइमन कमीशन आया। 
कमीशन में कोई भो भारतत्राती नहीं था, इसलिये सब ज्षेत्रों के लोगों ने 
उसका बहिष्कार किया | 
इीबीच ब्रिटिश मत्रिमंडल में परिवतन दो गया | गुत्त्थी को सुलभाने 
के लिये ब्रिट्शा सरकार ने एक गोलमेज सभा बुल.या। भारतवष में कार्ग्रेस 
देश की प्रतिनिधि-संस्था समझो जाती था, उसने इसका बहिष्कार ऊिया। 
दूसरी गोनमेज सभा में उसने भाग लिया; किन्तु इस बार कोई परिणाम न 
निकला | फिर तीबरी गोलमेज सभा बुलाई गई । इन गोलमे तर सभाओं के 
पश्चात्‌ कमीशन की रिपोट के आधार पर ब्रिटिरा सरकार ने सन्‌ १९-३ में 
एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें भाग्त के भावी संविधान को एक 
नयी योजना प्रस्तुत की पई। इस योजना पर विचार करने और उसे काय 
रूप में परिणित करने के निमित् सुझाव देने के लिये ब्रिटिश लोकभभा की 
एक संयुक्त प्रवर समिति ने जिसके अध्यकज्ञ लाड लिनलियगो ये, एक ब्ृत्त- 
'ज्लेख प्रस्तुत किया उस वृत्तत्लेख के आधार पर ही भारत सरकार का 
१६३१५, का सविधान अवलम्बित है। 


( २५ ) 
१९३५७ का विधान 


सन्‌ १६२७ से १६३४ तक आट वष परिश्रम करके ब्रिटिश सरकार ने 
एक ऐसा घान तैयार किया जिसका उद्देश्य अपने सःम्नराज्यव्रादी स्वार्थों 
को पूति करते हुए भारतवासियों को स्वायत्त-शासन के क्षेत्र में आंशिक 
स्वतंत्रता देना था। इस विधान के द्वारा केंन्द्र में ब्रिटिश भाग्त तथा 
देशी रियसतों की एक मिलीजुता संब-सरकार की स्थ पना को योतना 
बनाई गई । मोटे तौर पर इस घान की निम्नलिखित विशेषतायें थीं 

केन्द्र में भाश्तीय प्रांतों ओर देश। रियासतों की एक संघीय व्यवस्थापिका 
झोर द्रध शासन 

मद्रास, बम्बई, संयुक्तपान्त, बद्धाल, बिहार तथा आसाम में दो सदनों 
के व्यवस्थापक मण्डल और पंजाब, भध्यप्देश. उड्डीस', सिंध और पश्चि- 
मोत्तर सीमा प्रान्त के लिये एक सदन के ब्ववस्थापक मण्डल को स्थापना; 

एक संघ-न्यायालय ५] स्थापन'; 

रिजव बेंक की स्थापना; 

बमा तथा अदन को भाग्त से पृथक करना । 

केन्द्र में जो संवीव ब्यव ।रिका बनाई गई उसमें दो सदन (राज्य- 
परिषद और विधान सभा ) स्थाश्ति करने की व्यवस्था की गई। शाज्य- 
परिषद मे ब्रि टशा भारत से १४६ तथा सघ्र में सम्मिलित हानेबाली रियासतों 
से १०४ सदस्य आ सकते थे । र्यासतें ( 'रियासतों? से अभिप्राय वहां को 
जनता नहीं बल्कि उनके निरंकुश शसह#, उनका सरकार और यदि उनकी 
कोई कठपुतला व्यवस्थातिका हैं। ता उससे था) चाहे जिस प्रण लो से 
प्रति- थि भेज सकती थीं। भारत की कुल जन-सख्या का ८क तिह.ई से 
कम होने पर भी उन्हें ४० प्रतिशत स्थान देकर ब्रिटिश मारत की जनता के 
साथ एक प्रकार से सौतेली मां का सा व्यवहार करने की चेष्ठा को गई | 
इर तीसरे वर्ण राज्य परिषद के एक तिहाई सदस्य क्रम से अलग हंते और 
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उनके स्थान पर अन्य लोगों के चुने जाने की ब्यवस्था की गई थी। इस 
प्रकार ९ बध में राज्य परिषद का स्वरूप ही बदल जाता और वह कभी 
भंग न हो पाती। ब्रिटिश भारत से आनेबाल्े प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष 
निर्वाचन होता । ६ सदस्पों को नियुक्त करने का अधिकार गवनर-जनरल 
को था। | 

१६३५ के विधान के अनुसार केन्द्रीय घारासभा में ३७५ सदस्य 
(२८०० ब्रिटिश भारत से और १२७५ रियासतों से) रखने की व्यवस्था की 
गई | प्रान्तों से आनेवाले २५० सदस्यों में से २४६ का अप्रत्यक्ष चुनाव 
होता, २४६ प्रान्तीय घारा सभाओं से चुनकर आते, ३ व्यापारिक संस्थाओं 
द्वारा और एक मजदूरों द्वारा। केन्द्रीय धारासमा की अवधि पांच वर्ष 
निश्चित की गई । 


इस विधान के द्वारा संघ सरकार तथा प्रान्तीय सरकार दोनों के अ्रधिकार 
परस्पर विभजित कर दिये | सेना, वायु तथा समुद्री बेड़ा, परराष्ट्र नीति, डाक 
तार, रेल आदि ५९ विषय संघ-सूची में थे। विवाह, तलाक, समाचार-पत्र, 
मजदूर आ्रादि ३६ विषय संयुक्त सूची में थे | संबीय व्यवस्थापिका को संघ- 
सूची ओर संयुक्त सूची में वाणित विषयों पर कानून बनाने और उन पर 
अपना निगाप देने का अधिकार प्राप्त हुआ, संकट काल में वह संपू्ण भारत 
के लिये कानून बना सकती थी। प्रान्तों की स्त्रीकृति से संत्रीय व्यवस्थापिका 
उनके लिये भी कानून बना सकती थी । 

११ प्रान्तों में दो सदनों वाली व्यतस्थापिकाओं की इस विधान में व्यवस्था 


की गई । बाकी ५ प्रान्तों में एक व्यवस्थापिका रखी गई। दो सदनों वाले 
व्यवस्थापक-मण्डल स्थापित करने के मुख्य रूप से दो कारण बतलाये गये। 
एक तो यह कि इससे कोई भी कानून जल्दी में श्रथवा भावावेश में नहीं बन 
सकेगा | दोनों समायें प्रथक प्थक रूप से, ओर यदि आ्रावश्यक हुआ तो सम्मिलित 
रूप से, उस पर वाद-विवाद करके निणय दे सकेंगे । इसका दूसरा कारण 
यह बतलाया जाता है कि दो भवनों के बनने से सभी वर्गों को ध्यवस्थापिका 


( २७ ) 


मैं उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। आम जनता ने उस समय दो सदनों 
वाली व्यवस्थापिकाओं का स्वागत नहीं किया । कानून में भी यह व्यवस्था 
. कर दी गई कि दस वध बाद विधान परिषद भंग कर दी जायगी। दो 
खदनों पर किये गये व्यय की रोशनी में जब हम उनसे होने वाले लाभ का 
 लेखा-जोखा करते हैं तब हम निस्सन्देह इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि राज्य- 
परिषद कर-दाता के ऊरर एक अनावश्यक भार है। तथापि यहद्द एक हास्य 
खनक बात है ।क स्वतंत्र भारत के संविधान में, जिसके निर्माण में देश के 
तपे हुए छोक-नायक भी सम्मिलित थे, स्थायी रूप से दो सदनों वाली व्यब- 
स्‍था को मान कर न केवल अंग्रेजों के कार्यो पर, जिनको इम पहले बड़ी 
थ्रालोचना करते थे, मुहर लगादी, वरन्‌ू, एक कदर ओर आगे भी बढ़ 
यये। केन्द्रीय राज्य-परिषद की भांति प्रान्तीय राज्य-परिषद भी स्थायी 
बनायी गई । 


मताधिकार का जहां तक प्रश्न था। १६३५ के विधान के अनुसार 
ब्रिटिश भारत के १४ प्रतिशत नागरिकों को ही यह सुत्रिधा प्राप्त हो सको । 
१६१६ के कानून में तो मताधिकार इतना सीमित था कि केवल ३ प्रतिशत 
नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनकर भे जने का अधिकार मिला | उस कानून 
(१६१६ ) के अनुसार दिखाने को तो धारासभा के ७० प्रतिशत 
सदस्य निाचित प्रतिनिधि थे किन्तु वे तीस करोड़ की जन संख्या में से 
१५ लाख का भी प्रतिनिषित्व नहीं करते थे। स्वतंत्र भारत में श्ष् 
करोड़ न.-नारी मताधिकार के पात्र हैं। संसार में किसी श्रन्य देश में इतना 
ब्यापक मताधिकार नहीं है । ह 


केन्द्रीय धारासभा में ब्रिटिश भारत से प्रतिनिधियों के चुनाब के लिये 
जो निवा चन क्षेत्र बनाये गये उनमें कुछ तो प्रादेशिक थे, कुछ यूरोपियनों, 
एंग्लो-इण्डियनों, ईंसाइयों, मुसलमानों, स्त्रियों, विश्व-विद्यालयों ओर चेम्बर 
झॉफ कॉमस श्रादि में बांद दिये गये। रियासतों के लिये ऐसी कोई ब्यव- 
स्‍्था नहीं हो सकती थी क्‍योंकि एक तो यह राजाओं की स्वेच्छा पर निभर 


(६ २८ ) 


करता था कि वे संघ में सम्मिलित हों या न हों. और दूसरे, वे जिस प्रकार से 
प्रतिनिधियों की छांट करते उन पर काई कानूनी प्रात#्भध नहीं था। दो चार 
रियाक्षतों को छाड़कर, जहां कठपुतली घ रासमायें थीं, बाकी सब्र में निरंकुश 
सामन्तशाही का ब्ोलब'ला था । ऐसी रियासतों का, जहां कानून और संविधान 
राजा की स्वेच्छा पर निभर हों, संघ्र में सम्मिलित होने का अर्थ व्यवस्थापिका 
में अपने मुसाहिब भर्ती करने का था। यह देखते हुए भी कि संवैधा- 
निक रूप से उनके अधिकार सुर ज्षत हैं उन्होंने संबर में सम्मिलित होने की 


स्वीकृति नहीं दी । 


चुनाव-चेत्रों की सदस्य संख्या 


ब्रिटिश भारत से गाज्य-परिपद तथा केन्द्रीय धागासभा के लिये निम्न 
प्रकार से चुताकन्षेत्रों का वर्गीकरण किया गयाः--- 


केन्द्रीय राज्य परिषद्‌ 
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गवनेर-जनरल के विशेषाधिकार 


१९३५ का विधान लागू होने पर ब्रिटेन की संसदीय प्रकिया को काफी 
अंश तक यहां भी लागू कर दिया गया। उसका यहां पर प्रथक उल्लेख 
करना विशेष लाभदायक न होगा क्योंकि संसदीय प्रक्रिया के प्रसंग में प्रकिया 
के पुराने नियमों का भी आगे समावेश किया जायगा। 

किन्तु, जैसा कि संयुक्त प्रबर समिति अपनी रिपोट में संकेत कर चुकी थी,* 
कुछ विषयों पर गवनर-जनरल के विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायित्व संघ- 
सरकार और संघीय व्यव्रस्थापिकाओं की शक्तियों पर प्रतिबन्ध थे । गवनंर 
जनरल की विशेष विधायिनी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां श्रोर प्रशासकीय 
शक्तियां इतनी व्यापक थी कि उसकी पृथ॑ स्वीकृति के बिना मुद्रा श्रोर चलन 
ब्रथवा रिजय बेक के संविधान या कार्यों से संबस्बित कोई प्रस्ताव श्रथवा 
संशोधन धारासमा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। ऐसे विषयों पर 
कानून बनाने का घारासभा को अविकार नहीं था जिनसे श्रिटिश उद्योगों की 
कोमत पर भारतीय उद्योग पनपें | व्यवस्थापिकाओं को ऐसे विषयों प्रर भी 
कानून बनने श्रथवा बाद-विवाद करने का अविकार नहों था जा ब्रिव्शि 
लोक सभा द्वारा ब्रिटिश भारत के लिए बनाए गये कानून के किसी अंग के 
विरुद्ध हो, ब्रिटिश लोकसभा की अन्य उपनिवेशों की भांति भारतदंष पर भी 
प्रभुसता कायम थी ।| 

संघ-शासन के निर्माण में कुछ संवेधानिक रुकावट पैदा होने श्रौर कुछ 
व्यवह्ारिक कठिनायां उपस्थित होने के कारण वह कार्यान्वित नहीं किया 
जा सका । 


घ-शासन के सफल संचालन में जो संवेधानिक कठिनाइयां तथा अन्य 
बाधायें उपस्थित थीं वही न्यूनाधिक मात्रा में प्रान्ठीय क्षेत्रों में भी थीं 
गवनरों को प्रान्तों में उसी प्रकार के विशेषाधिकार ओर विशेष उत्तरदायित्व 


* पु, झाधइधााह +ै३ए : .. शिब्रीबक्यियाकाए.. जाबटए/ं०ट, उप 
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( रै२ ) 


थे जो संघीय विषयों में गवनर जनरल के थे। प्रान्तीय व्यवस्थापिकायें 
ऐसे क्रानूउ नहीं बना सकतो थीं जिनका ग नर के विशेषाधिकारों और जिशे 
उच्चर दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने की सभावना हो । सयुक्त प्रान्त और 
बिहार में एक वार ऐसी सस्थति पैदा हुई जब(जनवरी १६३८)में वहां के मंत्रि 
मंडलों ने राजबन्दियों को मुक्त करने का निशय किया और गय्न-ों ने शांति 
ओर सुरक्षा के खतरे की दुद्ाई देकर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके 
मंत्रिमढलों के निशय को ठुकरा दिया। इस प« फरवरी १६३८ में दोनों 
प्रान्तों के मंत्रिमडलों ने त्याग पत्र दे दिये। बाद में गबनंतें ने उनके 
निणय स्व्रीकार कर लिये, इसजिये त्याग-पत्र वापस ले लिये गये केन्द्रीय 
व्यवश्थायिका की भांति प्रान्तीय व्यवस्थापिकराओों को भोत्रिटत व्यातरिक 
स्वार्थों फे विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं था । 


जनता का विरोध 


ब्रिटिश सरकार के विधःन विशेषज्ञों द्वारा इतना श्रम ओर समय व्यय 
करने पर भी १६३५ का विधान इतना दाषपूण एवं अ्रव्यावहारिक था कि 
भाग्त के सभी प्रमुन राजनीतिक दत्ों ने संघ्र सरकार बनाने का बड़ा विरोध 
किया । देशी नरेशों, तथा अत्य स्थिर स्वाथवाले वर्ग ने इसका इसलिए 
विनजोध किया कि उन्हें भय थां कि संघ्र सरकार में उनकी अ्रतराज नककार 
खाने में तूती की आवाज के समान होगी और उतषमें जो निणय होंगे वे उन्हें 
भी मानने पड़ेंगे, इस लिये जान-बूककर वे अपने हाथ काटकर देने को तैयार 
न हुए | संघ का निर्माण “भी हो सकता था जब कग-से कम आधी ऐसी 
रियासतें संघ में शामिल हों जिनसे गज्य परिषद में उनके कमसे कम ५२ प्रति- 
निध शराब । भाग्त का एक तिद्दाई ज. सख्या के रियासती अंगको-दूंसरे शब्दों 
में निरंकुश राजाओं को--४० प्रतशत प्रति नधित्व स्वीकार करना लोक 


( रेईे ) 


ठंत्रीय सिन्द्धान्तों के सबंथा विरुद्ध था। इस कानून के द्वारा देशी नरेशोना 
स्वार्थों को काफी संग्च्षण दिया गया, फिर भी उन्हों ने संघ में सम्मिलित होंके 
स्वीकार नहीं किया । 

देश की सबसे बड़ी राष्ट्रय संस्था कांप्रेस फैज्ञपुर गधिनेशन ( दिःम्पर 
१६३६ ) में इस विधान के विरुद्ध अपना रुःष्ट मत दे चुकी थी। ब्च्तु आने 
वाले चुनावों में माग लेकर बढ़ अ्र नी शक्त का परचय देना चाहती थी । 
झगले मास हूं। चुताव होने वाले थे। अ्रन्य दलों की भांति बांग्रत ने भी 
चुनाव लड़ा और ग्यारह प्रान्तों में से आठ प्रान्तों की धारासभाश्रों में बह 
स्पष्ट बहुमत में आया । अब प्रश्न मत्रिमड न बनाने का था। कांग्रेस ने काफी 
सोच) चार कर ( १३ माच १६६७ ) प्रान्तों में मत्रमडल बनाने की स्वी« 
कृति दे दी,# झ्ोर जवाहर लालजः नेहरू ने एक वक्तव्य में इसका स्पष्टी» 
करण भी कर दिया कि हम विधान को कायान्वित करने मज्मिडलों . नहीं 
जा रहे हैं, बल्कि उस असफल करने के लिए मंत्रिमइल बना रहे हैं | | 
वस्तुतः महात्मा गांधी को मध्यस्थता के कारण हां यह तर'वा निकराता गया 
कि गबनर मज>मडल के दिन-प्रार्ता न के कार्याम हस्तक्षेप नदों करेगे| । उसके 
पश्चात्‌ सब प्रान्तों के कग्रधव्ल के नेताओं ने अपने-अपने गवनरों से इस 
ख्राशयका ग्राश्वासन मांधा कि वे मंत्रमटल के वधानिक कार्यों ओर उसकी 
सम्मतिका विरोध करने में अपने +शेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। २५ मा 
१६३७ को बम्बई के गवनर न जब वहा के कांग्रेसदल के नेता श्री दी. जी. खेर 
से मत्रिमडल बनाने के संबन्ध में बात-नीत की तो श्री खेर ने इसी बात पर 
जोर दिया ' गबनर ने इत आधार पर कि उन्हें अ्रल्प संख्यकों के रक्षाथ तथा 
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( ३४ ) 


कुछ अन्य विशेष कारणों से इस अधिकार को श्रपने पास रखना अनिवाय है, 
थे इसका प्रयोगन करने का आश्वासन नहों दे सकते। सब्र प्रान्तों 
में यह मतभेद चलता रहा | अन्त में १० जून १६३७ को बिहार के गवग ने 
उदाग्ता और साहस पृवक घ्ोपणा की जिसमें कांग्रेस की इस मांग को 
स्वीकार कर लिया गया और कट्दा गया ऊि जब बुनियादी बातों में मतभेद हो 
लाय और आपसी बातचीत से भी समभोता न हो तब ही मंत्रिमंडल द्वारा 
स्या“त्र देने अथवा उसे भंग करने का प्रश्न पैदा द्वो सकता है। विद्दार के 
गवर्नर-जनरल की इस घोपणा के पश्चात्‌ २० जून को गवनर-जनरल ने भी 
रेडियो पर बी गई घोषणा में उन सब बातों को शब्दों का हेर-फेर करके मान 
लिया । जुलाई में काग्रेस ने आठ प्रान्तों में शासन-प्रचन्ध सभाला। सिंध के 
मंत्री मंडल निर्माण में उसने आं शक भाग लिया । एक राष्ट्रीय संस्था द्वोने के 
' नाते कांग्रेस ने सदा साम्प्रद(यिकता और प्रतिक्रियावादिता का विरोब किया | 
चुनावों में अपने प्रतिनिधि खड़े करने ओर मंत्रिमंडल के निर्माण में सभ 
लातियों को उचित प्रधिनिधित्व देने का सदा ध्यान रखा गया। कांग्रेस ने 
लगभग सभी मुस्लिम स्थानों पर राष्ट्रतदी मुसलमानों को कांग्रेस टिकट पर 
खड़ा किया | पश्चिमेत्तर सीमा प्रान्त में जहां लगभग ८५ प्रतिशत मुसल- 
मानथे कांग्रस मंत्रिमडल स्थापित होना मुध्लिम सम्प्रदायवाद को एक 


जबदस्त चुनौती थी । जह्मां तक संभव हुआ लगभग सभी प्रान्तों में मुसलमानों 
'तथा अन्य सम्प्रदायों ओर जातियों को कांग्रेत मत्रिमंडलों में स्थान मिला। 


"केवल उड़ीसा को छोड़ कर जहां कोई भी मुसलमान कांग्रेस के टिकट पर 
: घारासमा में न पहुंच पाया, सब कांग्रेस मंत्रिमंडरों में मुतलमानों को उदार- 
/ तापूबक स्थान दिया गया* | श्रपवादस्वरूप कु& ऐसे मुस्लिम लीगियों को 
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( ३५ ) 


छोड़कर जो संयुक्त निर्वाचन के समथक थे और कांग्रेस के साथ सहयोग कौ 
बत करते ये,* लगभग सब मुम्लिम लीगी अन्य सम्प्रदायवादियों की भांति 
गला फाड़-ड कर साम्पद यिउ्ता का त्रिष वमन करते रहे और लीगी 
सरकार बन जाने पर उसको कायरूय में भी प रणित करने से न चूके । चूंकि 
लीग की साम्प्रदाधिक नीति के पीछे साम्राज्य-वादा सरकार का हाथ था 
इसलिए उसके भीतर सदा उन्हीं तत्वों को अश्रधिक प्रोत्साइन मिलता रहा जो 
धर्माघंता में अग्रणी थे। 


द्वितीय महासमर सित्म्वर १० ३६ में शुरू हो चुका था। अंग्रेजी ने भारत 
यघ को भी, बिना भाग्तीय नेताओं का म। लिये, अपने साथ युद्ध में धसीट 
लिया। भारत के सैनिकों को यसुदूर देशों में जहां मारत का कोई संबन्ध 
नटीं था, अपने स्वाथ के लिये युद्ध को भद्ठी में फोंक दिया | भारतीय नेताध्रों 
ने उनसे यद्धोंदेश्यों का स्पष्ट करण मंगात किग्तु वे टालते रहे | २७ अक्टूबर 
के श्वेत-पत्र में सरकार ने अपनी भारत सबनन्‍्धी नीतिकी घोषणा की । स्पष्ट था 
कि उनका युद्धोंदेश्य लोकतंत्र की रक्षा न हो+र पिंछुड़े हुए ग्रोर कमजोर 
देशों का शोषणा और उनकी गुलामी था। ब्रिटेश सरकार द्वारा भारत को 
उसकी सम्मति लिये बिना युद्ध में घर्संट लिये जाने के फलस्वरूप कांग्रेड 
मंत्रिमंडलों ने आठों प्रान्तों से त्याग-पत्र दे दिये। गवनरों ने धारा ६३ का 
सहारा लेकर शासन सूत्र समाललिया । केवल तीन प्रान्तों--प जाब, सिंध श्रोर 
बंगाल में जहां गैर-कांग्रेसी मंत्रमडल काम कर रहे थे, लोकप्रिय शासन के 
नाम पर ब्रियिश नोकरशाही अपना स्वाथ-साधन कर रही थी। 
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( १६ ) 


भारतवध की जनता का बढ़ता हुआ असंतोष देखकर त्रिटेश सरकारने 
कांग्रेस के साथ समझोता करना चाहा, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ज!य कि 
युद्धकाल तक उसे भारत का सद्दयोग मिलता रहे । ८ अगस्त १९४० को 
तत्कालीन गबरनग-जनरल लाड लिनलिथगो ने ब्रिठिश सरकार की ओर से 
एक घोषणा की /जसमे कहा गया कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मारत- 
बासियों के लिए मारतवासियों द्वारा एक सब्रिधान बनाया जायगा, युद्ध-काल 
तक यह संभव नहीं हैं । उन्होंने यह भी कहा कि गबनर-जनरल की कायसमिति 
की तत्कालीन वृद्धि की जायगी और उन्हें युद्ध सम्बन्धी विषयों में परामश 
देने के लिए एक युद्धन-समिति का निर्माश किया जायगा। जुलाई *६४२ में 
गवनंर-जनरल की कायकारिणी में पांच भारताय बढ़ाये गये। न केबल यही 
कि गवनर जनरल की इस घोष णा का स्वागत नहीं जिया गया बरन्‌ सितम्बर 
१६४० में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत्‌ सत्याग्रह आरंभ कर 
दिया गया । 
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क्रिप्प-योजना ओर उसके बाद 


एक झोर राजनीतिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी 

दूसरी ओर युद्ध की लप्ट पू की ओर भाग्त के द्वार तक पहुंचने वाली थीं 
स्थिति को अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए और न केवल साम्राम्य की 
घरन्‌ ऋपने आ्रातित्व की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकारने भारतका सहयोग 
प्राप्त करने की श्रन्तिमबआार चेष्टा की । इस बार कुशल कूटनितिज्ञ सर *टैफड 
क्रिप्स को समभोता «वार्ता के लिये भाग्तबष भेजा गया । वि भत्न दलों और 
बगों के नेताओं तथा विचारकों से बातचीत करने के बाद २६ माच १६४१५ 
को सम्राट क्री सकार की »र से सर स्टेफड क्रिप्स ने एक योजना प्रस्तुत 
की । उसके दो अंग थे, एक श्रन्तकोलीन (युद्धफालीन) और दूसरी युदोत्तर 
कालीन | पअ्रन्तकालीन योजना में वें गवनरन्भनरल की कायकारी 
लोकनायकों को रखने के लिए तो तैयार थे, किन्तु उसे एक बवेधानिकऊ 
अ्रध्यक्त का पद स्वीकार करने को तैय र नह्ों थे श्रौर न वे गवनर-जनग्ल की 
कार्यका णी को मश्निमंडल का स्थान देने को तैयार थे। कायकारिणी को सेना 
ओर सुरक्षा पर भी कोई अधिकार नहीं था | युड्धो तर कालीन योजना में भारत 
को ».॥ नवेशिक स्वराज्य देने का वचन तो दुद्रया गया, ऊिन्तु साथद्दी यह 
भी कष्ट दिया हि लो राज्य अथवा प्रान्त सघ से प्रथक रहना चहँंगे ये रह 
सकते हें। भारतत॒ष को कई खबडों में विभक्त करके साम्प्रद यिक तत्वों 
झोर देशी नरेशों को खुश करने की नीयत से ही यह बात कद्दी गई थी। 
इसीलिये मुस्लिम लांग ने क्रिप्पयोत्रना को स्वीकार कर लिय' क्‍योंकि 

“उसकी राय में दो थक राष्ट्री को एक भारतीय संघ में रहने के द्विए वाध्य 

करना न तो संभव ही है,ओर न न्‍्यायपूर्ण । भारतवष की संवेधा निक समस्या 

का एकमात्र हल भारत को दो सर्दसंत्र छेश्रों में विभक्त कर देना है। बतंमान 

अवस्था में ऐसा न होना, देश के विभिन्न बगों में केवल्ल शत्रुता और कट्भता की 

ही दृद्धि करेगा।” 

विधान निमांत्री सभा में रियास्‍्तों की € करोड लनता को अपने प्रतिनिषि 

चुनने का अधिकार नहीं मिला, «बल्कि ५८४ राजाओं को झपने मुसाहिब 
नामशद कर ने का अधिकार दिया गया | 


( ए८् ) 


क्रिप्स-योजना के सबन्ध में जवाइदरलाल जी का श्रना मत यह था -छि 
“क्रिप्स-योजना के अन्तगत सरकार का ढाचा ज्यों का त्यों बना रहता, वाइस- 
शाय की निरंकुश शक्ति भी रहती | हां, कांग्रेस और द्धीग के कुछ प्रतिनिधि 
अवश्य मंत्रियों की कुर्सियों पर बैठ जाते और सैनिक कैन्टीनों की ब्यवस्था 
करते ।” “(हिन्दुस्तान की कहानी) ॥ 
यह पहले लिखा जा चुका है कि ब्रिटिश सरकार अपने युद्धादेश्यों को 
स्पष्ट नहीं कहना चाहती थी, और कांग्रेस की मांग थी कि यदि अ्ग्रजों की 
नियत साफ है और उनके बचन और काय में विभेद नहीं है तो भाग्व 
की अस्तकालीन मांग को अउजिलम्ब स्वीकार किया जाय। सन्‌ १२३६ मैं 
ब्रिरेश समाजवाद' राजनींतिश और प्रसिद्ध लेखक हेल्ड लास्की ने भरत- 
वध को जोर देकर कद दियाथा कि ब्रटेन का हित इसी में है कि, वह 
भारतवष को तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करे ।* तिन्तु ब्रिटेन की सष्ट्रीय 
सरकार (अनुदार दल और मज्दूरदल का सयुक्त मंत्रिमंडल) भारत को शब्द- 
जाल में फसाकर उसका सहयोग प्राप्त करना चाहती थ॑ | क्रिप्स योजना 
में एक शत यह भी कही गई थी कि «« । 
“सारत के सामने जो विषम परिस्थिति आ पड़ी है उसके निवारण के लिये 
जय तक नये संविधान का निर्मांण नहीं हो ज्ञाता तब तक भारत को 
रक्षा तथा उसके युद्ध संबन्धी प्रयत्नों पर सम्राट की सरकार का ही 
नियंत्रण रहेगा ।” 
किन्तु कांग्रस का मत था कि-- 
ध्यारत के भविष्य के संबन्ध में किसी भी योजना की अच्छी 
तरह छान-बीन होनी चाहिये, किन्तु आज की विषम पथितियों 
में वतमान पर ही जोर देना चाहियेग्रोर भरिष्य-सबस्धी योजनाश्रों 
'की उपयुक्तता भी वतमान को दृश्टि में रखकर जांचनी चाहिये। 
““झआ्ाज की स्थिति में रक्षा को उतरदायित्व $ क्षेत्र से हटा 
लेना उस उत्तग्दायित्व को एकदम न्रिथंक कर देना है तथा यह 
स्पष्ट कर देना दे कि भारत किसी भी प्रकार स्वतंत्र होने नहीं जा 


>ज.. ओंपत चीफ अर के, >हड 


॥ 


| 


( ३६ ) 


रहा है, और न युद्ध-काल में उसकी सरकार के स्वतंत्र रूप में काय करने 
को आशा है | | 
“जिस चीज को सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है जनता का उत्साहपूर्ण 
सहयोग जो उनमें विना पूर्ण विश्वास तथा उन पर रक्षा का पूरा उत्तरदा- 
यित्व डाले प्राप नहीं हो सकता है। केवल इसी प्रकार से आज की! विषम 
घड़ी में भी भारत के लोगों को समय की मांग का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत 
किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अपनी प्रान्तीय शाखाओं के साथ भारत 
की वर्तमान सरकार भारत की रक्षा करने में एकदम अ्योग्य है। अपने लोक 
प्रिय प्रतिनिधियों के द्वारा मारतकी जनता ही रक्षा का पूरा भार ले सकती है। 
ज्ञे किन यह तभी हो सकता है जब उन्हें पूरी स्वतंत्रता हो ओर उन्हें उत्तर- 
दायित्व का पूरा भार सौंप दिया जाय । इन कारणों से ब्रिटिश युद्ध समिःते की 
योजनाओं को स्वीकार करने में कमेटी असमर्थ है ।” 
कांग्रेस से समझौता-वार्ता सफज्ञ न हो सकी, ओर क्रिप्स अपने देश 


लौट गये । 

क्रिप्ल-पोजना की अमफनता की प्रतिक्रिपाध्वरूप भारतवासियों को 
बह सामान्य धारणा हो गई कि अग्रेजों के साथ कभी समभोता नदों हो 
खकता। सवंत्र ज्ञोम ओर घृणा की भावना व्याप्त थी। किन्तु जनता को 
महात्मा गांधी के सफल नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। १४ जुलाई १९४२ को 


कांग्रेस कायममिति द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव* पर ८ अगस्त को बम्बई में 


"कांग्रेस का्यंसमिति का प्रस्ताव बहुत लम्बा था। उसके कुछ अंशों को यहाँ 
उद्धरित करना अनावश्यक न होगा। प्रस्ताव में कहा गया--“दिन प्रतिदिन होने 
बाजी घटनाओं तथा भारतवासियों को हो रहे अनुभव से कांप्रेत की यह धारणा 
पक्की होती जा रहो है कि भारत में अंग्रेजी राज जल्द से जल्द समाय हो जाना 
चाहिए, क्रेवल इपी ल्षिए नहीं कि अच्छे से अच्छा बिदेशी शासन भी बुरा है और 
शासितों को निरन्तर हानि पहुँचाता रहता है, बल्कि इसलिए भी कि वेड़ियों में 
जकड़ा भातत न स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है ओर न. लड़ाई से वरवाद हो जाने 
बाल्ली मानवा की...... 


( ४० ) 


झखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुहर लगा दी। सरकार पहले से कुछ और 
ही तैयारी किये बैठी थी। उसके अगले हो दिन, ६ श्रगःत को, देश भर 
के सब कांभोरी नेता गिर्फ़ार कर लिये गये। फिर तोइ़-फोड़ का आन्दोनन 
शुरु हुआ | दो वर्ष से भी अधिक समय तक देश भर में यह उथल-पुथन्न 
मनी रही 4 अंग्रेजों से समकोता-व्रार्ता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं हाता था | 
देश में तथा देश के बादर त्षमाचार पत्रों में इस पर काफा टीका र्प्टणा हुईं । 
लन्दन के 'टाइग्स” पत्रने, जिसमें भारत के गतिराध पर कई लोणथों ने लेख 
प्रकाशित किये थे, ग्र;ल “४५ में लिखा-- 

“ब्रिटेब भारत के सम्धन्ध में अपनी घोषित नीति को प्रभावपूण ढंग से 
कायेरूप में परिणित करने के खिए आवश्यक कायवाही करे। “क्रिप्स- 
प्रस्ताव को स्वीकार करो या ठुकरा दं” का उसका जा मोजूदा रुख है, 
वइ पर्याप्त नहीं हैं। दर असल यह रूख युद्ध-काल में ओर इसके 
बादके भारत, ब्टिन के सहयोग-सम्बन्ध के लिए घातकदह्ैँ। लोगो की 
आज धारणा है कि भारत के सन्बन्ध में पहला कदुम उठाना थह्ट 


ब्रिटेन का काम है ।” 
वेवे न-पो जना 


ग्रगम्त १९४४ में लाड लिनलियगो के स्थान एर लाड वेवेल वाइस- 
राय बन कर भरा गये थे। सममंता-वाता के लिये अ्रनुकूल वातावरण पैदा 
.--क्रिप्स-वार्ता की असफज्ञता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिटिश सरकार से 
भारत संबनन्‍्धी इष्टिकोण में कोई परिदतत नहीं हुआ है । का्पसमिति की यह स्पष्ट 
झम्मति दे कि प्रत्येक प्रकार के दमन का विरोध किया जाय क्योंकि उसे स्वीकार 
कर लेने का अथ होगा भारटीयों का पतन ओर उसकी प्राव्रीनता का निरन्तर 
हल्वारी रहना । 
“इस अपील के निरथक हो जाने पर कांग्रेस वतमान परिस्थितियों में विव- 
शता सहन नहीं कर सकती । ... .. .जिस अहिंसात्मक शक्ति का संचय कांग्रेस 
' ने १६२० से किया है उसका उपयोग करने के लिए वह विवश हो जायगी... 
ऐसी बड़ी लड़ाई अनिवायतः गांधी जी के नेठ्त्व में होगी ।”” 


( ४१ ) 


करने को इच्छा से लाड बवल ने एक योजना ( १४ जून १६४४ ) प्रस्तुत 
की जिसके ब्नुमार केन्द्रोय मंत्रिमटल की, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों को 
यरायर स्थान देने की तजवीज थी, स्थापना करके उसे वे देशिक विभाग सौंपने 
तथा अन्य उरनिवेयों की भांति एक ब्रिटिश हाई कमिश्नर दिल्‍्लो में रखने 
का सुभ'व दिया गया । गबरनर-जनरल मत्रिमडल का अध्यक्ष श्रीर स बच 
सेनागति >क्षः मंत्री के रूप में होते। इन दो पदों को छोड़कर श्रन्य पद 
भारतवा्नियों को देने की व्यवस्था थी | ल,ड॒ वेवल का घोषणा * प्रधारित 
होने के अगले दिन कांग्रेस के नेता जेल से मुक्क कर दिये गये। २५ जून + 
गवनर-जन7रल ने सब रालनीतिक टलों के नेताओं को बातचीत करने के 
लिये राजकीय भत्रन, शिमला में आमंत्रित किया । बातबीत हुई किन्तु कोई 
समभोता न हो सका | म्ुल्लिम लीग अपने को भाग्त के समस्त मुसलभानों 
की प्रतिनिधि सम्था हमने फा दाग करने के नाते मत्रिमढल में सब मुसलमान 
सदस्यों को नामझअद करने का अधिकार च,हतां था। उसे वाश्सराय का 
भी ग्रप्त्यक्ष समथन प्राप्त था । कांग्रेस के श्रति!रक्त श्रन्य दल भी उसके इस 
दावे को स्वीकार करने वो तेय.र न थं। यहां तक + पजाब के तत् ।लीन 
मुख्य मत्री मलिक खिजर हयात खा तिवाना न भी सम्मेलन में लीग के इस 
दावे का विराध किया। वाता की श्रसफलता पर गबनर-जनरल ने कद्टा हि 


“किसी भी दल की समस्त मांगों को पूरा करा सकना मेरे द्धिये संभव न था। 
जब मेंने समस्या का हल मिस्टर जिन्‍ना के सम्मुख रखा तो उन्हाने बताया 
कि मुस्लिम लोग उस हल को स्वीकार नहों कर सकती। उनके नि*-य से 
मुझे यह अनुभव हो गया कि हस विषय पर अधिक वार्ता व्यथ है ।”” 


& घोषणा में वाइसराय ने कहा कि “यह कोई वेधानिक समभोोेता कराने या 
थोपने का प्र न नहीं है ।*** “आज भारत के सामने द्याभ उठाने को बढ़े-बढ़े 
अवसर ओर हल किये जाने को बड़ी-बड़ी समस्मायें उपस्थित हैं, जिनके 
लिये सब दुलों के प्रसुख ब्यक्तियों का समान प्रयत्न अपेदित है ।” और इसके 
साथ उन्होंने मार्मिक शब्दों में यह भी अपील की कि “सभी ओर से कुछु-न-ऊुछ 
छमा करने और भूलने को है। भारत के भविष्प में मेशा विश्वास है ओर मुमते 
जहां तक बन पड़ेगा, उसकी महानता को झागे बढ़ाऊंगा। में आप सबसे सह पोर 
ओर सदू भावना चाहता हूँ ।” 


( ४२ ) 


ब्रिटेन में हुए १६९४५ के चुनावों में अनुद'र दल की पराजय आर एटली 
के प्रधान मत्रित्व मे मजदूर दल की सरकार ग्थापित होने से भाग्त को समस्या 
शीघ्र इल दोने के लक्षण कुछ अधिक दिवदाई देने लगे। नया मंत्रिमंडन 
बनते ही एटली ने वेत्रल को तुरत लन्दन बुत्ञाया। २६ सितम्बर ४४ को 
(न्‍दन से लौटकर वेब ः ने कहा -- 
“भसारवतष के नेताओं की सम्मति से सम्राट की सरकार यथा- 
शीघ्र स्वतंत्रता देना चाहती है।''*'*'इस सम्बन्ध में घोषणा की 
जा चुकी है कि युद्ध के कारण स्थगित किये गये केन्द्र तथा प्रास्तों के चुनाव 
शरद काल में हेंगे। इसलिये सम्राट की सरकार की यह उत्कट इच्छा हे कि 
सभी प्रान्त के नेता मंत्रित्व का भार स्वोकार करें । सम्राट्‌ की सरकार को यह 
भी इच्छा है कि जितना शीघ्र संभव हो एक संविधान परिषद बिठाई जाय, 
ओर इसी लिये, पहला कदम उठाने के लिये उसने मुझे चुनाव के बाद प्रान्तों 
की घारासभाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अधिकार दिया दै 
ताकि यह नि चित हो जाय कि १६४२ की घोषणा की योजना उन्हे मान्य है 
या इसके बदले में किसी परिवर्तित योजना की आव यकता है। देशी राज्यों 
के प्रतनिधियों से भी यह निश्चित करने के द्विये विचार-विमश किया जायगा 
_ कि संविधान-परिषद में वे किस प्रकार भाग लेंगे।” जिस दन लाड बेवल ने 
यहाँ यह घोषणा की उसी दिन प्रधान मंत्री एटली की भी इससे मितती- 
जुलती ०क घोषणा हुई । 
काफी अनुनच के बाद कांग्र स के नेताओं ने केन्द्र तथा प्रान्तों के चुनातओं 
में भाग त्वना स्वीकार किधा । इससे देश के राजनीतिक वातावरण में पुनः 
चेतना पैदा हुई। चुनाव हुए। पहले की भांति शआ्राठ प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रि- 
मण्डल स्थापित दुए | बगाल श्रोर सिंत्र में लीगी मत्रिनइल बने, और पज्ंब 
में यूनयनिस्ट ( जमींदार पार्टी ) श्रार काग्रेस का सयुक्त मात्रमइल स्थायरित 
हुआ जिसके प्रधान मंत्री म.लक खज्रदयात खां तिवाना ये। 


मंत्रि-मिशन 
नवम्बर १६४५ में ब्रिटिश लोक सभा के सदस्यों का एक मिशन भारत 
शाया | एक मास भारत का चक्कर लगाकर वह वायरस चला गया। १९ फरवरी 
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१९४६ को प्रधान मंत्री एटली ने घोषित किया कि तीन सदस्यों का एक मं॑त्रि-* 
म्रिशन भारत जायगा जो वहां के नेताश्रों से बातचीत करके भारत को 
स्बतत्रता दिलाने का यथाशीघ्र प्रयत्न करेगा । मंत्रि-मिशन में 
भाग्त के मत्री लाड पेथिक लारेंस, बोंड ऑ्रॉफ टड के श्रध्यक्ष सर 
स्टैफड क्रिप्स और फसट लाड थक ऐडमिरेलियी ए. वी. ऐलेक्ज़ेडर थे । 
प्रधान मत्री ने १५ माच को ब्रिटिश लोकसभा में एक और मदृत्वपूण 
घोषणा की जिसमें भारतबध की स्वाधीनता की मांग को स्वीकार करते हुए 
यह भी बतला दिया गया कि वे किसी भी अल्प संख्यक जाति के लोगों का 
बहुसख्यकों की प्रगतिं में रकावट पैदा करने का अधिकार स्वीकार नहीं 
करते । * उन्होंने कहा, “'“'भारत को स्वयं चुनना दोंगा कि उसका क्‍या 


संविधान हो, उस फ्ली संसार सें क्या स्थिति हो'' मुझे आशा दे कि भारतीय 
जनता ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रद्दने का निणाय कर सकता हे 


२४ मार को मत्रि-मिशन दिल्‍ली पहुंचा । उसने यहां पर विभिन्‍न दलों 
झोर मतों के ७७२ नेताओं के साथ १८२ बैठक की । १६ मई को उसने 
भारतीय नेताओं के सम्मुब एक योजना रखी जो निम्न प्रकार थी-- 


(१) सारे भारतबष का (ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर) 
एक भारतीय खध द्ोना चाहिये जिसके अधीन पराष्र-नीति, रक्षा तथा 
यातायात विषय होने चाहियें, और अपने इस काम के लिये उस आवश्यक 
विच एकत्रित करने का अधिकार होना चाहिये । 


(२) संघ्र में ब्रिव्श भारत तथा रियासतों के प्रतिनिषियों की एक 
संयुक्त कायकारिगी तथा व्यवस्थापिका होनी चाहिये। व्यवस्थापिका 
में उत्तनन होने वाले किसी बड़े साम्वदायिक ' श्न के आने पर उसका निशणय 
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# प्रथान मंत्री ने कहा--“मेरे सहयोगी इस उद्देश्य से भारत जा रहे हैं कि 
थे वहां के लोगों को शीघ्रताशीघ्र स्वतंत्रता-प्राप्ति में सहायता करें । वतमान सरकार 
के बदले भारतवर्ष में कोन सी सरकार होगी, यह निश्चय करना भारतवासियों 
का हक है; किन्तु हमारी इच्छा उन्हें ऐसे निश्चय करने में दर प्रकार की सहायता 

ना हे।? 


पा 





ज ऑििजज-++ अफसर ना अजीत हे वलनिन--- 
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दोनों प्रमुथ सम्पयादायों फे उास्थित प्रतिनिष्ियों के पृथ#-पृथ तथा संयुक 
बहुमत की राय से होनी ज्नाहिये। 


३ 


(३) संबीब 3िषयों के अतिरिक ख्रत्य सत्र जिषय तथा सब अवशिष्ठ 
शक्तियां प्रान्तों के पास रहनी चाहिये । 

(४) उन जिषयों को छोड़कर जिन्हें देसी रियासतें केन्द्र के पास देंगी 
शनन्‍्य सब्र विषयों पर उनका श्रधिकार होना चाहिये । ध 

(५) प्रान्तों को कायलिकाब्ों तथा व्यवध्थायिकाओों के साथ समूह 
बनाने की स्वतत्रत होगी, आर प्रत्येडइ समूर सामान्य आन्तय विषयों का 
निणय कर सकेगा । 


(६) ऐसे समूह के साज्धान में एक धारा ऐसी होनी चाहिये जिसके द्वारा 
प्रत्येक प्रान्त श्रपनी विध नसभा द्वारा पहले दस सष के लिये तथा बादमें हर 
दस वष बाद जिघन को धराश्रोंमें प रेबतत करने की सिफारिश कर सके ) 


वक्तव्य में यह सुझव था कि प्ररन्तों की भारासमायं १० लाथ कौ 
जन संख्या पर एक ब्यक्ति विधान निमांत्रो सभा के लिये चुन कर मेजें. | 
प्रान्तों को एकाबिक समूहों मे संगठित हाकर झरना पृथक मंजिमंडल और 
व्यवस्था का समा बनाने का अवजिकार देकर मंत्रिमिशन योजना ने परक्ष 
रूप से मुज्जिम लीग की पाकिस्तान को मांश को शह दी। इसके द्वारा 
स्पष्टतः बंग ले तथा झआझ्ासाम की एक प्रथर इकाई बनत ; पंजाब, पंश्चिमातर 
सीमा प्रान्त, सिंध और जिलोजिस्तान को दूसरी | इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर 
मुस्लिम लग पाकिस्तान की मांग कर रही थी । इसालिये म भ-मिशन द्वारा 
पा स्तान की मांयकों अश्वयीकार करने के कार उसकी कड़ी श्रालोचना करते 
हुए भी लीगने ६ जूत के प्रस्ताव द्वाश उसके! योजना *ो स्व्रीकार कर लिया | 

मंत्रि.मिशन ने प्रान्त'य घारा सनाझों द्वारा पृथक निरवाचन के आधार 
पर विधान निमांत्री स-] का आुनाव करने की रो सिफारिश की। उसने 
चुनाव के लिये स'धारश, मुश्लिम तथा सिख तीन प्रकार के छेत्र या बग मान 
कर विधान निमात्री ठढभा के शदर्रों का बाततना छारा चुवार करने के 
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लिये प्रान्त की जन-सख्या (साथारणतः १० लाख की जन-संख्या पर ए.%$ 
सदस्य ) के अनुसार उपे म्थान दिये जायगे। विधान निमांत्री सभा की 
कुल सदम्य संख्या ३८६ रग्बरी गई जिसमें से २९२ ।दम्य ब्रिटिश भारत के 
प्रान्तों से, ६३ देशी रियास्‍्तों से श्र ४ चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों से निश्चत 
किये गये । 

देशी रियासतों के साथ हुई संधियों का हवाला देते हुए १२ मई के 
बक्तव्य में कहा गया कि रियासतों द्वारा त्रिश्श सरकार को सोंपी गई प्रभुसत्ता 
उनके पास वापस लौट जायगी | 

१६ मई की धोषणा को व्याख्या ऋुरते हुए. अगले दिन वेवेल ने रे डयो- 
भाषण में कट्दा, 

“ग्रापके सम्मुख जो योजनायें रखी गई हैं वे ऐरी नहीं हैं कि जिन्हें 
कोई अकेला दल स्वीकार करता। किन्तु मेरा विवास है कि इन 
ग्रोजनाओं के आधार पर ही भारत का सुव्यवस्थित एवं संगठित संविधान 
सम्भव है। इनसे भारत की उस मूलभूत एकता की रक्षा संभव है जिससे 
दो बढ़े वर्गों के बीच वैमनस्य का भय बना हुआ है, ओर ये विशेष रूप से 
भारतीय सेनिक शक्ति को छिन-भिन्न होने से बचा लेंगी, जिसके संगठन पर 
भारत की भावी सुरक्षा निंभर करती है।”” 

मत्रि मदन ने २५ मई की घाषणा में यह भी स्पष्ट कर दिया कि संबि- 
घान परिषद द्वारा काये आरम दो जाने पर उसके निणयों में किसी प्रकार 
का हस्थक्षेप न किया जायगा । 

अ्न्तकालीन मत्रि परिषद के निर्माणु के सम्बन्ध में १६ जून १९४६ को 
मंत्रिमिशन का एक बच व्य कांग्रेस तथा लीगी दलों क नेताश्रों 
में प्रसारेत किया गया। इस वक्तव्य के अनुसार १४ व्यक्तियों की 
एक श्रन्तकांलीन मंत्रि-परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मत्रि-परिषद 
में ६ सदस्य कांग्रेस के ५ मुस्ल्मलीग के तथा तीन अल्यसंख्यक 
जातियों के रखने को तजबीज की गई । बनव्ब में आगे कद्ा गया, 

“वाइसराय तथा मतन्रि-मिशिन के सदस्य कांग्रेल तथा मुस्लिम ल्लीग की 
कठिनाइयों से भल्री भांति परिचित हैं''***“इसलिये वाद-विवाद को और 
झधिक बढ़ाना ठीक नहीं है । इस प्रकार अब केवल एक मार्ग शेष है और 
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वह है सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अन्तरिम सरकार 
की स्थापना*' ७००५०) 

“अन्तरिम सरकार में दोनों प्रमुख दलों का रहना आवश्यक है। यदि 
वे दोनों या उनमें से कोई एक सम्मिल्चित न हो सकेगा तो वाइसराय एक 
ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना करेंगे जो १६ मई की घोषणा स्वीकार 
करनेवालों का अधिक से अधिक प्र तिनिधित्व कर सके ।”? 

भारत के अबतक के संवंधघानिक विकास का इतिद्दास यह बतलाता है 
कि अंग्रजों ने जितने भी सुधार किये, भारत संबन्धी कानून ब्रिटिश लोक- 
सभा ने बनाये ओर जो योजनायें प्रस्तुत की गई उनमें भारत के नेताश्रों 
की सम्मति लेना तो दूर रहा ब्रिटिश शासकों ने जान बूक कर कभी यह भो 
जानने की कोशिश नहीं की कि भारतवष के लिये किस प्रकार का संविधान 
उपयुक्त है, और -भारत के नेता क्‍या चाहते हैं? ब्रेल्सफोर्ड ने ब्यंगात्मक 
रूप से ठीक ही कहा था कि ब्रिटेन को इसका सर दद है कि भारतवर्ष में 
किस प्रकार की स्वेधानिक व्यवस्था होनी चाहिये। * ब्रिटिश शासकों ने 
भारत के कर्णाधार बन कर हमारा भाग्य निणय करने के निमित्त नो काय॑ 


किये उनका ब्रेल्सफोड ने बिल्कुल सही चित्रण किया है । 


अडयलन नरक ५ 
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मुस्लिम लीग ने १६ जून की योजना स्वीकार करली | किन्तु आांग्रेस ने 
उसे टठुझगा दिया श्रोर उसके स्थान पर १६ मई की योजना स्वीकार की | 
उसने विधान निर्मात्री परिषद में शामिल होना तो स्वीकार कर लिया, किन्तु 
अन्तरिम काल के लिये सयुक्त मत्मंडल में जाना श्रस्वीकर किया। 
विधान निमांत्री परियद का चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस को २०४ स्थान, 
मुस्तिम लीग को ७३ और स्वतत्र उम्म'दवारों को १८ स्थान मिले । देशी 
रियासतों से प्रतिनिधियों का निवाचन नहीं हुआ । श्रन्तरिम सरकार के निर्माख 
का जब कोई इल न निऋला तब लाड वेवल ने २२ जुलाई को ऊंंग्रेठ तथा 
लीग के शअ्रध्यक्षों के पास एक श्रोर योजना बनाकर भेजो जो इस प्रकार थी-- 


(?) पअ्रन्तरेम सरकार में १४ सदस्य होंगे, जिसमें दल्ति जाति के 
एक सदस्य के अतिरिक्त कांग्रस के ५ सदस्य, मग्लम लीग के ४ सदस्य, 
एक सिख, ओर श्रन्य श्रप्ससख्यक जातियों में से दो सदस्य वाहसराय द्वारा 
नामजद होंगे ; 


(२) वाइसराय की स्वीकृति हो जाने पर कांग्र स श्रथवा लीग को एक 
दूसरे के नामजद सदस्यों के बारे में आपत्ति करने का अधिकार न होगा ; 


(३) कांग्रगस और लीग द्वारा नामावली प्रस्तुत कर देने पर ही विभागों 
का ब्टवारा होगा । मदत्वपूगा विषयों का बटवारा दोनों में बराबर होगा ४ 
(४) साम्प्रदायिक प्रश्नों का हल दोनों दलों को सम्मति से किया 
जायगा । | 
 कांत्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, डरिन्‍्तु लीग ने विशेष 
किया। वाइसराय ने बिना लीग के सहयोग के ही मत्रि मडठ का निर्माण 
करने की घोषणा कर दी | उन्हें पहले श्रन्तःकालीन योजना को कार्यानन्‍्बत 
करना था, क्योंक उनका विश्वास था कि श्रन्त: कालीन व्यत्रस्था ठीक हो 
जाने पर दीघकालीन योजना स्वतः सफल ह्वो जायगी | मंत्रिमिशन जुलाई के 
महीने ही बापस लला गया था। इसलिये वाश्सराय को पहिले की भांति 
सारी जिम्मेदारी स्वयं हो निभानी पड़ी। २४ अगस्त को बाइसराय का एक 


( ४८ ) 


वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने जबाहरलालजी के प्रधान मंत्रित्व में 
मंत्रिमंडल के १२ सदस्यों के नामों की घोषणा की | उसमें पांच हिन्दू, 
तीन मुसलम न, एक ह रजन, एक सिख, एक ईपाई और एक पारसी + गिमि- 
लित जिये गये। दो अन्य मुलिम सदस्यों को बाद में श.मिल करने की 
घोष गा की गई | इसके विरोध स्वरूप मुस्लिम लीग ने देश भर में 'डाइगेक्ट 
ऐक्शन डे? मनाया । इससे हिन्दू मुस्तम कठुता बढ़ी और कुछ स्थानों पर 
साम दायिक दगे भी हुए । किन्तु अक्टूबर में लीग मी मंत्रिमंडल में शामिल 
हो गई । विधान निमात्री सभा से वह प्रथक रही। ६ दिसम्बर को जिन्‍्ना 
साहब ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि “मुस्लखिम लीग का कोई भी सदस्य 
विधान परिषद में भाग नहीं लेगा, ओर २६ जुलाई को ल्लीग का बम्बई में 
पास किया हुआ ग्रस्ताव ही उसे मान्य है ।” 
विधान परिषद में लीग का शामिल न होने का यह श्रथ था कि मत्रि- 
मिशन योजना सफलत न हो । वही हुआ भी | 
राजाओं की स्थिति 


_ देशी रियासतों को संघ में श मिल होने के लिये राजी करना एक बहुत 
ही टेढ़ी खीर था। श्रब तक रियासतों के ऊपर राःनीतिक विभाग का 
६ जिसका आगे उल्लेख किया जायगा ) नियन्त्रण था । रियासती जनता को 
बाहरी संसार से अछूता रखकर राजनीतिक विभाग ने उन्हें कुएं का मेंढक 
बना दिया था। राजाओं को विधान-परिषद में शामिल न होने देने के लिये 


उसने अपने प्रभाव का पूरा-पूरा उपयोग किया || 

१६ मई की घोषणा के पैरा १६ (*) में कहा गया था ; 

“इरादा यह है कि आखिरी विधान-परिषद में रियासतों को डचित 
प्रतिनिधित्व मिले जो कि जन-संख्या के आधार पर ब्रिटिश भारत में किये 
गये हिसाब के अनुसार ६३ स्थानों से अधिक नहीं होगा । किन्तु प्रतिनिधि 
बुनाव का तरीका समझोते के जरिये तय करना होगा। शुरू में रियासतों - 
का प्रतिनिधित्व एक सममोता कमेटी करेगी ।” 


+ देखिये देशो राज्य और जन-झन्दोलन पृष्ठ ५२-७६ 


(छह) 


देशी नरेशों की समभोता-कमेटी नरेन्द्र मंडल द्वारा बनायी गई और. 
विधान-परिषद की समभकौता कमेटी देशी-राज्य लोक-परिबद के नेताओं की 
सम्मति से बनायी गई । लोक-परिषद की जनरल कोन्सिल ११ जून, १९४६ 
को एक प्रम्ताव द्वारा सुकाव दे चुको थी कि “जिन रिसायतों में धारासभाओं 
द्वारा संविधान-परिषद्‌ का चुनाव हो वे प्रत्यक्ष रीति के अनुसार संस्थापित होनी 
चाहिये । उन्हींके चुने हुए प्रतिनिधियों को संविधान-परिषदके लिए प्रतिनिधि 
चुनने का अ्रधिकार हं।ना चाहिये। यह क्रिया भी संबन्धित रियासतों में 
स्वतंत्र और नये चुनाव होने के पश्चात्‌ स्वीकार हो ।”” 
देश। राज्य लाक-परिषद्‌ न इस बात पर बहुत रोष प्रकट किया कि जब 
रियासतों को जनसंलया के आधार पर प्रतिनिधि चुनने का अधिकांर मिला है 
तब राजाओं को, जो सिवाय अपने ओर किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, 
क्यों अनावश्यक मद्वत्व दिया जा रहा है | ए.वी. कीथ का, जा भारत के संवि-. 


धान पर एक अधिकारी व्यक्ति माने जाते हैं, कहना था कि--- 

“सम्राट्‌ के सलाहकारों की यह धारणा व्यथथं है कि रियासती जनता को वे 
अधिकार नहीं दिये जायंगे जिनका ब्रिटिश भारत के छोग उपभोग करते हैं ॥ 
उनका कर्तव्य है कि थे सम्राट को सलाह दें कि राजाओं को इस आधार पर 
संविधान-परिषद में सम्मिल्नित किया जाय कि वे अपनी रियासतों में शीघ्र प्रजा- 
राज की स्थापना करें, और उसके लिये सम्राट को अपने अधिकारों को प्रयोग 
में लाना चाहिये । वह संघ, जिसमें प्रान्तोंसे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों 
को गेरजिम्मेदार देशी नरेशों द्वारा नियुक्त किये हुए व्यक्तियों के साथ बेठने 
को वाध्य किया जाय, कभी भारतीय हितोंके लिये लाभदायक नहीं हो सकता। 
बस्तुतः गांधीजी के इस दावे का कोई भी उत्तर नहीं है कि ब्रिटिश सरकार 
की भांति राजाओं को भी शासन-सत्ता जनता के हाथों में सोंप देनी पड़ेगी ।”? 

१३ अधल १६४७ को एक पत्रकार सम्मेलन में भाषण देते हुए जवाहर- 

लालजी ने भी कह दिया कि “यदि जनता को संविधान परिषद में उचित प्रति- 
निधित्व न मिला तो यही नहीं कि वह इसे नापसन्द करेगी, बल्कि मुसीबत 
पैदा कर देगी ।?” 

नरेन्द्रमडल की वाती समिति और संविध न-परिषद भी वाता॑ समिति 

में काफो वाद-विवाद के बाद अन्त में यह तय हुआ कि संविधान-परिंषद में 
आधे प्रतिनिधि जनता के आर आ्राधे राजाओं के होंगे । 


( ४० ) 


ब्रिटिश भारत की राजनीतिक गुत्थी को सुलभाने के लिये प्रधान मंत्री 
ऐटली ने वाइसराय, जवाहरलाल नेहरू, जिन्‍ना साहब, सरदार पटेल 
ञोर लियाकत अली खां को लन्दन बुन्नाया। सरदार पटेल के अस्वस्थ हाने 
के कारण उनके स्थान पर सरदार बलदेव तविंह गये। लन्दन-वातां का भी 
कोई सन्‍्तोष जनक परिणाम न निकला। बाता की असफलता पर ब्रिटिश सर- 
कार द्वारा एक बक्तत्य निकाला गया जिसमें कहा गया कि “यदि कोई ऐसा 
संविधान तैयार होता है जिसमें भारतीय जन-संख्या के किसी बढ़े भाग का 
प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो सम्राट्‌ की सरकार उसे देश के किसी अनिच्छुक 
भाग पर नहीं ल्ाद सकती ।” 
२० फररव्री १६४७ को ब्रिटिश लोक सभा में प्रधान मंत्री एटली ने कहा 
कि ३० जून १६४८ तक ब्रिटिश सरकार सत्ता भारतवासियों के ह्वाथ में 


सांग देगी। * 
पाकिस्तान स्वीकार किये जाने के संबन्ध में कुछु भी स्पष्ट नहीं किया 


गया, किन्तु यह संकेत अवश्य किया गया कि वें भारत को दो या दों से अधिक 
दुकड़ों में बांटने को तैयार हैं ।| जिन्‍ना साइब इससे बहुत प्रसन्न हुए । 


है 


-'.. & ऐटली मे कहा--“सम्राट्‌ की सरकार की यह इच्छा है कि उत्तरदायित्व 
उन लोगों को सौंपा जाय जिन्हें भारत के सभी दलों द्वारा बनाया गया संविधान 
स्वीकृत हो। सत्ता हस्तान्तरित करने का यह काय मंत्रि-मिशन योजना के अजु- 
सार होना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्य से ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई देती है 
कि भारत में ऐसी कोई संविधान तैयार होगा। वर्तमान अ्यवस्था से अनेक 
खतरे पेदा हो सकते हैं, इसलिये उसे श्रधिक समय तक नहीं बना रहने दिया जा 
सकता । सम्राट की सरकार स्पष्ट कह देना चाहती है कि वह उत्तरदायित्वपूर्ण 
भारतीय हाथों में सत्ता हस्तान्तरित करने के लिये प्रस्तुत है ओर सत्ता हस्ता- 
न्तरित करने का अन्तिम समय जून १६४८ ही है।” 

' पैरा ७ का उल्लेख करते हुए प्रधान-मंत्री ने कह्दा--“यदि यह प्रतीत होग्रा 
कि पैरा ७ में दिये गये समय से पूर्व भारत के सभी अमुख दलों की स्वीकृति-प्राप्त 
संविधान का निर्माण न हो सकेगा तो सम्राट की सरकार को यह निश्चय करना 
पढ़ेगा कि निश्चित समय पर किसे सत्ता सॉपी जाय---जिटिश भारत की केन्द्रीम 





( ५४१ ) 


उन्होंने कहा कि इस घोंषणा में पाफ्िसतान का निर्माण निडित है। भारत- 
मंत्री ने हाउस ऑफ लॉइस में इवका स्पष्टीकरण भा कर दिया। * 


माउण्टबेटेन-बोजना 


२० फरवरी को लाड वेवल के स्थान पर लाड माउण्टबेटेन को भारत 
का नया वाइसराय बना दिया गया। उनके भारत आगमन के थोड़े दिनों 
बाद ही पाकिस्तान के निर्माण को मूर्तिरूप देने का काय #म्पन्न हो गया। 
भारत के विभिन्‍न दलों और ब्रिटिश सरकार से पराभश करके लार्ड म.उयद 
बेटेन ने ३ जून १६४७ को एक योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार भारत को 
दो टुकड़ों में खण्डित करके दो उपनिवेश--भारत श्रौर पाकिस्तान निर्माण 
की तजबीज थी। उन्होंने कहा कि बतमान संविधान-परिषद के काय में 
विष्न डालने की उनकी इच्छा नहीं है । किन्तु फिर भी सवि«न-परिषद 
द्वारा निर्मित संविधान देश के उन भागों पर नहीं थोगा जा सकता जो उसे 
स्वीकार करने को अनिच्छुक हैं। यह देखने के लिये कि वह्ट नयी संविधान 
परिषद चाहते हैं ग्रथवा नहीं, निम्न काय प्रणाली को श्रगनाया लायगा-- 
बंगाल तथा पंजाब में यूरोपियन सदस्यों को छोड़कर दांनों प्रान्तों कौ 
घारासभाये दो भागों में मिलेंगी, एक मुस्डिम बहुसख्यक्र तथा दूमरी प्रान्त 
के शेष भाग का प्रतिनिधित्व करेगी । व्यत्रध्थाणिका के दोनों भागों के सदस्य 
अलग-अलग बेठकर इस बात का निणय करेंगे क्िि प्रान्त का विभाजन किया 
जाय अ्रथवा नहीं | विभाजन का निणय होने की ध्वथितमें, व्यत्रस्थारि का सभा 
का वह क्षेत्र, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, यह निणाय करेगा कि वह 


सरकार को, या वतमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी अन्य रीति से थो 
भारतवासियों के द्वित में सबसे उपयुक्त हो ।” 


#*'8(, [७6 38 23 ह्गा०ण७ पीट पडाण ॥,८०४६९८ ४३४८ ० ट्जफ़ःट्डटवे छगप्॒र ०७४००, 
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प्रस्तुत संविधान-परिषद में सम्मिलित हों, अथवा किसी दूसरी में । पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्न और सिलहट को जनमत से निणय करने का अधिकार दिया 
गया | सिध का भाग्य निणय वहां का घारासभा करेगी । 
देशी रियासतों के संबन्ध में ३ जून की योजना में कहा गया कि वे 
ग्रपनी इच्छानुसार दो में से चाहे जिस उपनिवेश की विधान-परिषद में 
श!मिल हो सकती हैं । केवल दो ही साव्मौम राज्य स्वीकार किये जाते हैं 
जिन्हें सत्ता सोंपी जायगी; स+ज्च सत्ता का श्रन्त हो जायगा, किन्तु भारत 
सरकार ओर रियासतों के बीच वतमान समभोते तब तक जारी रहेंगे जब 
तक कि उन ( रियासतों ) के ओर उस उप नवेशके बीच, जिसमें वे शामिल 
होंगी, नया समझोता नहीं हो जाता; रियासतें +गैगोलिक आधार पर दो में से 
किसी एक संविधानपरिषद में शामिल होंगी। राजाओं की स्वतंत्रता की 
ओर १६ मई और ह जून की घोषणा में जो संकेत किया गया था उसका 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों से अलग-अलग अश्रथ लगाया गया। इस संबन्ध में 
जिन्‍ना ने एक वक्तव्य देते हुए कहा,-- | 
“सावभोम सत्ता का अन्त हो जाने पर रियासतें पूर्ण स्वतंत्र हो जायंगी 
तब उन्हें पूण अधिकार होगा कि वे चाहे पूर्णतः स्वतंत्र रहें या हिन्दुस्तान 
अ्रथवा पाकिस्तान किसी भी संविधान-परिषद में शामिल हों । मुस्लिम लीग 
किसी भी रियासत के भीतरी मामलों में हस्तक्षेष न करेगी। वे यदि पाकिस्त,न 
संविधान-परिषद में आने अथवा स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित करने का प्रयत्न करेंगी तो हम सह बातचीत करने के लिये तैयार हैं।” 
कहना न होगा कि कई रियासत स्वतंत्र होने का स्वप्न देखने लगीं। 
त्रावशकोर नरेश और निजाम-#ैदराबाद ने तो अ्रपनी स्वतंत्रता की घोषणा 
भी कर दी थी। यदि देशी नरेशों की स्वतंत्रताका अनधिक्रत दावा 
स्वीकार कर लिया जाता तो भारतवष दो खणड़ों में त्रिभक्ते होने की अपेक्षा 
लगभग छ सो खंडों में विभक्त होकर समाप्त हो जाता | यही नहीं, वे स्व॒तन्र 
होने की स्थिति में श्रन्त-्रीय क्षेत्र में एक विचित्र समस्या उत्पन्न करतीं । 
भारत वष में साठ रियासतें ऐसी थीं जो संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य होने के 
लिये निश्चित भू- भाग, जन संख्या और आय की शत को पूरा करती थों। 


( ४रे ) 


उदाहरण के लिये लक्मेमबरग संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक सदस्य है. जिसका 
क्षेत्रफल केवल ६६६ वगग मील है । भारत वष की ५७ से अधिक रियासतें 
ऐसी थीं जिनका क्षेत्रफल लक्सेमबग से अधिक था । सयुक्त राष्ट्र सघका दूसरा 
स्वतत्र सदस्य आआइसलेंड है जिसकी खनसंख्या केवल एक लाख तेईस दृजार 
है और मारत वष के ६५ रियासतों की जन-संख्या आइसलेंड से अधिक थी। 
उसी प्रकार लाइबेरिया का भूमि-कर ४४ लाख रुपया है । ६२ देशी रियासतों 
की आय उससे अधिक थी। इस प्रकार ५८४ देशी राज्यों में लगभग ६० तो 
येसी थीं ही जो सयुक्त राष्ट्र्संघ का सदस्य होने की क्षेत्रफल, जन-संख्या और 
भूमि-कर तीनों शर्तों को पूरा करती थीं। सन्‌ १९४६ तक, जब कुछ देशी- 
नरेश स्वतंत्र होने का स्वप्न देख रहे थे, सयुक्त राष्ट्र सघ में कुल ५५ राध्द्र 
थये। उनमें तीन निरंकुश राजाओं के प्रतिानधि थे। उन तीनों देशों का 
समथन पाकर भारतीय राजे राष्ट्रसंघ में ६१ सदस्यों का एक गुट बना 
लेते, तरिना उन तीन प्रतिनिधियों के भी उनका बहुमत द्वोता श्रोर भारत की 
अन्य छोटी ग्यासतें भी संघ बनाकर सयुक्त राष्ट्रसघ में प्रवेश पा जातों तो 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की क्‍या +थति होती इसकी आज केवल कल्पना ही की 
जासक्ती है। 

माउण्टबेटेन-योजना के श्रनुसार दोनों उपनिवेशों का जन्म १५ श्रगस्त 
१६४७ को होना तय किया गया । दोनों उपनिवेश स्वेच्छा पूवक राष्ट्रमंडल के 
सदस्य बने रहें श्रथत्रा उससे पृथक हो जायं, यह उसमें स्पष्ट कर दिया गया 
था । जब तक दोनों उपनिवेश अ्रपने स्वतंत्र सविधान नहीं बना लेते दानों 
का प्रशासन *६३५ के विधान के अनुसार कुछ सशोघनों के साथ चलेगा । 
ग्रल्यकालान व्यवस्था में मंत्रिमंडल धारासभा के प्रति उत्तर द.यी होगा | 
रावनर-लनरल तथा गवनरों का चथिति वैधानिक शासकों की तरद्द होगी | 
दानों उपनिवेश स्वेच्छा से अपने गयनर-जनरल तथा गवनर निम्ुक्त 
' कर सकेंगे | 


( ४ ) 
व्रिरिश लोकसभा का भारतीय स्वतंत्रता कानून 


४ जुलाई को मजदूर दल की सरकार ने ब्रिटिश लोकसभा के सम्मुख 
भाग्तीय-स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया। अनुदार दल ने उसका कड़ा 
विरोध किया ।* कार्फी वाद-विवाद के पश्चात्‌ १५ जुनाई को उसने 
कानून का रूप धारण किया | इस कानून वी पहली धारा में लिखां था कि-- 

८“ १७ अगस्त १६४७ से भारतवष में दो स्वतंत्र उपनिषेश बनंगे जिनके 
नाम क्रमानुगत भारत और पाकिस्तान होंगे ।”” 

दूसरी, तीसरी और चौथी धाराओं में दोनों उपनिवेशों के प्रदेशों का 
छलहत्ेख किया गया। पांचवीं धारा में कद्दा गया कि-- 

“प्रत्येक उपनिवेश के लिये सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनर-जनरल् होगा, 
किन्तु इस शत पर कि जब तक किसी उपनिवेश की संविधान-सभा इसके 
बिरुद्ध नियम न बनाये, तब तक एक ही व्यक्ति दोनों उपनिवेशों का गवनर- 
छनरल नियुक्त किया जा सकेगा।” 


छुटी धारा में उनकी संविधान सभाओं के निर्माण और उनके कार्यो का 


खुल्लख किया गया, 
“प्रत्येक उपनिवेश की विधानसभा को अपने उपनिवेश सन्यन्धी सब 


नियर्मों के, जिनमें- उपनिवेश के बाहर लागू होने वाले नियमों को भी सम्सि- 
खत किया जा सकता है, बनाने का पूर्ण अधिकार होगा ।” 


जज नका कि ता जत+ 
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सातवीं धारा में देशी रियासतों ओर कबाइली क्षेत्रों का उल्लेख था। 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि--- 

“निश्चित तिथि से भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में सम्राट की प्रभुसत्ता 
समाप्त हो जायगी ।****** वे सन्धियां ओर सममोते, जो कानून के बनने के 
समय सम्राट और रियासत के सम्बन्ध में लागू थे, वे काय जो समाट रिया- 
सतों के सम्बन्ध में करते थे, वे बन्धन जो समाट पर रियासतों तथा उनके 
नरेशों के थे, और वे सब अधिकार जो उस दिन तक संधियों, प्रथाओं 
स्वीकृतियों तथा अन्य कारणों से समाट के थे, निर्धारित दिन से समाप्त 
हो जांयगे ।”” 

कानून की आठवीं और नवीं धारा में संक्रमण कालीन प्रशासन का 
उल्लेख किया गया | दसवीं धारा भारत मंत्रीके अधिकारियों की नौकरियों के 
सम्बन्ध में थी | ग्यारहवी, बारहवों ओर तेरहवीं घाराशों में भारतीय सेना के 
विभाजन की व्यवस्था थी । इस कानून की अ्रठरहर्बी धारा में (.खा था- 

“जब तक कानून में दूसरी व्यवस्था न की गई हो, निश्चित तिथि को 

जिटिश भारत और उसके विभिन्न भागों पर अ्रथवा आवश्यकतानुसार 
संशोधित नियम दोनों उपनिवेशों पर लागू रहेंगे, जब तक उपनिवेशों की 
खंविधान सभाओं तथा अन्य विधान-सभाआं या किसी अन्य अधिकार प्राप्त 
संस्था अथवा अधिकारी द्वारा कोई ओर व्यवस्था न की गई हो ।” 

१५ अ्रगस्त को भारत का विभाजन हो कर दो स्वतत्र उपनिवेशों का 
लन्म हुआ । पाकिस्तान का निर्माण हो जाने पर भारतीय सविधान-पश्षिद 
के संगठन में कुछ पश्वितन आ्रावश्यक हो गया। उसमें प्रान्तों के अनुसार 
निम्न प्रकार से प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया ४-- 


प्रान्त साधारण मुसलम सिख योग 

बम्बई श्६ २ के २१ 
मद्रास भर ४ कला ५६ 
मध्य प्रदेश १६ १ सन्त १७ 
उच्चर प्रदेश ४६ ७ न ५३ 


बिह 7र ३० धर कमल ३५ 
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उड़ीसा ९ ना 5 ९ 
पश्चिमी बंगाल १७ र्‌ कक १९ 
ग्रासाम प्‌ र्‌ ० ७ 
पूर्वी पंजाब प्‌ ॥ २्‌ ११ 
दिद्दलो १ न+ ना १ 
कुग १ बेकेडर हक १ 
अजमेर-मेरवाड़ १ न ना १ 
योग-- २०२ २७ र २३१ 


देशी रियासतों को निम्न प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया गया:-- 


रियासत सदस्यों की संख्या | रियासत सदस्थों की संख्या 
देदरावाद १६ 
मेसूर प्् पूर्वी राज्य ७ 
ग्वालियर है पश्चिमो राज्य े 
बड़ोदा २ पूर्वी राजस्थान राज्य रे 
उदयपुर २ मध्य भारत राज्य रे 
जयपुर ३ कोचोन १ 
जोधपुर २ मयूरमंज १ 
वीकानेर १ सिक्षिम-क्च बिहार श्‌ 


अलवर १ मणिपुर-जिपुरा ५ 


( ५४७ ) 


कोटा १ गुजरात राज्य ३ 
हन्दोर १ यू, पी. की रियासत २ 
रींगॉँ २ मद्रास की रियासतें २ 
पटियाला १ काश्मीर ४ 
कोल्हापुर ३ शेष राज्य ४ 


कुल राज्यों के सदस्य--८२ 


मुस्लिम बहुल प्रदेशों के पाकिस्तान चले जाने से संविधान परिषद 
में :८९ के स्थान पर ३१० ही सदस्य रहे उनमें भी दो सदस्यों के निरन्तर 
अनु+स्थित रहने के कारण कुल ३०८ “दम्यों ने भाग लिया । 

१५ अगस्त १६४७ से दोनों देशों की संविधानपरिषदे अ्रपना-अपना 
संविधान बनाने लगीं | मत्रि-मिशन योजना के अनुसार उन्हें सावभौम अधि- 
कार प्राप्त नहीं थे, और उनके बनाये हुए विधान के लिए. ब्रिटिश लोकसमा 
की स्वकृति लेनी श्रावश्यक थी। किन्तु लोकसभा द्वारा भाग्तीय रू तंत्रता 
विधि बन जाने पर भारत को सावभौम अ्रधिकार प्राप्त हो गये। भारत की 
राजधानो दिल्‍ली ही रही । पाकिस्तान ने अपनी राजधानी कराची में स्थापित 
की । भारत के प्रथम गवनर-जनरल लाड माउण्टबेटेन ही रहे, पाओिस्तान 
के पहले गवनर-जनरल लीग के कणंधार और पाकिस्तान के निमांता 
मुहम्मद अली जिन्ना चुने गये | श्रविभाजित भारत की सम्पत्ति, जैसे रिजब 
बेंक का धन, सामरिक महत्व की वस्तुयें, डाक, तार, रेल, बढ़े कारखाने 


इत्यादि दो भागों में बांद दिये गये । 
भारत के इतिहास में १४ श्रगस्त और २६ जनवरी दोनों का राजनीतिक 


महत्व है। ये दोनों तीथियां श्राज और आनेवाले युग में सदा भारत की 
स्वतंत्रत। की याद दिलाती रहंगी। १५ अ्रगस्तको हमें ब्रटिश शासन से मुक्ति 


8, 


मिली और राजनीतिक प्रभुसत्ता प्राप्त हुई;* २६ जनवरी को हमने एकवार 
स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा की थी श्र इसी २६ जनवरी को स्वतंत्रभारत का 
संविधान तैयार हो जाने पर हमने लोकतंत्रतात्मक गणराज्य की घोषणा की । 
२६ जनवरी भारतक्रे गणराज्य - संविधान के समारम्म का दिवस ही नहीं, 
बल्कि संयोगवश श्रास्ट्र लिया का राष्ट्रीय दिवत भी है । 


से विधान 
संविधान, एक लेखक ने कहा है. किसी देश का वह बुनियादी कानून 
है, जो इस बात का निर्देश करता है कि प्रभुतत्ता का आधार क्‍या है, वह 
सत्ता किन संस्थाओं एवं व्यक्तियों को प्राप्त हगी ओर वे किस प्रकार उसका 
डपयोग कर सकेंगे | 
संविधान-सभा से अ्भिप्राय एक ऐसी प्रतिनिधि सभा से होता दे 
जिसकी स्थापना किसी स्वतंत्र देश के लिए. नया विधान बनाने या पुराने 
विधान को बदलने श्रथञ उसमें संशोधन करने के लिये होती हे । 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संविधान का निर्माण किसी राष्ट्र 
के राजनोतिक जीवन और उसके प्रशासकीय ढांचे में आ्रमूलभूत 
परिवतन करने के लिये होता है। यह परिवतन श्रप्रत्यक्धित रूसे अथवा 
केवल काल्पनिक अथवा दाशंनिक विचारधारा पर आधारित नहीं होता, 
वरन्‌ समय की मांग के अनुमार एक स्थायो योत्ना के रूप में कुछ 


_---ज-+---नन+ बजनतक >> मलनन >ललथ 
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( *६ ) 


बिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं जिन्हें क्रमबद्ध' करके संविधान का 

रूप दिया जाता है। लेखकों ने संविधान की भिन्न-भिन्न प्रकार से 
म्धाख्या की है। विधानों की व्याख्या करते हुए डाक्टर ब्रजमोहन शमां 
बिखते हैं कि--- 

८ (क) व्यवस्थापिका सभाओं के द्वारा जो प्रस्ताव पास कियेजा चुके हैं 
वे संविधि ( 5:४:०८०४ ) के नाम से सम्बोध्तित किये जाते हैं । (खत) जो 
विधान कुछ ही समय के लिये बनाये जाते हैं वे समयादेश अथवा 
सामयिक विधि ( ०7४7०»४7८८ ) के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। 
(ग) वे रीति-रिवाज तथा प्राचीन काल से चले आनेवाले नियम जिनके 
अनुसार न्यायालय मुकदमों का निरय करती है और जो ब्यवस्थापिका 
सभाओं के द्वारा नियमपूवक पास नहीं किये गय॑ हैं, देनिक नियम 
वा साधारण विधि ( (:077707 39ए ) के नाम से सम्बोधित किये जाते 
हैं। (व) आजकल भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में कुछ ऐसे भी नियम प्रचलित 
हैं जो कि बहुत कुछ स्थिर हैं ओर जिनमें राज्य शासन-प्रणाली तथा 
राज्यांगों के अधिकारों का विशेष रूप से बन है । ऐसे विधार्नों 
को शासन - पद्धतीय नियम अथवा संविधान ( 0००४४४८०५००० 8७ 9) 
के नाम से सम्बोधित किया जाता है ।” 

संविधान को राष्ट्रीय - विधानों का एक महत्वपूणां उपमेद बतलाते हुए 

डाक्टर शर्मा श्रागे लिखते हैं कि--- 

“राष्ट्र के संगठन तथा राज्यक्ी शक्तियों का निदंश संविधान 

( एग्प्रशधापधं०एपथ 2 ) के द्वागा होता है। इन्हीं विधानों से 

सर्वोच्च सत्ता का स्थान नियत किया जाता है। यदि ये विधान 

न हों तो झर्वोच्च सत्ता का स्थान पूृणरूप से तथा स्पष्ट 
रूप से जाना न जा सके ।??* 

प्रभुसत्ता किसे कद्दा जायगा ? विलोबी के शब्दों में तो-- 
राज्य की सर्वोच्च इच्छा का नाम ही प्रभुसत्ता है ।|? 


* डा० यजमोहन शमो : राजशास्त्र के मुल सिद्धान्त, ए० ३३७-दे८ 
| ४४पा९ ०! (7८ 5६३८८, 9, 280, 


( ६० ) 


और फ्रेडाकि पोलाक के अ्रनुसार--- 
“प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न तो स्थायी है, न प्रदत्त। न तो वह शक्ति 
किसी विशेष नियम पर निभर है और न नियम उसमें कोई परिवतन 
ही कर सकते हैं ।??* 
माक्सवादी विचारघारा के अनुसार सर्वाहारा वर्ग के लिये श्रपेत्षित है 
कि वह शासन-सत्ता हाथ में लेने बाद भद्रलोकव द्वारा खड़े किये गये 
प्रस्तुत प्रतिगामी शासन के सारे ढांचे को समाप्त करके उसके स्थान पर सच्चे 
श्र्थों में प्रतिनिधित्व पूण संगठन का नव-निर्माण करे । 

राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था नागरिकों पर नियंत्रण ओर अनुशासन 
रखती है; संविधान नागरिकों के अ्रधिरारोंकी रक्षा श्रोर उनके कक्तंब्यों 
का शान कराता है। संविधान सरकार के विभिन्न श्रशों कीब्याख्या करता हे। 
दुसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिम रीति से ब्यवस्थ पिका, कार्य- 
पालिका ओर न्यायगलिका प्रथक-प्रथक रूप से तथा एक दूसरे के सहयोग से 
संचालित होते हैं उसकी रूपरेखा संविधान में निद्वित होती है। व्यवस्थापिका 
कानून बनाती है, कायपालिका उसे कार्यान्वित करती है और न्याय- 
पालिका निणाय देती है कि कानून को उचित रूपसे कार्यान्बित किया गया 
हे या नहीं । 


#50 #., ए0]06 : प्रांषठ7फ ० पाठ $लटाव्ट ण ए9णाॉंपं0 

“- 7. 43« 

फ्ट ए6०ए्४प४पटकओ 5355टणा०9 8 फ्ा 900१9 ली उपोटड 07 89७95, "फट 

७ पाणपाप्या, नीता वेटाटाफांतजट फट णह्ग्यांडबांता रण पीर 0 ०एटाप्रपरटाप', परैट 

बडफाएपपंता ० फुछणटलड ० फीट रब्ातं०0प8 ०छुबा5 णी पाट 00एथवलआफाला( बाते फेट 
इदाटानी एगांपटाए28 560 त"फ्रांटा फटडट ए0णएट-ः8 87८ ६० एट ल्यसटांडटते,!! 

( ९, 7२, $3छ5603 : 0 पिगात-ंठ०० ० फातवीआ 7,८ट29- 

2५7725, 9. 3. ) 

",उक्रट. ए०प्ं।प्लताई.. 4ैडटापफीए.. ९0प्य28. 700. श्ंडाटाटट. ६0. 9700८८६. फ० 

एण्फ्राहुट05 लेंब8.. छटबां05 ठक्रप०४०07.7 


( प, 0भ792०८८ : (००75प0ए८७६ ,55९एए 0 709, 9, 2०) 





(६१) 


हमें यहां पर संविधान की ऐतिहासिक विवेचना करने की आवश्यकता 
नहों। न यह जानना ही बहुत आवश्यक है ऊकि प्राचीन कालसे उसका देश 
ग्रोर कालके अनुस'र क्या स्वरूप रहा हैं। तथापि सविधान के उन स्वत्ररूपों 
का कुछ उल्लेख करना श्रपेक्षित है जिनकी भिति पर आज लोकतंत्रीय देशों 
की व्यवस्था आधारित दे | 


विरूपषित ओर निर्मित संविधान 


संविधान दा प्रकार के होते हैं. एक विकसित और दूसरा निर्मित । ऐसे 
संविधान जिनका निर्माण किसी निश्चित तिथि में प होकर शनैः शनै: कई 
शताब्दियाँ में त्रिकसित होकर होता है विकसित संविधान कहलाता है। 
विकसित संविधान अलिखित होता है। इंगलेंड का संविधान विकसित और 
अलिखित है ।* फ्रान्सीसी लेखक श्रॉग ने उसके सम्बन्ध में कहा है : 

“अंग्रेजों ने अपने संविधान के विभिन्न अंगों को वहीं पर छोड़ रखा है, जहां 
ऐतिहासिक धाराओं ने उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने उनके वर्गीकरण, 
पूतिकरण एवं सामंजस्यपूण इकाई के निर्माण द्वारा कभी भी उनके एकब्रित 
करने का प्रयत्न नहीं किया ।””| 
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( ६२ ) 


इसके विपरीत जो संविधान लिखित होता है तथा जिसका निमांण किया 
जाता है उसे निर्मित संविधान कहते हैं। वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा 
झथवा शासनारुढ व्यक्ति की आज्ञा से निर्मित किसी कमेटी के द्वारा बनाया 
जा सकता है। संविधान निमांत्री सभा श्रस्थायी होती है और एक बार अपना 
कार्य सम्पादित करने के पश्चात वह समाप्त हो जाती है । 

भारतवर्ष का सवि-घान विदेशी सरकार द्वारा बनाये गये कानून के 
आधार पर निर्मित व्यवस्थापिकाओं के प्रतिनिधियों की संविधानपरिषद ने 


निर्मिच किया | 





कठ'र ओश्रोर लचकदार संविधान 
राज्नीतिशास्त्र में किसी भी देश का संविधान संशोधन की प्रक्रिया की 
दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जाता है--कठोर श्रोर लचकदार | जहां 
विधान सभा एक साधारण कानून की भांति संवैधानिक संशोधन पास कर 
सकती है, वहां लचकदार संविधान होता हे । इससे देश के वेधानिक विकाश्न 
में कोई रुकावट नहों आरती | इसके विपरीत, जहां विधान सभा को साधारण 


रूप से संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं होता ओर उसके लिये 


एक भिन्‍न प्रकियाकों अपनाना पड़ता है वहां का संविधान कठोर माना जाता 
है ।* लचकदार कानून की व्याख्या करते हुए प्लेटो पहले ही लिख चुका 
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( ६र ) 


था कि कानून निर्माता को उसमें समय-समय पर संशोधन करने की गुजाइश 
रखनी चाहिये ताकि आवश्यकतानुसार कानून में ततब्र तक सुधार किया जाय 
जब तक कि वह अ्रन्तिम रूप से ठोस शक्ल नहीं अ्रख्तिय.र कर लेता /*इस 
दृष्टि से इंगलेंड का संविधान लचकदार श्रोर अमेरिका का कठोर हैं । ब्रा श 
लोकसभा + साधारण कानूनों की भाति संवैधानिक कानूनों में भी सशाघन के 
लिये केन्द्रीय विधान-सभा के दो तिद।ई बहुमत से स्त्रीकृत होकर कुल राज्यों 
की कम से कम आधी संख्या के विधनसभाश्रों द्वारा समथन होना श्रनवाद। 
है। अमेरिकन संविधान में संशोधन की व्यवस्था इस प्रकार है-... 

“कांग्रेस, जब कभी उसके दोनों सदन दो-तिहाई ( उपस्थित सदस्यों का 
दो-तिहाई ) बहुमत से आवश्यक समझे, संविधान में संशोधन प्रस्तुत करेगी, 
या दो-तिहाई राज्यों के विधान-मण्डलों की प्राथना पर, संशोधन प्रस्तुत करने 
के लिये एक राष्ट्रीय परिषद आमंत्रित करेगी । उक्त दोनों प्रकार के संशोधन 
जब तीन-चोथाई राज्यों के बिधान-मण्डलों या परिषदों द्वारा, दो में जिस 
किसी ढंगको कांग्रेस स्वीकार करे, स्पष्ट कर दिये जायंगे, तो वे सब अवस्थाओं 
के लिये संविधान के अंग हो जायंगे ।”” 


लिखित और अलिखित संविधान 


वो भी संविधान पूणातया लिखित नहीं होता, बल्कि लिखित ओर 
झलिखित शब्दों का प्रयोग सापेन्षिक श्रथ में होता है । लिखित संविधानों में 
प्रायः सरकार के मोटे सिद्धान्तों का ही समावेश होता है श्रोर प्रशासन कौ 
प्रक्रिया विधान सभायें अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं निर्मित कर लेती हैं ॥ 
फ्रान्स, ग्रमेरिका, रूस, श्रफ्रीका के संविधान लिखित हैं । जहां के संविधान 


* ([.४७५$ ४, 772 3.) 








( ६४ ) 


एक समय बैठकर नही बनाये जाते वरन्‌ विकसित होते हैं वे श्रलिखित पर- 
ग्पराओं के रूप में विकसित द्वोते हैं । इंगलेश्ड का संविधान इसका एक 
उदाहरण है। * 


हमारा संविधान लिखित है ओर इसमें प्रशासन के नियम बिस्‍्तार के 
साथ दिये गये हैं| यह ससार के सब देशों के लिःखत ओर निर्मित संविघानों 
से बड़ा है, इसनिये इसे विशाल लेख्य कहते हैं । सत्रिधान के प्रारूप में 
कुल ३६५ घारायें तथा ८ अनुसूचियां हैं | कुछ धारायें २६ नवम्बर १९४९ से 
लागू हो गई, और शेष २६ जनवरी १६५० से । २४ ज वरी को डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गये । २६ जनवरी १६५४० को अ्रद्ध- 
राजि के समय मारत 'सम्पू्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न-लोकतंत्रात्मक-गणराज्यः हुआ । 
संविधान निर्माण में व्यय किये गये घन और समय का लेखा-जोखा करके 
देखा गया है कि ६३,६६, ७२६ रुपये व्यय करके दो वध बारह महीने अठा- 
रह दिन में वह तैयार हुआ । संविधान -परिषद के कुल ग्यारह अधिवेशन 
हुए जिनमें १६५ दिन लगे। इनमें स ११४ दिन तक संविधान के प्रारुप 
पर विचार किया गया। अन्य देशों में आस्ट्रेलिया का सविधान । १२८ 
घारायें ) दो वर्ष पांच महीने में, अ्रमेरिका का संविधान (७ धारा में ) 
चार मास में और अफ्रीका का संविधान एक वष में तैयार हुए । 


* मुनरो लिखता है कि ब्रिटिश संविधान “संस्थाओं, सिद्धान्तों और प्रयोगों 
का संयुक्त मिश्रण है। यह चाटरों, कानूनों, न्यायालयों के निंय “कामन ला)? 
प्रथाओं और परम्पराओं का मिश्रण है। यह एक विवरण पत्र या 'डाकुमेंट' नहीं है 
वरन्‌ हजारों पत्रों का भण्डार है। यह एक श्रोत से नहीं निकला है वरन्‌ कितने 
ही श्रोतों से प्रवाहित हुआ है। यह समाप्त नहीं हुआ बल्कि इसका विकास होता. 


जारहा हल ॥7 शपफाटा०ए ; 00त%लक्ायरटा5 0 छणःणफुट, ?., 2. 


( ६५ ) 


संसदीय ओर अध्यक्षात्म क संविधान# 
जिन देशों में लोकतन्त्र य व्यवस्था है उनमें दो प्रकार की शासन पद्धतियां- 
संसदीय या अध्यन्ञात्मक पद्धतियां प्रचलित हैं | संसदीय पद्धति में राज्य का 
प्रधान नादे सवैधानिक रूप से सवशक्तिमान हो किन्तु व्यावहारिक रूंप में 


।एक लेखक ने संसदीय ओर अध्यक्षात्मक प्रणा्रियों की निम्न प्रकार , 
सुना की है :-- ह 

१. अध्यक्षास्मक प्रणाली अधिकार विभाजन के सिद्ध/न्त पर अवल्वम्बित है । 
संसदीय पद्धति अधिकार सम्मिलन ( कायपालिका और विधान मण्डल ) के 
आधार पर निर्मित है । क्‍ _ 

२. अध्यक्षात्मक प्रणाली में प्रधान शासक श्रथांत्‌ राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र का वास्तविक 
शासकीय प्रधान है और सारा अधिकार, व्यवहार ओर विधान की दृष्टि से, उसी में 
निहित है । संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रधान है। वह 
केवल वेधानिक प्रधान है। ' | 

३. अध्यक्षात्मक प्रणाल्री में कायपालिया विधानतः व्यवस्थापक मण्डल से 
स्वतंत्र होती है । संसदीय पद्धति में कार्यपाल्िका संसद की एक समिति है । 

४- अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्राष्यक्ञ का कार्य-काल्न संविधान से निश्चित है ॥ 
संसदीय प्रणाल्री में सरकार तब तक पदासीन होती है जब तक वह विधान मंठ्य 
की विश्वास-पात्र होती है । 

७. अध्यक्षात्मक प्रणाक्वी में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष द्वारा होती है और 
वे उसके प्रति उत्तरदायी द्वोतें हैं। वे किसी भी रूप में व्यवस्थापक. मण्डल्व के प्रति 
उत्तरदायी नहीं हं।ते । संसदीय पद्धति में मंत्रिप्रिषद्‌ विधान मण्डल के प्रति उत्तर- 
दायी होता हं । द 

६. अध्यक्षात्मक प्रणाल्ली में मंत्रिगण विधान - मण्डल के सदस्य नहीं होते । 
वे विधान मण्डल्ल को बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकते, कोई प्रस्ताव या विधे- 
अक पुनः स्थापित नहों कर सकते ओर न बोल सकते हैं। संसदीय पद्धति:में प्रसुख 
विवेयकां ओर प्रस्तावों को उपस्थित करने.तथा पुनः स्थापित करने: के लिये:ये 
उत्तरदायी हैं। | रा थे थ आ । 

७. जहां विधान-मण्डल्व, कार्यपात्रिका और न्यायपालिका एक दूसरे से स्वतंत 


5 


हू 
ब्रज 


. है, वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणालो होती है। जहां कार्यपाल्रिका विधान मण्डल 
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फा.आश्रित होती है वहां संधदीर्य सरकीर होती है। 
७ 
हर 


( ६६ ) 


वह केवल, निमित्तमात्र होता है औ्रोर उसके पास कोई शक्ति नहीं होती । 
राज्य का प्रशासन कायग़लिका [ मत्रि-परिषद ) करती है जो संसद के प्रति 
उच्रदायी होती है। अ्रध्यक्षात्मक व्यबम्था में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता 
है। उसके पास बहुत शक्ति होती है । मंत्रियों वो रखना ओर उन्हें श्रग्दस्थ 
करना राष्ट्रपति के द्वाथ में होता है। उसको नियुक्त की हुई राज्यपालिका 
ब्यवस्थाणिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती | 
“मंत्री लोग सदा इस बहाने अपने उत्तरदायित्व से बच सकते हैं कि 
अमुक कार्य उनके अधिकार-स्षेत्र से बाहर है, या अमुक कुप्रभाव का उच्चर- 
दायित्व, असावधानी के कार्मोड़े कारण, संधके अंतगत किसी राज्य का है ।”* 
किसी देश क्रा प्रधान यदि राष्ट्ररति कहलाता हो तो इसका अ्रभिप्राय 
यह नहीं कि वहां भ्रध्यक्ात्मक पद्धति होगी | बात वाघ्तव में इस पर निर्भर 
करती है कि शक्ति किस में निहित है। भारत का प्रधान राष्ट्रपति है, किन्तु 
चू कि यहां वास्तविक सत्ता रुसद में निहित है इसलिये यढदां पर संसददय 
'पद्धवि विद्यमान हई | संसदीय पद्धति में अ्रभिकार-प्रथक्रण नहीं होता, जिससे 
कार्यपालिका ओर व्यवस्थापिका का एक दूमरे से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । 
वेजहॉट ने संसदोय पद्धति और अ्ध्यकज्ञात्मक पद्धति की परिभाषा लिखते 
हुए कहा है कि--..., 
“वब्यवस्थापिका तथा काप पालिका की एक दूसरे से स्व॒संत्रता अध्यक्ञात्मक 
पद्धति का विशिष्ट लक्षण है; इन दोनों की एक दूसरे से घनिष्ठता संसदीय 


पदति क्ा।*? 


भारत की व्यवस्था संसदीय पद्धति के श्रनुसार है | 





भारतीय संविधान 
भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान की बहुत बढ़ी छाप है, इसका 
आन्यंत्र उल्लेख किया जा चुका है। ओर यह भी अ्रसत्य नहीं है कि ब्रिटिश 
संविधान के विकास का इतिहास, शक्ति ओर अधिकार के इस्तान्तरण की 
कहानी, या दूसरे शब्दों में, राजा और प्रजा के बीच शताबिदियों के संघर्ष 


+.-. केटेकचश + य० शिप ्॑ एल्वेटमोका या अैफव भी, 9. 734. 
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का प्रतिफन्न है। प्राचीन समय में राजा राज्य के कार्यों में सहायता लेने के 
लिये स्वेच्छा से सामन्तों की एक सभा जिसे “विटान! (६४ ) कहा 
जाता था बुज्ञाता था । बाद में उसका विकास करके 'मेगनम्‌ कॉनसिलियम! 
( )४३९7प77 (:०लंणए ) नाम से एक बढ़ी सभा का निर्माण किया 
गया । चू कि वह बड्डुत बढ़ी थी, श्रौर उसमें कुछ बातें जो गोपनीय थीं, नहीं 
रखी जा सकती थीं इसलिये उसके साथ-साथ यूरिया रेजिस! ( (एां9 
६९८४५ ) अथांत्‌ राजा का दर्वार स्थापित छिया गया । इसका काय तौनों 
क्षेत्रों, प्रशासन न्याय और राजस्व में विस्तृत किया गया । 

अआगे चलकर यह एक राजस्व मणडल(एजथ्टॉट्वुफ्टा एसंरफ ए०णप्णलां) 
के रूप में बदल गई ओर कालान्‍्तर में क्यूरियाके स्थान पर प्रिवी कॉन्सिल ही 
रह गई | प्रिवी कोन्सिलके द्वारा केबिनेटका विकास हुआ । इस सारे परिवतन 
को क्रम से लिविवद्ध करने में इतिहासकारों ने सेकढ़ों ग्रंथ लिख डाले हैं । 
पहले की भांति ब्रिटेन के राजा के व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहे | श्रव राजा 
से अभिप्रायः राजत्व ((770०ए४० ) से होता दे । इसीलिये कद्दा जाता है कि--« 

“राजा का देहावसान हो गया; राजा चिरजीबवी हो”?& 

इस वाक्य का अथंपूण प्रयोग होता है। राजत्व एक संस्था है जो राजा 
के अवसान करने पर भी एक क्षण के लिये खत्म नहीं होती । अ्रत्र मंत्रि-परिषद 
ही राजा के नाम पर राज्य प्रबन्ध करता है। मंत्रि-परिषद्‌ संसद के प्रति 
उत्तरदायी होता है | संसदमें हाउस ऑफ लाड उस और लोक सभा दो सदन 
हैं | ब्रिटिश शासक-मण्डल का स्वरूप निम्न प्रकार का है :-- 

राजा 


(प्र व्यवस्थापक-मण्डर 
के कॉसिल | 


। (१) दाऊस ऑफ लाडू स 
मंत्रि-परिषद (२) लोकसभा 
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भारत की संवेधानिक प्रगति पर मैं प्ले लिख चुका हूँ। प्रसंग बश 
यहां पर उन घटना» पर थोड़ा-स'प उल्ल्ख कम्ना आवश्यक है जिनके 
ऋक्रमिक विकास के फलस्वरूप ग्वतत्र भाग्त का संविधान निर्मित हुआ। १६ 
वीं शत बिद के श्रन्त्मि चरण में ग्रायसमाज के प्रब्तक महपष दयाननद तथा 
उनके पश्चात्‌ लोउमान्य तिलक :भृत्त देश को स्वतंत्रता के लिये श्राह्मान 
कर चुके थे | उसके परहचात्‌ महात्मा गाधा का सफल नेतृस्त्र हमें प्राप्त हुआ 
और स्वराज्य प्राप्ति के आन्दोल में हम उनके पांछे पछे «ढ़े। सन्‌ १६२० 
में लाला लाजप्रतगय के सभा।तित्व में हुए कांग्रेस के कलकचा-श्राधवशन 
में महात्मा जी का स्वराज्य संबन्धी प्रम्तव स्व॑कृत हुआ। उसके पश्चात्‌ 
१६२२ में महात्मा जी ने और १६२४ में मोतीलाल जी नेहरू ने भाररत॑धय 
संविधान सभा की मांग की। जब १६ २७ में साइमन कमीशन भाग्त अ्रया तब 
केन्द्रीय धारा सभा ने फरवरी १६२८ में कम शन के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास 
करके यह सिद्ध कर दिया कि भारनीय जनता तथा भारत के लाजनायक कमीशन 
का बहिष्कार करते हैं । तत्कालीन मारत मंत्री लाड बकनदेड ने कमाशन में 
भारतियों के न रखे जाने का यह कारण बतलाया कि चूंकि भारतवासियों में 
एकता नहीं है, इसलिये कमीशन जैसा सत्थ में परस्पर वियेधा बिचारों के 
लोगों को रखना वाड्छुनोय न था। उन! इस चुनोौतों का उत्तर देन के 
लिये भा-त के नेताओं ने दिल्‍ली में एक सवदलंय सम्मेलन बुल या श्रोर 
मोतीलाल जी नेहरू की अ्रध्यक्षता में एक उपसभिति नियुक्त को | 
'ज्ेहरू-रिपोट” के नाम से इस समिति ने एक योजना तैयार ५ जिसमें 
झोपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर भारत के संविधान की एक रूप रेखा 
तैयार की गई | कांग्रस के कलकत्ता-अधिवेशर्न में एक प्रस्ताव पास त#िया 
गया जिसमें कहा गया--- 


“सर्बदल्व समिति की रिपोट द्वारा उपस्थित किये हुए संविधान पर विचार 
करने के पश्चात्‌ कांग्रेस उसका स्वागत करती हे क्योंकि भारत की राजनीतिक 
तथा साम्प्रदायिक समस्याओं के लिये यह एक महान देन है। सुर्कावों पर 
एकमत होने के लिये कांग्रेस समिति को धन्यवाद देती है। मद्गास-कांग्रेस 
में स्वीकृत हुए पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को ही मानने के साथ-साथ कांग्र स 
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कमेटी द्वारा निर्मित संविधान को राजनीतिक प्रगति में एक महान कदम के 
रूप में स्वीकार करती है; विशेषता इसलिये कि देश के प्रमुख दलों के बीच 
वह सबसे अधिक समकोते का प्रतिनिधित्व करती है ।” 

“यदि यह संविधान दिसम्बर १६२६ या उससे पूव स्वीकार नहीं किया 
जाता तो कांग्रस उसे मानने को बाध्य न होगी, ओर यह भी घोषित किया 
जाता है कि यदि ब्रिटिश लोकसभा इस तिथि तक सं/वेधान को स्वीकार नहीं 
करती तो कांग्रेस अहिंसात्मक सहयोग पुनः आरम्भ कर देगी जिसके अनुसार 
देश सरकार को कर या अन्य किसी श्रकार की सहायता देना बन्द 
कर देगां ।”” 

उमके पश्चात्‌ सन्‌ १६३७ में कांग्रेस ने फेत्नपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव 
द्वारा स्वतंत्र भरत का संविधान बनाने के लिए एक संविध:न-सभा बव्दी 
मांग की ।* (६३१८ में जवाहरलाल जी ने भी व्यस्क मताधिक्गर के 
आधार पर २ विधान सभा को मांग की । 

उसके पश्चात्‌ जितनी भी घटनायें घटीं उनकी तीत्र गतिका, चाहे 
वह आन्दोलनों के रूप में रही हो अथवा संवैधानिक प्रगति के रूप में, 
स्वाभाविक पनश्णिम स्वतत्र भारत के संविधान निर्माण के लिये मार्ग 
प्रशस्त करना था | 

१६ मई १६८६ की मनत्रि-मिशन योजना के अनुसार € दिसम्बर को 
सविधान परिषद का निर्माण हुआ । संविधान-परिषद के अस्थायी सभापति 
डाक्टर सच्िदानन्द सिन्द्ता चुने गये ओर ११ दिसम्बर को डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद स्थायी सभापति बने । यह परिषंद सम्पूण प्रभुत्व-सम्पन्न नहीं थी। 


१३ दिसम्बर को प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी नेहरू ने संविधान परिषद 
में उद्द श्य प्रस्तत्र रखा जो २२ जनवरी १६४७ को स्वीकृत हुआ। 
प्रस्ताव निग्न प्रकार था+- 
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“संविधान सभा का यह दृढ़ और निश्चित उद्येश्य है कि वह भारत 
को स्वतंत्र ओर सर्व प्रभुत्वपूर्ण गणतंत्र राज्य घोषित करके उसके भावी 
शासन का विधान निर्मांण करेगी । भारत के जो ज्ेत्र इस समय ब्रिटिश भारत 
के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा जो राज्य देशी रियासतों के नाम से प्रसिद्ध हैं, तथा 
जो राज्य ब्रिटिश भारत के और देशी रियासतों के बाहर हैं और अन्य ऐसे 
छेत्र जो भारत के बाहर हैं पर जो स्वतंत्र भारतीय संघ में शामिल होना 
चाहते हैं, वे सब उसमें शामिल हेंगे। और, 

“ऊपर कहे गये जषेत्रों की जो सीमाएँ हैं और संविधान सभा उनकी जो 
सीमाएँ निश्चित करे अ्रथवा बाद में संविधान के अनुसार उनकी जो सीमाएँ 
निश्चित की जायें, उन सीमाओं के अनुसार ये क्षेत्र शासन की स्वतंत्र हका- 
इयों मानो जायेंगी। संघ के पास शासन के जो अधिकार रहेंगे, उनको 
छोड़कर इन इकाइयों के पास शासन के सब अधिकार और काय रहेंगे। और, 

“स्वतंत्र और प्रभुत्वपूर्ण सम्पन्न भारत की तथा उसकी इकाइयों और 
अंगों की शासन-शक्ति देश की जनता से प्राप्त होगी । और, 

“भारत के सब लोगों को कानून की नज़रों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक 
ओऔर राजनीतिक समानता तथा समान अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे ॥ 
शोर कानून तथा सावंजनिक नेतिकता के अन्तगंत ल्लोगों को विचार, भाषण, 
विश्वास, धार्मिक आचरणा, संगठन तथा कार्यों सम्बन्धी स्वतंत्रता प्राप्त 
होगी । ओर, 

“अल्पसंख्यक पिछडी हुई जातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े 
हुए वर्गों को उपयुक्त संरक्षण प्राप्त होंगे। और, 

“गणतंत्र की सीमा तथा उसका प्रभुत्व स्थक्ष जल ओर आकाश में सम्य 
देशों के कानून और न्याय के अनुसार सुरक्षित रखे जायेंगे। और ऐसे प्रयत्न 
तथा कार्य किए जायेंगे जिससे इस प्राचीन राष्ट्र का स्थान संसार में गौरवपूर्ण 
बना रहे ओर यह देश संसार में शांति-स्थापन तथा मनुष्यमानत्र के लिए 
कल्याणकारी काय कर सके ।” 

स॒वधान सभा ने सर्वप्रथम कुछ समितियों का निर्माण कियः# 
जिनमें २९ अगस्त १९४७ को डा० भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 
मैः (!) एफराठ्)। (०7$0४पंका. (077९९ ; (2) एणाठप $प्ी)]०९०८४ (रा7६0८९ 


(0) एडयाठ्ण 7०प्रट८६5. (076८८; (4) एठमापटांब (ठग्रड(परठय एग्ापया7:66; 
(5) 0.08फ7ए7507ए7 (ण्ााए[(९४ 50 +ैदंए0पंपं८६---( 9) कएठ्शांपंटड $प79-0०प्पणा:7०७० 


(७) 


संविधान का प्रारूत तैयार करने के लिये एक समिति बनायी गयी जिसमें 
निम्नलिखित सदस्य ये--- 

(१) डा० अम्भेडकर ( सभापति ), (२) श्री गोपाल स्व्रामी आयंगर, 
(३) भ्री अल्लादि कृष्ण स्त्रामी आयंगर, (४) श्री कन्दैयालाऊ माणिकुलाल 
मुन्शी, (५) श्री एत० एम० सआदुल्ण, (६) भरी माघवराव, (७) भी ची ० एल०» 
मित्तर, (८) श्री ब्री० पी० खेतान | 

उक्त समिति ने ५ नवम्बर १९४८ को संविधान-परिषद के सम्मुख अपना 
भ्रारूप उपस्थित किया जो २६ नवम्बर को स्त्रीकृत हुआ । 





भारतीय संविधान की विशेषता 


भारतीय संसिधान की सबसे प्रमुख विशेषता यद है कि इसके द्वारा भारत 
के लिये प्रभुमत्तासम्पन्न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य की व्यवस्था की गई है, जेसा 
कि उमकी प्रस्तावना में भी लिखा है। उसके अनुसार तीन बःतें उल्लेखनीय 
है (२) लोकतत्रात्मफ गणराज्य को व्यवस्था, (२) राज्य की प्रभुसत्ता जनता 
के दाथ में होना ओर (३) संविधान का न्याय, स्वतंत्रता, समता और बधघुत्व 
की आधार-शिलाओं पर अवलम्बित होना | 

संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि इसका निर्माग स्त्रय॑ मारतवरासियों 
ने किया है| भारत के सम्बन्ध में पहले जितने भी विधान बने ये उन्हें विटिश 
लोकसमा ने बनाकर मातष पर थोथा था। 

बविटेन के संविधान को “बुद्धि और अवसर का शिश्ञु”* कहा गया है, 


क्योंकि उसमें परस्पर विरोधी बातों की प्रचुरता है। यही बात म'रतीय 
संविधान पर भी समान्रूप से लागू हाती है। कहने को तो हमारे यहां अध्या- 
क्ष॒त्मक या संघ व्मक व्यत्रस्था है, किन्तु हम हर क्षेत्र में ब्रिटेन की संसदीय 
(०) एजावेग्राधयपब सिशा5. 5प्ंँ-(एकाओगरघंट6 ; (०) २४०४६0-६९४५४ गत ऋषती: 
एत्टापत€्त 7९३४४ $पऔ-0८०0प्राप्आ066 ; (०) पृषाफगो बात £डटोएवेंट0 :+८३५$ 5पन 
(.07770(02८. 


* (-]॥]0 0 ज्रां5त07 374 टॉ०८, 


( के डे भ्ड ) है. 
न्‍ है 


व्यवस्था का अनुगमन करते हैं। वास्तविक बात यह है कि भारत, का संविधान 
पुथक-पृथक क्षेत्र में दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण है। कहा 
जाता-है कि आस्ट्रेलिया में संघात्मक व्यवस्था के साथ «सदीय व्यवस्था की 
भी अपनाया गया है। किन्तु वह सफल नहीं रही, यह भी सर्वंबदित हे । 
इसीलिये कैनवे ने यह घारणा बनायी कि “यदि संघात्मक सरकार में उत्तरदायी 
सरकार के सिद्धान्तों का समावेश होंता है तो संघात्मक प्रणाली के उद्द श्य तथा 
गुणों की इति श्री हो जाती है ।”* 


भारतीय संविधान. की एक विशेषता यह है कि यह एक घम निरपेक्ष राज्य 
है। धम निरपेक्ष राज्य से यह अभिप्राय है कि धम का क्षेत्र और राज्य का 
ज्षेत्र दोनों प्थक-प्रथक हैं । धम सापेक्त राज्यों में राज्यका एक विशिष्ट घम 
द्ोता है और उसी धम के अनुयायिक्रों को सरकार कुछ विशेष सुविषायें प्रदान 
करती दे | “सुसलमानों ने संसार के अनेक भागों में धम के आधार पर राष्ट्रों की 
स्थापना की और बहुत समय तक मुस्लिम राष्ट्र जीवित रहे,।*'**''घम के नाम 
पर जब-जब संगठन किया गया ओर राष्ट्रीयता स्थापित की गई तब-तब अन्य धम 
के अनुयाइयों की हत्या कर व उनके नाश करने का प्रयत्न कर शुद्ध धार्मिक 
राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया, और सहस्तों और त्वा्ख्ो 
निर्दोष र्री पुरुषों और बच्चों की हत्या की गई ।”'प' 
हमारे संविधान के अनुसार धम प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत विषये 
है, जो जिस घम को चाहे स्वीकार करे अथवा उसका प्रचार करे, राज्य 
उसमें किसी प्रकार का हस्थक्षेप नहीं करेगा | किन्तु घा*क प्रचार के नाम पर 
सावजनिक शांति को खतरा नहीं पहुंचाया जा सकता | 
राज्य की ओर से धम को मान्यता नहीं दी गई, इसका यह अ्रभिप्राय 
नहीं कि राज्य अधारमिक है। यदि ऐशा होता तो राष्ट्र के कणधघार धार्मिक 
कृत्यों का सदा विरोध करते। व्यक्तिगत रूप से भरत के प्रधान-मन्त्री 
जवाहरलालजी नेहरु का धर्म के प्रति चाहे कोई आकषण न हो, किन्तु 
साव जनिक धार्मिक समारोहों में वे पूरे दिलचस्पी के साथ भाग लेते हैं। 


जा ना आिकिनदीओंएणएण अजन हक 








* (ाज्र4ए : पट शिपाट ्ी फवंटागीडा0 गा हैप:799, 
?. 334« 
(---बी. एम. शर्मा: राजशास्र के मूल सिद्धान्त पृष्ट ७६७ 





( 9७३ ) 


आये दिन विभिन्‍न धर्मों और सम्प्रदायों के उत्सव ओर समारोह होते हैं 
जिनमें राष्ट्रपत डा० राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान मंत्री श्री जवाइर लाल नेहरू तथा 
अन्य मत्रग्ण, राज्यों के राज्यपान्न और मंत्री सभी भाग लेते हें 
धम-निरपेक्षता की व्यापफकता इतनी अधिक है कि धार्मिक स्वतंत्रता के 
अ।धार पर अस्पृश्यता को अवैध घोषत किया गया है | अ्रसवर्णों का मन्दिर 
प्रवेश को पूणा स्त्रतंत्रता है। सावदायिकता के आधार पर ब्रि:श सरकार ने 
मताधिकार का जा. परितटी शुरू की था वह समाप्त कर दी गदइ दे । देश 
का एकता के लिये यह अत्याव-यक ६३ 4 


क्‍ धम निःपेक्ष राज्य पर म्वर्गय किशोरी लाल मश्रवला ने लिखा था कि 
“चूंकि हमारा लोकतंत्र, कितने ही धर्मो और सम्प्रदाय के माननेवाल्े ! 
लोगों का बना हुआ है, यही दृष्टिकोण हमें सही और व्यावहारिक नीति 
देता है । मेरा अपना मत तो यह है कि जिस तरह राजनीति और जातियों 
की अलग-अलग संज्ञापं ( लेबिल ) मिठा देनी चाहियें, उसी तरह विभिन्‍न 
धर्मों के टिकटों का भी एकदम त्याग हो. जाना चाहिये ।” ' 


भारतत्रष कई र ज्यों का संत्र हे इसलिये इसका ढांचा संघीय है। देश 
के प्रशासन के दो. अंग हैं, एक केन्द्रीय और दूसरा राज्यों का | कुछ देशों, 
जेसे इद्धलेण्ड, में कानून बनाने ओर उन्हें कार्यान्वरित करने की जिम्मेदारी 
ए.क है सत्ता--एक ही सरकार--में निहित होती है। संघीय संविधान के 
अनुसार देश कई राज्यों से मिलकर बनता है इसलिये उसकी सरकार और 
प्रशासन दो भागों में विभक्त होते हैं। दोनों सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में 
सत्तायुक्त दो। हैं और साथ-साथ काय करती हैं ।* हमारे संविधान में संघ की 


+>-+-++५9०५००++०--ननत-++++ ताल जल चना क लीन अत न+ 3 ++िजकन+ ०5 
५०3५०२००५८-.८९०५+०»+पावन-ननानन-न-। चमानममक- 3०3०-५3 जनक कम -3« नमन 3+कल नानक निननानीनम+ व “>पकनलीनिनान-क+-बीनना+>+५+५+3+++-+-कनननन-नन-५3++बबमना तन >ा+--+१+लन+पनाक.. अनननिनभिनन आना 





. #प्रोफरेसर स्ट्रांग के शब्दों में “संघ राज्य में कई राज्य कुछ समान उद्देश्यों के 
दिये एक हो जाते हैं। केन्द्रीय सरकार की शक्तियां राज्यों की शक्तियों के द्वारा 
मित हो जाती हैं, इसढिये एक ऐसी शक्ति होती है जो इस अधिकार-विभाजन 
को निश्चित करती है। संविधान ही वह शक्ति होता है ।” 
“छंघ-राज्य का यह अर्थ है कि राज्य की सत्ता संघ में सम्मिल्नित इकाइयों में 
बांट कर सब पर संविधान का अधिकार हो ।” 
0:6ए ; ए३ण़ ०६ पा।2 (:07$४४0पए707. 9. 753- 


( ७४ ) 


इकाइयों, के लिये जिन्हें! अब राज्य कहा जाता है, एक केन्द्रीय सरकार का 
विनिधान है। ये इकाइयां ब्रिटिश भारत के प्रान्त, भूतपूव देशी रियासतों के 
छ संघ तथा मैसर, दैदराबाद, जम्मू-कश्मीर और केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेश 
हैं जो “क” 'ख! “ग? ओर “प्र? भागों में बांटे गये हैं। शुरू में जिन राज्यों का 
वर्गीकरण किया गया उनकी सूची निम्न प्रकार है--- 


भाग “कक? भाग 'ख” भाग “'ग? भाग घर 
आासाम जम्मू काइ्मीर अजमेर अण्डमान 
उड़ीसा त्रावशकोर-कोचीन कच्छ ओर 
पंजाब पटियाला तथा पूर्वी पंजाब| कूच-बिहार | निकोवार 
“रियासती संघ द्वीप 
परिचमी बंगाल मध्यमारत कूर्ग समूह 
बिहार मेसूर त्रिपुरा 
मद्रास राजस्थान दिल्ली 
मध्यप्रदेश विंध्य-णदेश विल्शसपुर 
बम्बई सोराष्ट्र भोपाल 
उत्तर प्रदेश हैदराबाद मनी पुर 
हिमाचल प्रदेश 
शक्तिश्नाली संघ 


इस प्रकार एकात्मक व्यवस्था को अनेक स्वशाशित इकाइयों में विमक्त 
करके उनहें मिलाकर एक संघ बनाया गया है। संघ सरकार को कुछ अवशिष्ट 
अधिकार सौंपकर संविधान द्वरा उसे अति-शक्तिशाली बना: दिया गया है | 
अमेरिका की भांति भारत के राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार 
नहीं है। राष्ट्रीय संकट की स्थिति उसन्न होने, आन्तरिक अश्ान्ति और 
कुशासन के कारण, राज्यों का प्रशासन संघ के पास जा सकता है। संविध:न 
के निर्माता डा० अम्बेडकर ने तो यहां तक कहा है कि भारतवष में लोकतंत्र 
अभी अपनी शैशवावस्था में है इसलिये विधान सभाओं को प्रशासन का रूप 


( ७५ ) 


निरिचत करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । संविधान के निर्माताओं का 
यह तक है कि केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बना देने मे राष्ट्र भीतरी और बाहरी 
बात्रुओं का मुकाबिला कर सकता है और उसको एकता अक्षुण बनी रह सकती 
है।* यदि संघ बिभिन्न राज्यों के आपसी समझौते का फल होता तो केन्द्र 
च.हे कितना ही शक्तिशाली क्‍यों न होता इकाइयों का उससे प्रथक होने का 
सदा भय बना रहता । आजकी स्थिति में जब देश संक्रमण काल से होकर 
गुजर रहा है और यत्रन्‍तन्न सर्वत्र पाथक्य की भावना व्यापक्र होती जा रद्दी | 
है राज्यों का संघ से प्रथक होने का अथ राष्ट्र को खत्म करना है | किन्तु, 
जेसा कि प्रस्तावना मे ही र॒ाष्ट कर दिया गया है, भारत की किसों इक,ई 
का संत्र से प्रथक होने का अधिकार नहीं दे । 


किन्तु केन्द्र के बहुत अधिक शक्तिशाली द्वोने से भी वद्दी दुष्परिणाम हो 
सकते हैं जो उसके कमजार होने से होते हैँं। कुछ विद्वानों ने भरहीय संघ 
को अधिक शक्तिशाली बनाने की कड़ी आलोचना कीं है ओर सन्देह प्रकट 
किया है कि इससे ता जनता की स्वतंत्रता ही खतरे में पढ़ सकती है। 
अमेरिकन पत्रकार भर छुई फिशर, जो भारत के बहुत अच्छे मित्रों में हैं, 
संविध,न लागू दने से पूत्र दी इस खतरे की ओर संकेत कर चुके थे।| 
केन्द्र के अधिक शक्तिश;ठोी बनाने का विराध संविध.न सभा में काफी हा 
खुका है। यहां पर श्री सम्पूर्णानन्द के एक लेख का उद्धरण देना पर्यात 
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देश की एकता को बनाये रखने की क्षमता है।” 
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पड लिंउलाल ( सिधवंप्र४प्आ। 477708 74-8-49 ) 
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होगा। श्री सम्पूर्णानन्द उतर प्रदेश के गशह-मंत्रो हैँ, कांग्रेस के नेताओं में 
काफी ऊ'चा स्थान रखते हैं ओर भारत के विद्वनों में गिने जाते हैं। -वे 
लिखते है--“'स्वतंत्रता प्राप्ति और भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद 
विकेन्द्रीकरणु विरंधी प्रवृत्ति का परिचय मिलने. लगा और अब यह प्रवृरशिं 
तेजी से बढ़ रही है। राज्यों ने अपना काम. इंमानदारी से किया है। 
उदाहरणाथ उत्तर प्रदेश में पंचायत राज कानून द्वारा पर्यात उचरदायित्व 
का अधिकार गांव की इकाइयों .को दे दिये गये हैं ओर काहलान्तर में इसी 
दिशा में और आगे बढ़ने का विचार किया गया है। सहकारी आन्दालन 
विकेन्द्रीकंरण की दिशा में दूसरा कदम है। 

“किन्तु यही बात केन्द्र के बारे में नहीं कष्टी जा सकती। केन्द्र दिनों 
दिन अधिकाधिक अधिकार हथियाता जा रहा है। प्राय; प्रत्येक के-द्रीय 
विभाग इस ओर प्रवृत्त है | इसके लिये सब्रसे सुगम स।बन साभ्मलित सूची 
में आने व,ले विषय हैं।. जिसे अपवादस्वरूप ह्वोना चाहिये था वहां नियम 
होता जा रहा है ओर सम्मिलित सूत्री तजी से रद्दी कागज का दु'ड़ा बनतो 
जा रही है। यह प्रवृत्ति केन्द्र के किसी एक मत्री की ही नहीं है बटिक एड 
प्रकार से केन्द्रय सरकार को नीति बनती जा रही है। यह एक ओर अ,धघ#क 
से अधिक शक्ति अपने हाथ में कर लेने की इच्छा ओर दूसरों आर रहज्योय 
मंत्रिमंडलों के प्रति अविश्वास पर आधारित है। ये दानों प्रद्नस्थियां खतरनाकं 
हैं। भारत एक विशाल देश है जह्टां एक प्रदेश की स्थिति दूसरे से भिन्न 
है। दिल्ली में रहने वालों क॑ लिये विभिन्न राज्यों की जनता के निकट सम्वक 
में आना और वहां की परिस्थितियोकी पूरी जानकारी ह।सिल' करना उतना 
आसान नहीं है जितना उन राज्यों के मांत्रयों के लिये। केन्द्र केवछ फाइलों 
पर निणय कर सकता है; राज्याय-मंत्रियां का रज्यकां जनता से ब्यत्रहार 
करना हांता है । 

“अशक्त राज्य ओर सबल केन्द्र से राष्ट्र को खतरा” शीर्षक नित्रन्ष 
का उपहार लिखते हुए सम्पू ठन्‍्दजी कदते हें, “'केन्द्राकरण की यह प्रवृत्ति 
घातक है | यदि समय रहते इसे रोका न गया ता देख में भाराजर-र्थि व 
पैदा हो सकती है। हम चाहते हैं कि केन्द्र मबबूत हो । किन्तु हम यह भी 
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नहीं चाहते कि राज्य सरकार दुबंल हो। सुददद राष्ट्रीय चेतना का विकास 
हर तरह से होना चाहिये किन्तु साथ ही प्रत्येक प्रदेश का विशिष्ट सांस्क्रतिक 
राजनीतिक, ऐतिहासिक ओर आर्थिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना आवश्यक 
है। कुछ सीमित क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण जन-जीवन को स्वस्थ बनाने का एक 
मात्र उपाय है।? 
भरतीय संविधान की कुछ विशेषतायें ऐसी हैं जो अन्य 
संबिधानों में नहीं पायी जातीं। संघ्र प्रशासन लचकदार है। किन्तु किसी 
भी राष्ट्रीय संकट अथवा आपत्ति-इल में इसे एकात्मक रूप दिया जा 
सकता है | प्रतर समिति के अध्यक्ष ढा० अम्बेडकर के शब्दों में --- 
“अपने को एकाप्मक रूप में परिवतन करने की ऐसी शक्ति संसार के किसी भी 
संघ में नहीं है। प्रस्तावित भारतीय संघ में अलचकीलेपन और कानूनी- 
पन के दोष नहीं दें । इसकी मुख्य ।वशेषता यह दे ।क लचकदार संघ है।” 


शक्ति का श्रोव जनता 


भारतवष ए.क छोवतंत्रात्मक गणराज्य हे। संविधान की प्रस्तावना में 
कद्दा गया दे 
हम भारत के ज्ञोग, भारत को एक सम्पूण-प्रभुत्व-सम्पन्न छोक- 
दंत्रात्मक गणराब्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों की 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धमम 
ओर उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रति्धया और अवसर 'की खमता 


प्रात कराने के लिये, 
तथा उन सब में. 
व्यक्ति' की गरिमा और राष्ट्र की 
. एकता/सुनिश्चित करने वाली बन्धुवा 
बढाने के छिये ,... , वि 
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दृढ़मंकल्य होकर अपनो इस संविधान-नसभा में आज तारीख रह 
नवम्बर १९४९ ई० ( मिति गागशीष शुक्ल सप्तमो, संदत्‌ दो हजार छ 
विक्रमी ) को एतदुद्वारा इस संविधान को अ्रद्भा/कृत अधनियमित और 
अत्मातिकरततेहें। 

भाग्तीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा सूत्र रूप में लिखी गई हे। 
अन्य देशों के संविधानों की प्रस्तावना इतनी परिष्कृत, सुघ्यष्ठ और साथक 
नहीं प्र्त त होती । अ्रमेरिका के सठ्धघिान में भी प्रस्तावना में कुछ इससे 
मिलती-जुनत भाषा का प्रयोग किया गया है। * “तम्पू्-प्रभुस्व-सम्पन्न 
का श्रथ यह है कि भारत पूणतया स्वत है। लोकतंत्रात्मक-गणराज्य' से 
अमियाय जनता का शासन जनता के लिये जनता द्वारा होगा। इसलिए 
शक्ति का भोत जनता है। 

शझन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि प्रभ्ुुसत्ता जनता में निद्वित 
होती है | एक स्थान पर डी० जी० रिशी लिखते है कि जनता की सम्म- 
तियों एवं विचारों में ही राष्ट्र की प्रभुतता निहित होती हैं।| दूसरे विचा- 
रक मैकैनी का कह्दना था कि जनता में द्वी राष्ट्र की वास्तविक प्रभुसचा होती 
है | शासन का ढंग तथा शासक का स्त्रूप इसमें बाघक नहीं । $ ब्लंश्की 
के शब्दों ( 7007 ०६ ४76 $६4०८ ) को उद्धृत करते हुए डा० शर्मा 
लिखते हैं कि सन्‌ १८४८ में फ्रास्स की जनता ने परिमित शक्तियुक्त एकतंत्र 
राज्य को पलटकर प्रतिनिधितंत्र राज्य की स्थापना की | उस सम्रय जो . 
घोषणा की गई, उसके शब्द ये हैं-- 

“प्रत्येक युवा फ्रेंच फरानस्स का नागरिक 'है। प्रत्येक नागरिक निर्वांचक 
ओर प्रत्येक निर्वांचक राज्य का राजा या प्रभु है। सब नागरिकों का 
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समान अधिकार है कोई एक नागरिक दूसरे नागरिक को यह नहीं कह 
सकता कि “तुम्हारी अ्पेज्ञा राज्य पर मेरा अधिक श्रभुव्व है ।” अपनी शक्ति 
को समझो ओर काम में लाओ। अपनी प्रभुसत्ता के उचित अधिकारों 
बनो ।?”| 


नागरिक और उसके मूल अधिकार # 


भारतीय संविधान के पॉँचवें अनुच्छेद में नागरिकता का उल्लेख है | 
इस संविधान के लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य-द्षेत्र में अधि- 
वास है, तथा--- 

(क) जो भारत राज्यब्क्षेत्र में जन्मा था, अथवा 

(ख) जिसके जनकों में से कोई भारत राज्य-क्षेत्र में जन्‍्मा था ; अथवा 

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से हो ठीक पहिले कम से कम पांच वर्ष तक भारत 
राज्य-क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है ; 

भारत का नागरिक होगा | 

इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से मारत परित्रजन कर आया 
है भारत का ज्ञागरिक समझा जायगा यदि (१) वह अथवा उसके माता-पिता 
अथवा महाजनकों में से कोई भारत शासन अधिनियम १९३४ ( यथा मूख्तः 
अधिनियमित ) में परिभाषित भारत में जन्मा था ; तथा १६ जुलाई १९४८ 
से पूर्व प्वजन कर आया है तब वह अपने परित्रजन की तारीख से भारत 
राज्य-्क्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा दे । 

भारत के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय जिनका या जिनके 
माता-पिता अथवा महाजनकों में से कोई भी अविभाज्ञित भारत में पेदा हुआ 

. | डा० बजमोहन शर्मा, वही प्ू० ३६६ । ः 
& “भारत का संविधान पृष्ठ ७-२० 
दैपरथ शादी : प्रट एजाइ्रंँपरंणण ० वां 99, 54-98. 
उठा. गाते 428 : 5एक्‍65 47 रैं0'दया (०:४5प।प्रधु॑०0घड. 9७, 


3255-56. 
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हो भारत के नागरिक समझे जायेंगे यदि उहाने भरत के राजनीतिक या 
व शिज्यिक प्रतिनिधि के पास आवेदन-पत्र देहर भरने का भारत का नागरिक 
पंजीबद्ध करा लिया है तो उन्हें भारतका नागरिक समझा जायगा | 

भारतीय ना|गारमत। के लिये भरत मे आधे।)स भी शत अनिवाय है। 
इसके अतिरिक्त प्रार्थो क, जन्‍म, प्र.र्थी के मात “पिता का जन्म ओर संविधान 
के लागू होने से पूतच पाच वष तक भरत में अधितव्रास अ.वश्यक है। यदि 
कोई भ.रतवासी स्वच्छा से किंसा अन्य देश को नागरिकता स्व्राकार कर 
ले तो वह ददकाल भारत का न.ग॒ रकत। से वचित द्वो जाता है | 

भारतीय नागरिकत के संबन्ध में एक बात ओर उल्लेखनांय है। हमारे 
यहां संघीय व्यवस्था हाते हुए भी अमरिक्रा की भाति दाहरी नागरिकता नहीं 
है । अमेरिका का नागरिक उस र.उ। का, जिसमें वह निव,स करता है, तथा 
संघ दानों का नागरिक बनना जआावस्यक होता है। इसके विपरीत भरत के 
किसी भी भाग का नागरिक समस्त भरत का न,गरिक कद छ.येगा । 


मूल अधि कार--- 
संविधान द्वारा नागरिकों का कुछ मूछ अविकर दिये गायें हैं जा निम्न- 
लिखित हैं!-- 
(भ) समता का अविकार 
(आ) स्वतंत्रता का अधिकार 
(३) श.षण के विरुद्ध अधिकार 
(६) धामिक स्तरतंत्र /. का अधिकार 
(3) संस्कृति ओर शिक्षा सन्त्रन्धी अधिकार 
(ऊ) सम्वाच्तिका अधिकार 
(ए) संवेध।निक उपच,रों के अधिकार 
.. लगभग सभा देशों में, जहां लिखित एवं निर्मित विधन प्रचलित है 
"नागरिक के मूल अधिकारों का यथ्रेष्ठ महत्व दिया गया है। इसमें सन्देद नहीं 
कि भारतीय संविधान में मुठ अधिकारों का अन्य देशों की अपेज्ञा अधिक 
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महत्व दिया जाने लगा है। भारत सरकार के इस कथन से काहें भी असहमत 
न होगा कि “मूल अधिकारों के सिद्धान्त में शासन का सीमित होना सन्नहित 
है। सरकार और विधान-मण्डल का तानाशाह होने से राकना ही इसका 
उदय है और इस उद्दंश्य की प्राप्ति के ल्यि यह व्यक्ति को लिये विकात का 
अवसर प्रदान करता है ।# 


यदि स्वतंत्रता के साथ-साथ नागरिकों को समानता के अधिकार न मिछे 
तो वह स्वतत्नता एकांगी और अव्यावहारिक समझा जायगी। समानता का 
उद्देश्य, जेसा कि हमारे संविधान में वर्णित है, प्रत्येक नागरिक को उन्नति 
करने का अवसर प्रदान करना है। किन्त वह समानता तब्न कायम हो सकती 
जब कि सविधान द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को किसी प्रकार का 
विशेषाधिकार न रहे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने पर न्यायालय में 
सबको दण्ड दिये जाने की समान व्ययस्था रहे और ऊँच, नीच अथब्रा 
धनी, निर्धन का सामाजिक रूप से कोई मूल्य न रहे । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार पिछड़ी हुई तथा गरीब जातियों के लिये एक 
बहुत बड़ा अभयदान है। पहले बहुत से स्थानों में, विशेषकर राजाओं 
ओर जमीदारों के यहां, बेठ, बेगार ओर प्रमुसेवा के नाम से गरीत्र किसानों 
से जबदस्‍्ती काम लिया जाता था और उसके बदले में उन्हें कोई पारिश्रमिक 
नहीं मिलता था। संविधान के २३ वें अनुच्छेद के अनुसार इस अनाधिक्ृत 
कार्य को बन्द कर दिया गया। हां, सावंजनिक हित के कार्यों मभथवा युद्ध- 
काल के समय सरकार धम, जाति और लिंग का भेद किये बिना किसी भी 
नागरिक से अनिवारय॑ सेवा प्राप्त कर सकती है। अमेरिका के संविधान के 
तेरहवें संशोधन में भी कहा गया है कि--- 
“ग्रम्तेरिका ओर उसके आधोन क्षेत्रों में किसी भी रूप में दासता अथवा 
बेगार नहों होगी। कंबल न्यायालय द्वारा दण्ड स्वरूप काम लिया जा 
सकता है ।” 


* (>पफा (एग्राइ्प्ंप्पप्ं०छत, ए. 46 ( एपण्जीआरत 5ए घाट 007६, ०६ 
]7039, ) क्‍ 
द्‌ 
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धार्मिक स्वतन्त्रता की व्याख्या संविधान के पच्चीसववें अनुच्छेद में इस 
प्रकार की गई है-- 

“सावजनिक व्यवस्था सदाचार ओर स्वास्थ्य तथा इस भाग क दूसरे उप- 
वन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का 
तथा धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण करने ओर प्रचार करने का 
समान हक होगा ।”! 

इसके अनुसार धर्माचरण और घधम-य्चार दोनों की स्वतंत्रता प्रदान की 
गई हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के सम्बन्ध में रूसा का कथन था क्रि-- 

“उन धर्मों के साथ सहिष्णुता दिखामा चाहिये जो धम दूसरों के ग्रति 


सहिष्णुता दिखलाते हैं ओर जब तक नागरिकता के कत्तंव्यों के विरोध में उनके 
सिद्धान्तों में कोई अनुचित बात नहीं पायी जाती ।??& 


सोवियत संघ के संविधान में, जिसे धमं-वरोधी कहा जाता है, 
लिखा है वि--- 

“नागरिकों को अ्न्तःकरण की स्वतंत्रता देने के लिये सोवियत संघ में धम 
ओर राज्य को एथक-प्ृथक किया जाता है। ओर शिक्षा तथा धर्म को भी 
प्थक प्रथक किया जाता है। सब नागरिकों को धर्माचरण की तथा धम-बिरोधी 
प्रचार की एक समान स्वतंत्रता प्राप्त हैं ।” 

भारत सं।वधान के २९ वें अनुच्छेद में लिखा है ; ““्ारत के रा-्य-्षेत्र 
अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी 
अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने:का अधिकाश होगा।” 
यह उपबन्ध मुख्य रूप से अव्पसंख्यकों भर पिछड़ी जातियों के संरक्षण 
के लिये है। जुलाई १९५०० में मद्रास के उच्चन्यायालय ने दो छात्रों द्वारा 
की गई परमादेश की प्राथना (!थक्यरत॑क्रा705 ९८ध४४०7) पर निर्णय देते हुए 
कहा कि राज्य के विद्यालयों में धम, जाति अथवा मूल बश के आधार पर 
प्रवेश नियंत्रित नहीं किया जा सकता । 
अनुच्छेद ३१ के अनसार “कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा ।”” 


+ |, ], [२0प्रः5टवघघ: 950टां3। (५०7०३८६, ४०. ॥५, 000. 8 
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और ३२ वें अनुच्छेद में संवेधानिक्र उपचारों के अधिकार के संब्रन्ध में 
लिखा है 
“इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को ग्रवर्तित कराने के लिये उच्चतम 
न्यायालय को समुित कायवाहद्ियां द्वारा श्रचलित करने का अधिकार प्रत्याभूत 
हंगा।” 
राष्ट्रपति द्वारा रे५२ वें अनुच्छेद के अनुसार संकटकाछ की स्थिति की 
घेषगा हाने पर अनुच्छेद १९ द्वारा निर्धाग्ति मुठ अधिकारों को संकट कार 
की स्थिति रहने तक निलम्बित किया जा सकता है। सवधान के ३३ वें 
अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सेना में अनुशासन 
बन ये रखने तथा उनसे कत्तव्य पालन कराने के लिये मूल अधिकारों में 
आवश्यकतानुस र न्यूनाधिक कमी करे ओर आवश्यकता पड़े तो उन्हें निश्चित 
अवधि तक समाप्त करे | सेनिक कानून के चाल रहते समय किसी भी दण्ड को 
संसद जायज करार दे सकती है। 


मूल अधिकारों की व्याख्या कर देने मात्र से नागरिकों को वे अधिकार 
प्राप्त नहीं दो जाते, यदि उनकी रक्षा की उचित व्यवस्था न हो। इसलिये 
संविधान द्वारा नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिये उचित 
व्यवस्था कीं गई है। उसके तीन उपाय होते हैं | कोई भी नागरिक अपनी 


गिरफ्तारी का प्रतिकार कर सकता है। आवश्यकता होने से वह व्यक्तिगत 
सस्‍्त्रतत्रता सन्बन्धी विधि ( ॥330295$ (077०5 #८६ ) की सहायता ले सकता 
है, अ्रथवा साधारण रूप से न्यायालय में अपील कर सकता है। अ्रनुचित 
गिरफ्तारी के विरुद्ध न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति या समूह को दण्ड 
दे सकता है; या उससे ज्ञतिपूर्ति करवा सकता है। इस प्रकार की 
कायबाही प्रशासन अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जो अपराधी पाये जाय॑ 
की जा सकती है। “ब्यक्तिगत स्वतंत्रता” के अनुसार बन्दी न्यायालय की 
शरण लेकर शासन के विरुद्ध कायवाही करा सकता है । जसे सरकार द्वारा जेल 
में नजरबन्द किये गये देदराबाद तथा अन्य स्थानों के साम्यवादियों ने नयाया- 
लय में श्रपील की और न्यायालय की आज्ञानुसार उन्हें तत्काल मुक्त कर 
दिया गया। इस प्रकार सरकार की किसी भी अ्रनुचित श्राशा के विरुद्ध 


( ८४ ) 


न्यायल्य में ग्रपेल की जा सकती है। व्याक्तगत भाषण, लेखन तथा सभा- 
सम्मेलनों में भाग लेने की स्वतंत्रता का न्यायालय से शआश्राश्रय मिल 
सकता है। 


संविधान के ३२ वें अनुच्छेद का, जिसके श्रनुसार उञ्चतम्‌ न्यायालय 
को कुछ श्रधिकार दिये गये हैं, इतना अधिक महत्व है कि वुछ विद्वानों 
ने तो उप्े---“सर्वांगीय संविधान का हृदय और आत्मा” कहा है। * 

चूंकि संविधान परिवतनशील है, इसलिये मौलिक अधिकारों में भी 
आवश्यकतानुसार सशोधन के जा सकते हैं | अ्रगस्त १६५२ में संसद 
द्वारा स्वीकृत किया गया निबारक निरोध कानून, जिसके द्वारा भविष्य में ऐसे 
व्यक्तियों को जिनसे शांति भंग या श्रराजकता की स्थिति पैदा होने का खतरा 
हो अ्रपराघ करने से पूब ही बांध देने का व्यवस्था है नागरिक के मोलिक 
अधिकारों पर यह एक प्रतिबन्ध है। यदि इस कानून का दुरुपयोग किया गया 
तो यह संभव है कि जन-सुरक्षा के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया 


-- 





#& मूल अधिकार--अनुच्छेद ३२ :-- 

“(१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवतित कराने के लिये _ 
न्यायालय को समुचित कायवाहियों द्वारा प्रचात्धित करने का अधिकार प्रत्याभूत 
किया जाता है ।” 

“४ (२) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के 

उच्चतम न्यायालय को ऐस निदंश या आदेश या लेख, जिन के अन्‍न्तगंत 
बन्दी-प्र व्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेधच, अधिकार-प्रच्छा और उ्प्रेषण के प्रकार 
के लेख भी हैं, जं भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी । 


“(३) उच्चतम न्‍मायालय को खंड (१) और (२) द्वारादी गई शक्तियों पर 
बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले, संसद विधि द्वारा किसी दूसरे न्यायालय को अपने 
च्ेत्रा धिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (२) के 
अधीन प्रयोग की जानेवाली सब अ्रथवा किसी शक्ति का प्रयोग करनेकी शक्ति 
दे सकेगी । 

“ (४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अबु- 
उद्छेद द्वारा प्रत्याभुत अधिकार निल्लन्बित न किया जायेगा ।? 

भारत का संविधान, एष्ट १६-२० 
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जाय | ओर जेल में उनके साथ दुव्यवहार हो, तथा जो वास्तविक अगराबी 
हैं वे छूट जायं । जनता की सरकार का यद्र पहला कर्ब्य हो जाता है कि 
वह इस प्रकार के कानूनों का कभी दुरुपयोग न होने दे । किन्तु इसका यह 
अ्थ भी नहीं कि अनिवाय होने पर भी सरकार ऐसे कानूनों का यथा तो डर 
कर प्रयोग ही न करे, और यदि करे भी तों कमजोर तराके से। इससे सरकार में 
जनता का सम्मान जाता रहता है और समाज पिरोधी तत्वों को बल 
मिलता है | मनुस्मृति में कानून को दण्ड के नाम से पुकारा गया है ओर 
कहा हूँ “दंड: शात्ति प्रजा: सब दण्ड एवाभिरक्षति?” अ्रथांत्‌ दण्ड ही प्रजा 
का शासन करता है, और दण्ड दी प्रजा की रक्षा करता है। इसलिए 
सरकार को जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए बिना किथी संकोच 
के न्‍न्यायानुकूल दण्ड का प्रयोग करना चाहिये। 


'अददापाकककके 2ू2मारापाशपसः तकस्नआप+नाा८्ामामल, 


गज्य की नं।ति के निर्देश तत्व 

अग्रपवाद-स्वरूप भारत ओर आइरिश फ्री स्टेट को छोड़ कर अन्य 
किसी देश के संजिधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का कहीं कोई 
उल्लेख नहीं पाया जाता | हमारे संविधान के भाग ४ में राज्य की नीति के 
निदंशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा व्यव्रस्थातिका 
तथा कायपालिका को दिये गये कुछ स्थायी श्रादेश राज्य की नीति के 
निर्देशक तत्व कहलाते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि वह उन्हें सत्रधानिक 
रूप देने की चेष्टा करे । किन्तु इसका यह अथ नहीं कि यदि कायगालिका 
अथवा व्यवस्थायिका किन्‍्ही कारणों से इनका पूणतः पालन न कर सके तो 
व न्यायपालिका के समत्ष जवाबदेह होंगे । 
फिर भी, चूंकि कायपालिका और व्यवस्थापिका के सदर्स्यों को सदा जन- 
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# भाग ४--राज्य की नीति के निदेशक तत्व--- 
“इस भाग में दिये गये उपवन्धों को किसी न्‍्यायलय द्वारा वाध्यता न दी जा 
सकेगी किन्तु तो भी इनमें दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं ओर विधि 
खनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कतंउय होगा ।” 

भारत का सं|वधान, अनु० ३७, पृष्ठ २२ 


(६ <६ ) 


मत का भय रहता है, वे निर्देशक तत्वों की किसी भी प्रकार उपेज्ञा नहीं कर 
सकते । ३८ वे' अनुच्छेद के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
स्थापित करने का प्रयत्न करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 
न्याय पर आधारित होगा । तथा जनता की हर प्रकार से उनन्‍नति के लिये 
प्रयत्नशील रहेगा। अनुच्छेद ३६, ४७१, ४२, ४३, ४६, ४७ ओर ४८ में 
आर्थिक बिषयों पर प्रकाश डाला गया है | उनका आशय यह है कि सब 
नागरिकों को आ्राजीविका के साघन उपलब्ध हो सकें; राष्ट्रीय सम्पत्ति का इस 
अनुपात से वितरण हो कि जिससे अधिक से अ्रधिक व्यक्तियों को लाभ प्राप्त 
हो सके; समान परिश्रम के लिये समान वेतन की व्यवस्था हो; बालकों तथा 
प्रोढ़ श्रमिकों को संरक्षण प्राप्त हो; चौदह व तक के बालकों को निःशुल्क 
शिक्षा की व्यवस्था की जाय; रोजगार की प्राप्ति, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, 
अंग-हानि तथा अ्रन्य आकस्मिक श्रभाव की दशाओं में सावज्ञनिक सहा- 
यता प्राप्त हो; सवंसाधारण के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया 
जाय; पिछड़ी हुई जातियों की शिकज्ञा तथा उनके आर्थिक द्वितों का ध्यान 
रखा जाय; कृषि और पशु-पालन को वेज्ञानिक ढंग पर करने के लिये प्रोट्सा- 
इन दिया जाय; सावजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाय, इत्यादि । 
४० वें अनुच्छेद के द्वारा राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थायना करके उन्हें 
, स्वायत्त-शासन के समुचित अ्रधिकार प्रदान करने का आदेश दिया गया है । 
४६ वें अनुच्छेद द्वारा राज्य को ऐतिहासिक महत्व की बस्तुओं तथा ऐसे 
स्थानों की रक्षा का आदेश दिया गया है; ५० वें अ्रनुच्छेद द्वारा काय- 
पालिका औ न्‍्यायापालिका को प्रथक करने का आदेश दिया गया है। इनके 
अतिरिक्त अन्तराष्ट्रीय शान्ति श्रौर सुरक्षा को प्रोत्साहन देने, श्रन्य राज्या के 
साथ सद्भाबना और मंत्रीपूर्ण .संबन्ध स्थापित करने, अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
का आदर एवं अन्‍्तराष्ट्रीय कगड़ों को सुलभाने के लिये पत्र फैसले की 
व्यवस्था का समथन करना, ये सब बातें राज्य की नींत के निर्देशक तत्तों 
में दी गई है जो अ्रन्य किसी देश में नहीं पायी जातीं | * 
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48 “राज्य--- 
“(क) अ्रन्तरांष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्‍नतिका; 


विधान सम्बद्ध संस्थायें 


( ८७) 


५ 6 
संघ कायंपालिका 
र'ष्र ग्ति* 
संत्रघान के ५२ तथा ५३ वें अनुच्छे दों में राष्ट्रपति का उल्लेख किया 

गया है || ््््प़प़़ 
..._ “(स््॒) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्ण सनन्‍्बन्धों को बनाये रखने का; 
“(ग) संघठित लोगों के, एक दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और 

संधि-बन्धनों के प्रति आदर बढ़ाने का; तथा 
“८ (घ) अन्तरोष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिये प्रोत्साहन 

देने का, प्रयास करेगा ।” 


े अनु० ५१, भारत का संविधान ए्ठ २७ 
$9 भारत का संविधान, पृष्ट २६-३१ 
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“मारतका एक राष्ट्रपति होगा । 
अनु० ५३ ६?) . 


“संघ की कायपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस का 
प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिका- 
रियों के द्वारा करेगा । 

“८( २ ) पूवंगासी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना ग्रतिकूल प्रभाव डाले 
संघ के रक्षा-बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका 
प्रयोग विधिसे विनियमित होगा । 

(३ )“इसत अनुच्छेद की किसी बात से 

( क ) “जो कृत्य किपतो वर्तमान विधि ने किसी राज्य की सरकार अथवा 
अन्य अ धकारी को दिये हैं वे कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न 
समर्के जाग्रेगे; अथवा . 

( ख ) “राष्ट्रपति के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य 
देने में संसद को बाधा न होगी ।” * 


( ८८ ) 


संवैधानिक रूप से राष्ट्र की सारी सचा राष्ट्रपति के ह्वाथों में होती है । 
बह संघ्र की प्रतिष्ठ। ओर शक्ति का प्रतीक होता है। किन्तु व्यावहारिक रूप 
से उसका अनुष्ठानिक युक्ति जैसा महत्व है;न वह राज्य करता है, न 
शासन | कुछ लोगों को राष्ट्रपति शब्द से यद भ्रम हो जाता है कि भारत का 
राष्ट्रपति भी अ्रमेरिका के राष्ट्रपति के समान है। जैसाकि में पहले इस बात का 
उल्लेख कर चुका हूँ कि नाम को समता होते हुए भी दोनों एक दुसरे से 
सवथा भिन्न हैं । 


लाड त्राइस और देराल्ड लास्की ने अमेरिकन राष्ट्रपति पद के लिए 
उम्मेदवार के लिए जिन गुणों का होना आवश्यक बताया है बे भारत के 
राष्ट्रगत के ऊपर लागू नहीं हो सकते | ब्राइस और लास्की के श्रनुसार 
अमेरिकन राष्ट्रगति को रोमन केथोलिक धम का माननेवाला होना चाहिए, 
उसे करनीति के विषय में मोन रहना चाहिए, प्रशासकीय अनुभव आवश्यक 
हे, यदि वह सैनिक नेता है तो ओर मी अच्छा, वह आर्थिक क्षेत्र में किसी 
प्रकार का क्रान्तिकारी परिवतन करनेवाला न हो, वह अनन्‍्तरांष्ट्रीयवा-बादी न 
हो, व्यागरिक क्षेत्र से उसका कोई सन्बन्ध न हो और वह स्वयं आर्थिक 
दृष्टि से सम्पन्न दो । डेमोक्रेट या रिपब्लिकन दल उक्त गुणों के आधारपर 
अपने-अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं । 
डाक्टर अम्बेडकर के शब्दों में भारत का राष्ट्रपति 
“राज्य का प्रमुख अवश्य है कायपालिका का नहीं । वह राष्ट्र का प्रतिनि- 
थित्व करता है, किन्तु उस पर शासन नहीं करता । वह राष्ट्र का प्रतीक है ।” 
यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का स्थान ब्रिटेन के सम्राट के समान 
है। मेन ने कहा है कि 


“ब्रेंटेन का राजा राज्य करता है, शासन नहीं, जब कि संयुक्त राज्य अ्रमे- 
रिका का राष्ट्रपति शासन करता है, पर राज्य नहीं करता ।”?* 


भारत का राष्ट्रपति पांच वर्ष के लिए राष्ट्र का संवधानिक राजा या प्रधान 
होता है । 


हक “४४४९ फट एकाइ ण फाह्डीगात सटांहुएगड एप त0९८5 कण छु०श्टाए0, पीट फिट्स- 
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( ८९ ) 


राष्ट्रपति का चुनाव--कोई भी व्यक्ति जिसकी अवस्था ३७ वष की 
हो राष्ट्रपति पद के लिये उम्मेदवार हो सकता है वशतं कि वह चुनाव सम्बन्धी 
मोलिक शततों का पालन करता हो। लोकसभा का सदस्य होने की वह योग्यता 
रखता हो और किसी राज्य सरकार अथवा सथ सरकार के आधीन कोई 
लाभ का पद न प्राप्त करता हो । यदि कोई लोकसमा का सदस्य अथवा 
राज्य-परिषद का सदम्य राष्ट्रपति चुना जाय तो पदग्रहदण की तिथि से वह 
सदन की सदम्यता से स्वतः: बंचित समभा जायगा | 

राष्ट्रपति का चुनाव श्रप्त्यक्ष रीति से होता है | संसद के दोनों सदनों के 
निवांधित तथा राज्यों की विधान सभाश्ना के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के 
चुनाव के लिये निर्वाचक-गण होते हें । किन्तु यह बात उल्लेखनीय है कि 
संसद के सच सदस्य कुल राज्यों के मतों के योग के बराबर मत दे 
सकते हैं। यह निबरांचन अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के आधार पर एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा होता है | इस पद्धति के अनुमार जितने व्यक्ति निर्वाचित 
करने होते हें उनकी संख्या से निर्वाचकों की सख्या को भाग देकर भागफल 
के बराबर मत जिस उम्मेदवार को प्राप्त होंते हें वह निवोचित थो षत कर 
दिया जाता है | मतदाता अम्मेदवारों के नाम पर अपनी पसन्द के अनुसार 
एक, दो, तीन इत्यादि लिखता हे। मत गणना में जिस उम्मेदतार को 
स्वांधिक प्राथमिकता मिलती है बह निव्रांचित घोषित हो जाता है। जिख 
उम्मेदबार को अपने कोटा से श्रधिक मत प्राप्त हो जाते हें वे अश्रतिरिक्त 
मत दूसरे उम्मेदवार को प्रास होंगे। इस नियम के श्रनुसार उम्मेदवार को 
मतदाताओं की संख्या के श्रनुपात से मत प्राप्त करने द्वोते हैं और इस प्रकार 
मतदाता का मत संका हो जाता है । 

अमेरिकन राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निवांचक-गण द्वारा होता है 
जिसमें कांग्रेस (अर्थात्‌ संसद) के दोनों सदनों--सीनेट और हाउस ऑफ 
रिप्रेजन्टेटिव के सदस्य---को मत-दान का अ्रधिकार नहीं हवोंता। 

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, जो सन्‌ १६ ४६--४६ में 


( ९० ) 


संजश्थिननन्‍सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सन्‌ १६५० में प्रथम राष्ट्रपति चुने 
गये थे । सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रपतिभवन में रहने और यथेष्ट भत्ता लेने के 
प्रतिरिक्त १०,००० रुपये मासिक वेतन शाम्त करने का भी अ्रधिकार है। 
किन्तु, जेसा कि कांग्रेस के महामंत्री श्री श्रीमन्नारायण अ्रग्रत्ाल ने उनके 
जन्म दिवस (३ दिसम्बर १६४२ ) पर प्रकाशित कांग्रस पत्रिका 
“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आ्थिक समीक्षा” में लिखा है कि राजैन्द्र 
बाबू ३६०० रुपया मासिक वेतन लेते हैं और राष्ट्रपति भवन के ३४० कमरों 

में से केवल १८ कमरों का उपयोग करते हैं । 
३७ कमरों में योजना आयोग तथा भारत सरकार के श्रन्य कार्यालय हैं और 


दूसरे ३७ कमरों में राष्ट्रपति का सचिवालय है। बीच के ६ बड़े कमरों में संग्रहालय 
है और २३ कमरे राज्य के अतिथियों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं । 


राष्ट्रपति के निजी कमंचारियों के पास २१ कमरे हैं। ६ कमरे राज्य के उत्सव- 
समारोहों के लिये हैं । शेष कमरों में से श्रधिकतर में गोदाम और कारखाने हैं । 


राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार १० हजार रुपया प्रतिमास वेतन मिलता है 
जिस पर आयकर लगता है। परन्तु डाक्टर राजेन्द्र असाद ने अपने वेतन में 
स्वेच्छापूवंक ४० प्रतिशत की कमी की है। यह कटोती और कर इत्यादि मिला करके 

कुल रकम ६४०० रुपया होती है। 
श्री अग्रवाल ने बताया है कि राष्ट्रपति के कमंचारियों और सचिवालय का 
खर्चा कम से कम कर दिया गया डे? राष्ट्रपति भवन से मिली जमीन पर फसल 


झोर सब्जी उगाई गई है । 


राष्ट्रपति के अधिकार--यों तो राष्ट्रपति के बहुत से श्रविकार होते 
है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक प्रकार से देश का सर्वेसत्रां है, 
तथा अवसर पड़ने पर देश का अधिनायक या निरकुश शासक सभी 
कुछ हो सकता है किन्तु वास्तविकता यह हे कवि राष्ट्रति की स्थिति एक 
वंधानिक प्रधान से अधिक नहीं हे। ब्रिटेन के राजा की भांति भारत 
का राष्ट्रति भी शक्तिहीन सवंसबा है। यदय्रपि संविधान में कहों भी 
इसका उल्लेख नहीं किया गया दे हि राष्ट्रति कायपालिका की सम्मति 
से काय करेगा अथवा वह कायपालिका का केवल नाममात्र का ल्‍धन 


कि 


( ९१ ) 


होगा, तथापि प्रस्तुत व्यवस्था को देखते हुए तथा संसदीय व्यवहार के 
अनुसार यह कल्पना नहीं की जा सकती क्रि राष्ट्रपति कायगलिका की 
इच्छा के विरुद्ध चलकर कभी अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग कर 
सकेगा । सविघान में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो व्यवस्था 
को गई है वह निस्सन्देह उसके मनमाने कार्यों पर अंकुश लगाने का एक 
बहुत बड़ा शस्त्र है । 

राष्ट्रपति को जो विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं उन्हें निम्नलिखित पांच भागों में 
विभक्त किया जा सकता है ।:--- 

(१) कायपाजलिका शक्तियां, (२) आपात-काल शक्तियां, (३) संवेधानिक 
शक्तियां, (४) वित्तीय शक्तियां आर (५) न्यायपालिका शक्तियां। 

कायपालिका का प्रमुख ञ्लोर सर्बाच्च सेनापति होने के नाते देश के 
प्रशासन के सारे अधिकार उसके पास हाते हैं । वह प्रधान मंत्री तथा उनकी 
सलाह से कायपालिका 5 सदस्यों की नियुक्ति करता है । राज्यपाल, राजदूत 
महान्यायवा दी, नियंत्रत-महालेखा परीक्षक, तथा नित्राचन और वित्च आयोग 
की - युक्त राष्ट्रपति के द्वागा होती है । कु७ विशेष ज्षेत्रों (जैसे भाग “ग”ः ओर 
“घ? के राज्यों ) का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी करते हैं । 

आ ।तू-कालीन स्थिति का सामना करने के लिये राष्ट्रपति को विशेष 
अधिकार प्राप्त होते हैं । राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों को निलम्बित 
करके उन्हें न्‍्यायवय को प्रबर्तित करने से रोक सकता है। वाह्य अ्रथवा 
आन्तरिक संकट उत्ग्नन हाने के कारण यदि किसी राज्य क्षेत्र की सुरक्षा 
खतरे में हो तो राष्ट्रति आपातकाल की घोषणा करके अपने विशेष अधि- 
कार। का प्रयाग कर सकता हे। ऐसा स्थिति में संघ-शासन के स्थान पर 
एकात्मक व्यवस्था स्थापित द्वो सकती है। यांद किसी शाज्य का प्रशासन 
संवेधान के अनुमार चला- असम्भव हो जाय तो राष्ट्रपति संवेधानिक तंत्रकी 
विफलता की घोषणा करके राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख की शक्तयों सहित 
राज्य का प्रशासन झनने द्वाथ में ले सकता हैं। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र- 
पति राज्य की विवान-सभा के अधिकार संसद को सांप सकता है। ससद ऐसी 
अवस्था में राज्य के लिये विधि बनाने का अधिकार राष्ट्रपात को सौंप सकती है | 


( ९२) 


यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो कि देश के किसी भाग की राजस्घ 
साख को खतरा पैदा हो रहा हे तो वह आवश्यक निदंश के द्वारा संघ एवं 
राज्यों के कमचारियों के वेतन श्रोर भत्तों में कमी कर सकता है। वित्तीय 
आरागत्‌ की स्थिति में राज्यों के विधान-मडलों द्वारा स्वोकृत सब घन विधे- 
यरकां की जांच और उनकी स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा होगी । 

संसद संघ की विधायिका है, ओर राष्ट्रति उसका एक अभिन्‍न अंग 
संसद के संगठन और उसके कार्यों पर राष्ट्रति का भी कुछ 
अधिकार होता है। भारत के सविधान में राष्ट्रति को संसद के प्रत्येक 
सभारम्म में विशेष भाषण देने तथा सदनों को सन्बोधन करने और संदेश 
भेजने का अधिकार होता है ।* संसदके, प्रत्येक सत्र में राष्ट्रपति का विशेष 
अमिभाषण होता है| ( इस संबन्ध में सूचनार्थ यह बतला देना भी आवश्यक 
है कि गत नवन्बर ४२ की लोकसभा के सभारंभ में राष्ट्रपति का भाषण नहीं 
हुआ ओर उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया )। संसद के विश्रा>्ति- 
काल में राष्ट्रपति की कुछ अ्रध्यादेश प्रख्यापन शक्तियां भी द्वोती हैं, जो राष्ट्रपति 
की जिधायिनी शक्तियां कही जाती हैं ।५ 


५$४८( १ ) संलद के किसी एक सदन को, अ्रथवा साथ समवेत दनों सदनों 
को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की 
उपस्थिति की अपक्षा कर सकेगा । 

“(२ ) राष्ट्रपति संसद में उस समय लम्बित किसी विधेयक-विषयक 
ग्थवा अन्य विपयक संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा तथा जिस 
सदन को काई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा 
अपेक्षत विचारणीय विषय पर यथा सुविधा शीघ्रता से विचार करेगा।” 
अनु ८६, ( मारत का संविधन एूष्ट ४३ ) 

(५) प्रत्येक सत्र के आरंभ में साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को 
राष्ट्रपति सम्बोध न करेगा तथा संसद को उसके आह्वान का कारण बतायेगा 

“«( २ ) अत्येक सदनकी श्रक्रिया के विनियामक नियमों से ऐसे शअ्रभिभा- 
चण में निंदंष्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिए, तथा सदन के 
अन्य काय पर इस चर्चा को पूवबतिता देने के लिए, उपबन्ध फिया 
जाय गा।” अलजु० ८२७ 

९ अनु० १२३ 


( 5३ ) 


अन्य न्यायाधीशों की सलाह से राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्याया- 
थोशों को नियुक्ति करता है। सावजनिक महत्व के विषयों में बह उच्चतम 
न्यायालय की सम्मति तले सकता है। न्यायालय द्वारा दण्ड पाये हुए किसी 
अपराधी को क्षमा करने, प्रविलम्बन, परिहार या लघुकरण का राष्ट्रपति को 
अधिकार होता है। सैनिक न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड' और किसी राज्य 
विधि के विरुद्ध किये गये अपराध जनित दण्ड के विषय में वह कुछ नहीं 
कर सकता । 


राष्ट्रति का कार्य-काछू--राष्ट्रपति का कार्य-काछ पद की शपथ* लेने 
के दिन से पांच वर्ष दइंता है। किन्तु यदि वह इस बीच त्याग-पन्र देदे, 
अथवा उसकी मृत्यु हो जाय, यामहाभियोग द्वारा उसे अपदस्थ कर दिया 
जाय तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जायगा और छु मास के भीतर 
पुनः चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति की जायगी | त्याग-पत्र देने की स्थिति 
उत्पन्न होने पर उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के हस्थाक्षरों से अंकित उसका त्यागपत्र 
लोकसभा के श्रध्यक्ष के सम्मुख उपस्थित करेगा । नये राष्ट्रपति का चुनाव 
होने तक उप-राष्ट्रपति कायवाहक-राष्ट्रपति होगा । 


* “प्रत्येक राष्ट्रपति ओर प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में काय कर रहा 
है अथवा उसके कृत्यों का निवंहन करता है अपने पद- ग्रहण करने से पूत्र भारत 
के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राप्य 
शअ्रग्नतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस 
पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌ -- 


... __रेश्वर की शपथ लेता हूँ कि 
सत्यनिष्ठा से प्रतिक्षान करता हू 
भारत के राष्ट्रपति-पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के कार्यों का निवंहन) 
करू गा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान ओर विधि का परिरक्षण, संरक्षण 
ओर प्रतिरक्षण करू गा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में 
निरत रहू गा ।” अनु० ६० 


में श्रद्धा-पूवंक 


( ९४ ) 


महाभियोग--संविधान के विरुद्ध आचरग्ण करने तथा अपनी शक्ति का 
दुसययाग कनने पर राष्ट्रतति के विरुद्ध संसद का काई सदन महा भियोग का प्रस्ताव 
रख सकता है ।* ऐसा महाभियोग प्रस्तुत करनेके चो दह [दन पूवर सदन के कमसे 
कम एक चौथाई सदस्यों का प्रस्तावित संकल्प पर हस्थाक्षर हाना श्रावबश्यक 
है। उस सदन के कमसे कम दा तिद्दाई सदस्यों क बहुमत स संकल्प को 
पारित जिया जा सझता है | फिर सकल्प दूसरे सदन में जायगा। दूसग सदन 
उसकी जांच करायेगा और राष्ट्रप.त को सदन में उपस्थित होने का अधिकार 
देगा | जांच के समय राष्ट्राति स्वयं अथवा अपने सी प्रतिनिधि को से जकर 
उसमें भाग ले सकता हे | द,नों सदनों का दो तिद्दाई बहुमत यदि मद्ाभियोग 
का मान ले तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपदस्थ समझा जायगा। इस निणय 
के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगा । 


अमे रकन राष्ट्रपति पर मद्ाभियोग लगाने का श्रघिकार केवल उच्च-सभा 
श्र्थात्‌ सीनेट को हां प्राप्त है, जब कि भारत में यह नियम इ 'क दानों में से कोई 
भी सदन राष्ट्रपति पर मह्भियोग लगा सकता है, कित्तु उसका निणय केबल 
लोकसभा करती है। श्रमेरिका के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में हेराल्ड लास्की 
ने ठांक ही कहा है-- 

“राष्ट्रपति अपने देश का इतना बड़ा प्रतीक होता है, कि जब तक वह 
अपने पद पर रहता है, तब तक उसकी बरात्ररी का अन्य कोई व्यक्ति; नहीं 
होता । उसकी आवाज के सामने मंत्रि-परिषद्‌ के अधिकारी की आवाज केव्ध 
एक काना-फूसी-सी रहती है, जिसे वह सुने या न सुने ।” 

उसका काय-काल पहले बढ़ सकता था, किन्तु उसके २२ वें संशोधन 
के अनुसार, जो फरवरी १६५० में कानून बना, अमेरिका का राष्ट्रपति दो बार 
से अधिक उस पद के लिये उम्मेदवार नहीं हो सकता | 

इसके विपरीत फ्रान्स का राष्ट्रपति बिल्कुल शक्तिहोन होता है। पार्लिया- 


मेंट के द्वारा पारित किसी विधान पर उसके हस्थाक्षर हिये जाने आवश्यक 
नहीं समझे जाते, उसका काय-काल सात बष होता है, राष्ट्रीय एसेम्बली के 
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द्वारा उस पर महाभियोग ह्गाया जा सकता है, किन्तु उस पर विचार महा 
न्यायालय में ही हो सकता हे। उन परिवारों के व्यक्ति, जिन्होंने पहले फ्रान्स 
में शासन किया था, राष्ट्रपति पद के लिये चुनाव नहीं लड़ सकते । 


उप-राष्ट्रपति-राष्ट्रपति के आ रिक्त उपन्रा्ट्रति की व्यवस्था भी 
हमारे संविधान में की गई है | राष्ट्रपति के पदकी आकशष्मिक रिक्तता के कारण 
उप राष्ट्रपात को राष्ट्रपति का काय क ना पड़ता है। और तत्कालीन व्यवस्था 
के लिये उपराष्ट्रपति का चु नाव कर लिया जाता है। किन्तु छ मास के भीतर राष्ट्रपात 
का निर्बांचन अनिव य होता हे। अमेरिका में इससे भिन्न नियम है। वह 
राष्ट्रगति का स्थान रिक्त होने की अ्रतस्था में उप-र श्पति शेष-अवरधि तक 
राप्ट्रति का काय करता है। प्रेजीडेंट रूलवेल्ट की मृत्यु के पश्चात्‌ उपनराष्ट्र- 
पति ट्रमन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और नया चुनाव होने तक 
वे उसी पद पर बने रहे । उप-राषट्रपति जिस अवधि में कायबाहक राष्ट्रपति 
होते हैं उसे भी वही वेतन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त होती हैँ जा राष्ट्रपति को 
मिलती हैं । 

उप राष्ट्रपति का चुनाव--संसद के दोनों सदन अनुपाती-प्रतिनिषित्व 
पद्धति के अ्रनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते 
हैं । संसद के किसी सदन का अथवा किसी राज्य के विधान मडल का सदस्य 
यदि उप रष्ट्रयति निवांचित हो जायगा तो वह उपरराष्ट्रपति का पद ग्रहण 
करने की तिथ से उस सदन की सदस्यता से स्वतः वंचित द्वो जाता है। 
पेंतीस वष से कम आयु का व्यक्ति, भारत सरकार अ्रथवरा किसी राज्य सरकार 
के आधीन कोई लाभ का पद प्राप्त व्यक्ति, और वह व्यक्ति जो राज्य-परिषद्‌ 


श ५ 
का सदस्य बनने की अहता न रखता हो उप-राष्ट्रपति नहीं चुना जा 
सकता | 


उप-राष्ट्रपति का काय-क़ाल पांच वर्ष होता है। वह राज्य-परिषद का 
पदेन सभापति होता हैं। इस नाते वह राज्य-परिषद को कायवाहियों का 
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सभापतित्व करता है। श्रमेरिका में भी उप-राष्ट्रपति सिनेट का सभापति होता 

है। भारत का उपराषध्रपति राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के 

समन्न निम्नलिखत शपत लेता है और उसपर अपना हस्ताक्षर करता है-- 

के अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ 
सत्यनिष्ठा से प्रतिशञान करता हूँ 

सारत के संविधान क प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूगा तथा जिस पद 

कह हूँ रू +« निव 
को में ग्रहण करने वाला हूँ उसके कतंव्यों का श्रद्धा पूवंक निवेहन करूगा” । 


कि में विधि द्वारा स्थापित 


रिक्त स्थान--उप-राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र लिखकर राष्ट्रपति के पास 
देता हैं। उसे अपदस्थ करने के लिए राज्य-परिषद अविश्वास का प्रस्ताव 
पास करती दे ॥जसका अनुमोदन लोकसभा करती है। अविश्वास का 
प्रस्ताव रखने की चना कमसे कम चौदह दिन पूव देनी आवश्यक है । 
ऐसी स्थित में उस पद का दुबारा चुनाव होना आवश्यक है। 


मंत्रि-परिषद 


७४ वे अनुच्छेद के अनासर राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देने के 
लिये एक मंत्रि परिषद होतो है ।* व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति के कोई 
अधिकार नहीं होते, वह एक प्रतीक मात्र होता है जैसा कि ब्रिटेन का प्रधान । 


#“राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता और मंत्रणा देने 
के लिये एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधान-मंत्री होगा । 


“क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मंत्रणा दी ओर थदि दी तो क्‍या दी, इस 
प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जायगी ।” अनु० ७७ 

“प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्र- 
पति भ्रधान मंत्री की मंत्रणा पर करेगा । 


“राष्ट्रपति के प्रसाद पप्न्‍्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे। 

“मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 

“किसी मंत्री के अपने पद-मरहण करने से पहले राष्ट्रपति उससे तृतीय अनुसूचि 
में इसके लिये दिये हुए प्रपत्नों के अनुसार पद्‌ की तथा गोपनीयता की शप्थें 
करायेगा । 
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ब्रिटेन का राजा समस्त कानूनी अभिकार रखते हुए भी खब॒था अशक्त होता 
है ।* हेराल्ड लास्‍्की के शब्दों में वहां का राजा प्रजातत्र के हाथ बिक चुकाए 
ओर अ्रज जिस स्थिति में वह है अपने परिवार के साथ एक प्रतीक के 
रूप में वह सम्पू् राष्ट्र का प्रतिनित्रि हे। $ अन्य विचारकों के भी इस 
संबन्च में लगभग यही विचार हैं ।$ 


मंत्रि-परिषद को अंग्रेजी में “कैबिनेट” कहते हैं जिसका अथ छोटा “कमरा? 
या सन्‍्दूक होता है। पूव काल में ब्रिटेन की परिवी कौन्सिल की गुस्त बैठके 
एक छोटे से कमरे में हुआ करती थीं जहां ब्रिटेन का राजा उनके साथ 
परामश करता था। उस छोटे से कमरे को केत्रिनेट कहा जाता था। काला- 
न्तर में वह शब्द मत्रि-परिषद के लिये प्रयुक्त होने लगा । 





“कोई मंत्री जो निरन्तर छ मास की किसी कालावधि तक संसद के किसी 
सदन का सदस्य न रहे उस कालावधि की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा । 

“मंत्रियों के वेतन तथा भत्त ऐसे होंगे जैसे, समय-समय पर, संसद विधि द्वारा 
निर्धारित करे तथा जब तक संसद इस प्रकार निर्धारित करे तब तक ऐसे होंगे जैसे 
कि द्वितीय अनुसूचि में उडल्लिखित हैं ।” अनु० छण 

(शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र देखिये, तृतीय अनुसूची, भारतका संविधान 
पुृंष्ट २९५४-४४ 
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संवैधानिक रूप से मंत्रि-परिषद ब्रिटेन में राजा द्वारा और भारतवष 
तथा अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा निर्मित होती है ( और पूब काल में ब्रिटेन 
में तथा सामन्‍्तकाल तक भारतव॒ष में भी राजा ही स्वेच्छा से मंत्रि-परिषद 
को बना और तोड़ सकते थे ) किन्तु कायरूप में लोकसभा के बहुसख्यक 
दल द्वारा वह निर्मित होती है और उसीके प्रति उत्तरदायी होती है । आधु- 
निक कालमें मंत्रि-परिषद व्यवस्था का अविभांव उस समय हुआ जब इंगलैण्ड 
मं अंग्रेज कैयोलिक राजाकी अपेक्षा एक जमन प्रोटेस्टंट राजा (जाज प्रथम) को 
लोगों ने राजसिंहासन पर बिठाया। जाज प्रथम अंग्रेजी से अनभिज्ञ था, 
इसलिये उसने मंत्रि-प्रिषद की अध्यक्षता का भार उनमें से एक व्यक्ति पर, 
जसे प्रधान मंत्री कहा गया, सॉंगा। सोमाग्य से उस समय सर रॉबट 
'बालपोल जैसा योग्य प्रधान मंत्री मिल गया जिसने मंत्रि-परिषद को एक नयी 
दिशा दी। लोकसभा में एक बार (१७४२) हार जाने पर उसने अ्रजिलम्ब 
त्थाग-पत्र दे दिया और वहां की संसदीय व्यवस्था में यह परम्परा स्थापित कर 
दी कि मंत्रिपरिषद को जब तक लोकसभा का समथन प्राप्त होता है तभी 
तक वह काय करता है ।* 


मंत्रि-परिषद के गठन के संबन्ध में भारतवर्ष की व्यवस्था न्‍्यूनाधिक 
मात्रा में ब्रिटेन से मिलती-जुलती है, यद्यपि ब्रिटेन में न लिखित संविधान 
ही हैन निवांचित राष्ट्रपति । ब्रिटिश मंत्रिपरिषद की व्याख्या और उसका 
विवेचन लाड मेकाले, सिडनी लो, और मोले ने श्रपने ग्रन्थों में किया है। 
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मंत्रि की योग्यता--दमारे पुराने ग्रंथों में मंत्री और उसके कार्यों को यथेष्ट 
महत्व और सम्मानप्रदान किया गया है । रामायणके श्रयोध्या कांड* और महा- 
भारत के शांति पर्व में इसका जो उल्लेख किया गया है उससे इसकी महत्ता 
का पता लगता है | नीति शाखत्रके सुपसिद्ध आचाय कोटिल्यके शब्दों को उद्ध- 
रित करते हुएश्ली अम्बिका प्रसाद बाजपेयी (“हिन्दू राज्यशास'प्रष्ठ १५६-१४७) 
लिखते है कि “कुलीन, शिल्पज्ष, आंख वाला, बुद्धिमान स्मृतिमान , निषुण, 
वाक्‌-पढ़, प्रगलभ, प्रतिकार और प्र तिवाद करने में समर्थ, उत्साही, प्रभाव- 
शाली, क्लेश सहिष्णु, पवित्र हृदय, मित्रभाव वाला दृढ़ राजभक्त, शीत, 
बल, आरोग्य तथा थेयशाली, निरभिमान, स्थिर स्वमाव वाला, सौम्य 
आकृत वाला, तथा भूमि और ख्त्री श्रादि के विषय में शत्रुता न रखनेवाला 
अमात्य होना चाहिये ।” 
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कुछ्लोना श्वेगितज्ञाश्न॒ कृतास्ते सात मंत्रिये: ॥ 
। अमात्यांश्वाति शूरांरय, अरह्मणाश्व, परिश्रतान । 
ससंतुष्टांश्न॒ कोन्तेय.. मद्दोत्साहांश. कमंसु ४ 
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गोपनीयता की शपथ--संविधान के ७४ वें अनुच्छेद के अनुसार प्रधान 
मंत्रो के नेतृत्व में एक मत्रि-परिषद होंगा जो रन्ष्ट्रपति को “सहायता और 
मंत्रणा?? देगा । 

जिस दल या दलों के समूह का लोकसभा में बहुमत होता हैं 
राष्ट्रपति उसके नेता को मंत्रि-परिषद बनाने के लिए आमंत्रित करता है 
मंत्रि-परिषद को अपना काय-भार सभालने से पूव राष्ट्रपति या उसके द्वारा 
नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद तथा गोपनीयता की शपथ लेनी द्ोती है 
उनकी संयुक्त जिम्मेदारी होने के नाते किसी मंत्री का मंत्रि-परिषद के निशयों 
से असहमत दोने का कोई प्रश्न ह्वी नहीं पेद। होता । यदि कोई मंत्री मंत्रि 
परिषद से मतमेद रखता है तो उसे तुरंत त्याग-पत्र दे देना चाहिये, इस 
लिए मंत्रि-परिषघद के नियम सवसम्मति से पास हुए. समझे जाते हैं । यदि 
ऋधिकांश मंत्री किसी विषय में प्रधान मंत्री से सहमत नहीं होते तो उसे उन पर 
अपना मत थोपने का अ्रधिकार नहीं होता । या तो वह बहुमत की बात 
स्वीकार कर लेगा, श्रथवा समूचे मंत्रिमंडल सहित त्याग-पत्र देकर नये मंत्रि- 
मंडल का गठन करेगा। अमेरिका में इससे भिन्न नियम है। वहां राष्ट्र- 
पति के पास इतनी अधिक शक्तियां होती हैं कि किसी मंत्री के अ्रसहमत होने 
का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।* मंत्रि-परिषद के कार्य ओर उनकी वैठके 
अत्यन्त गुप्त रूप से होती हैँ । अपेक्षित है कि वे गोपनीयता की शपथ का 
ईमानदारी के साथ पालन करें। मंत्री-परिषद लोकसभा के प्रति उचरदायी 
होताहै, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि कोई मंत्री लोक सभा के किसो सदस्य 
के पूछने पर कोई गोपनीय वात उसे बतला ही देगा। सदन में तो वह स्पष्ट 
कह्ट देता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर सावजनिक हित की दृष्टि से नहीं दिया 
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जा सकता। * मंत्रि-परिषद के आकार-प्रकार को देखते हुए यह संभव नहीं 
होता, और न यदह्द उचित ह्वी है कि प्रधान मंत्री हर विषय में नित्य उसकी 
वैठक बुलाकर उसकी राय ले। इसलिये श्रत्यन्त महत्वपूण विषयों में बह मंत्रि- 
परिषद के चुने हुए दो-चार साथियों की सम्मति से नियय करके अ्रन्य मत्रियों 
की सहमति बाद में प्राप्त कर लेता है | कोटिल्य के समय भी मंत्रि-्परिषद के 
दो अंग थे जिनमें गुस मंत्रणा के लिए प्रथक व्यवस्था थी। उसके अनुसार 
अमात्य मंत्रि-परिषद का सदस्य तो होता था, किन्तु अन्तरंग सभा में नहीं जा 
सकता था ।| 

हमारे देशका मंत्रि-परिषद संसार में सबसे बढ़ा है। उसमें चार श्रेणियों 
के मंत्री हैं । मंत्री, राज्य-्मंत्री,ठप-मंत्री श्र संसदीयसचिव। अपने विभाग का 
काय भलीमभांति सम्पादित करने के लिए मंत्री संतद के किसी सदस्य को 
राज़्य-मंत्री, उपन्मंत्री अथवा संसदीयसचिव नियुक्त कर सकता दे। पदों के 
अनुसार उन के प्ृथक-प्रथक काय-च्ेत्र ओर श्रधिकार द्ोते हें । 


मंत्रि परिषद की सबसे बाद की सूची निम्न प्रकार हे:--- 


मंत्रिमए्डल के सदस्य-- 
नाम मंत्रालय 


भ्री जवाइरलाल नेहरू ( प्रधानमंत्री ) परराष्ट्र मंत्रालय 
मोलाना श्रजुल कलाम आजाद शिक्वा तथा प्राकृतिक साधन एवं 
वैज्ञानिक गवेषणा मन्त्रालय । 


७ रुप नवम्बर १६७५२ को लोकसभा में श्री बी. राघवैया द्वारा पूछे गये प्रश्न 
के उत्तर में शिक्षा तथा प्राकृतिक साघन और वैज्ञानिक अनुसंधान के मंत्री मोलाना 
अजुल कलाम आजाद ने कहा कि इस विभाग के सचिव डा. शांतिस्वरूप भटनागर 
की सोवियत संघ की यात्रा की रिपोट सावजनिक द्वितकी दृष्टि से प्रकाशित नहीं 
की जा सकतो । 

 अम्बिकाप्रसाद घाजपेयी, वही, पू० १७२ 


ड् 
ईसए: ५ 


नाम 


भो जगजीवन राम 

राजकुमारी श्रम्गृत कोर 

ओऔी एन ० गोपालस्वामी ऐयंगार 
श्री चितामन द्वारकानाथ देशमुख 
श्री गुलजारीलाल नन्दा 

डाक्टर कैलासनाथ काटज्‌ 

श्री रफी अहमद किदवई 

श्री टी० टी० कृष्ण माचारी 

श्री सी० सी० विस्वास 

श्री लालबहादुर शास्त्री 

सरदार स्वरन सिंह 

श्री वी० वी० गिरि 

श्री के० सी० रेड्डी 

श्री सत्य नारायण सिनहा 

श्री अजित प्रसाद जन 

श्री महावीर त्यागी 

डाक्टर बी वी० केसकर 

श्री दत्तात्रय परशुराम करमारकर 
डाक्टर पंजाबराव एस० देशमुख 


उप-संत्री --- 


श्री एस ० एन० बुरागोहन 
भ्री राज बहादुर 
श्री केशवदेव मालवीय 


सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया 


3५० *ह 
कल 
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मन्त्रालय 


संचवादवहन मन्त्रालय 

स्वास्थ्य मन्त्रालय 

प्रतिरक्षा मन्‍्त्रा लय 

वित्त मन्त्रालय 

ग्रायोजन तथा सिंचन एवं विद्युत मन्त्नालय 
स्‍्वराष्ट्र एवं राज्य मन्त्रालय 
खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय 
वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्राल्य 

विधि तथा श्रव्य संख्यक मन्त्रालय 
रेलवे तथा परिवहन मन्त्रालय 
निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय 
श्रम मन्त्रालय 

उत्पादन मन्त्रालय 

संतद विषयक मंत्रालय 
पुनस्संस्थापन मंत्रालय 

राजस्व एवं व्यय मंत्रालय 

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय 
वाणिज्य मंत्रालय 

कृषि मंत्रालय 


निर्माण, भवन तथा पूर्ति मंत्रालय 

सवादवहन मंत्रालय 

प्राकृतिक साधन एवं वेज्ञानिक ग 
मंत्रालय 

प्रतिरक्षा मंतालय 
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नाम मन्त्राल्य 
श्री बलवंत नगेश दातार स्वराष्ट्र मंत्रालय 
श्री आबिद अली श्रम मंत्रालय 


श्री मणिलाल चतुरभाई शाह वित्त मंत्रालय 
श्री जगनज्नाथराव कृष्ण राव भोंसले पुनस्सस्थापन मंत्रालय 


श्री ओ० वी० अ्लकेसन रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय 
श्रीमती एम० चन्द्रशेखर स्वास्थ्य मंत्रालय 

श्री अनिल कुमार चंदा परराष्ट्र मत्रालय 

श्री एम० वी० कृष्णप्पा खाद्य एवं कृषि मंत्रालय 

श्री जे० एस० हाथी आयोजन तथा सिंचन एव विद्युत मंत्रालयी 
संसदोय सचिव--- 

श्री सतीश चन्द्र प्रधान मत्री के सहायतायथ 

श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन परराष्ट्र मत्री से सम्बद्ध 

श्री शाहनवाज खां रेलवे तथा परिवहन मंत्री से सम्बद्ध 
श्री योगेन्द्र नाथ दजारिका प्रधान-मंत्री से सम्बद्ध 

श्री बी० आ्रर० भण्ड वित्त मंत्री से सम्बद्ध 


मत्रियों के पास जो विभाग सोंपे गये हैं यह आवश्यक नहीं कि वे उन विषय 
के विशेषश हों । उदाहरण के लिये स्वास्थ्य मंत्री का डाक्टर होना या सुरक्षा 
मंत्री का जनरल या ऐडमिरल होना श्रावश्यक नहीं है । एक सावजनिक व्यक्ति 
होने के नाते जो पहले-पहल मंत्री बनता है उसका सरकारी यंत्र से अनमिश्ञ 
होना स्वाभाविक ह्वटी है। उसमें भाषण देने, संगठन करने ओर जनता कों 
ग्रावश्यकताश्रों को सरलता से जान लेनेके गुण होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि 
बह शासन करना भी जाने ओर उसे यह भी मालूम दो कि प्रशासन के द्वारा 
जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार होनी चाहिये। इखके अतिरिक्त 
प्रधान मंत्रीको मंत्रियों का चुनाव करने में योग्यता की कसौटी जाति, क्षेत्र और 
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राजनीतिक आधार बनाने होते हैं । लोकतंत्रीय व्यवस्था में यथा संभव सभी 
जातियों, सभी क्षेत्रों और सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को सन्तुष्ट 
करने का प्रयत्न किया जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि कभी-कर्भी 
अधिक उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों को व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल में स्थान 
नहीं मिल पाता । इसलिये यद्द स्वाभाविक हो हे कि कभी-कभी ऐसा व्यक्ति 
भी मंत्रि-परिषद में पहुंच जाय जो साधारण व्यक्ति से भी कम योग्यता रखता 
हो। बतलाते हैं इंगलेण्ड में एक वार एक अ्रथ मंत्री ने अपना पद संभालने 
के बाद अपने सचिव से फाइल में अंकित दशमलव बिन्दु के विषय में पूछा, 
“ये क्‍या हैं ?? सचिव ने माननीय मंत्री महद्दोदय को बतलाया कि ये दशमलव 
बिन्दु है और इनका बहुत अ्रधिक महत्व होता है। इसी प्रकार एक उपनि- 
वेश मत्री ने अपने सचिव से पूछा कि चित्र में हमें थद् बतलाओ कि हमारे 
उपनिवेश कहां-कहां हें । किसी ने कहद्दा है कि मंत्री बनने के लिये योग्यता 
की आवश्यकता होती है उस पद पर काय करने के लिये नहीं। यह 
हास्यजभनक किन्तु, कट सत्य हे । जिस प्रकार मंत्रियों के लिये इर 
विषय पर भाषण देना साधारण सा काम है उसी प्रकार किसी भी विभाग का 
काय-भार संभालना उनके लिये कठिन नहीं। कोई भी सभा दो, चाहे वह 
चित्नकार सम्मेलन हो या पत्रकार अ्रधिवेशन, मेहतर सभा हो, अथवा बुनकरों 
की बैठक, सबमें अपनी वक्त॒त्वकला का परिचय देता है। जून १६५२ में 
मद्रास के मुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचा रो जब धोंबियों की एक सभा में बोले 
तब कई सम्पादकों ने अपने समाचार पत्रों के कालम रंग डाले। राज 
गोपालाचारी तो माने हुए नीतिज्ञ, कुशल शासक झोर सकल वक्ताओं में से 
हैं। भाषण देने को कला में तो ऐये बहुत से व्यक्ति पारंगत हैं जो बहुत 
कुछ बोल जाते हैं--धाराप्रवाइ--श्रौर स्वयँ उस विषय की कोई जानकारी 
नहीं रखते । उन्ही की तरह के ये मंत्री हें । 

स्पष्ट है कि श्रपने विभाग का शाता न होने पर भी वह सफल मंत्री बन 
सकता है यदि वह जनता की आवश्यकताओं को मलीभांति अनुभव करता 
है और प्रशातन सम्बन्धी दो-चार बुनियादी बातों को जानता है। विभागीय 
अधिकारियों और विशेषशों से अपनी नीति कार्यान्वित करवाने की योग्यता ही 
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मंत्री की सबसे बड़ी योग्यता होती है। जिस मंत्री में प्रशासन की योग्यता 
होती है उसका सचिवालय पर काफी प्रमाव होता है। हमारे देश में चोटी 
के दो-चार नेताश्रों ने (जिनमें सरदार पटेल, रफी साहेब, 4डित पन्‍त,श्री राज- 
गोपालाच री सुख्य हैं ) कुशल संगठनकतां ओर राजनीतिज्ञ होने के श्रतिरिक्त 
प्रशासन की योग्यता का भी परिचय दिया दे । 


मंत्रिपरिषद के श्रधिकार--- 

राष्ट्रपति के समस्त अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है । 
राष्ट्रपति के नाम पर संसद का श्रधिवेशन बुलाना श्रोश उसे स्थगित करना, 
संसद के सम्मुख धन विधेयक्र एवं अन्य अनुदानों की मांग करना 
मंत्रिपरिषद का मुख्य कतंव्य है | राष्ट्र की गृह और विदेश नीति 
मत्रि-परिषद द्वारा निर्धारित होतो है। यहां तक कि राष्ट्रपति को भी अपने 
सन्देश और भाषण का मसविदा भत्रिग्परिषद की नीति के अनुरूप तैयार करनी 
होती है । चूंकि लोकसभा में बहुमत दल का मंत्रि-परिषद होंता हे इसलिए 
सदन में दल के सब सदस्य उसकी नीति का समथन करते है, इसलिए, मंत्रि- 
परिषद की शक्ति लोकसभा से भी अधिक द्वोती है । प्रसिद्ध राजनीतिशञ हेमंड 
का यह कहना असत्य नहीं था कि नाव को छोड़कर वास्तविक रूप से संसद 
कहीं मी कानून नहीं बनाती, बल्कि मत्रि-परिषद द्वारा बनाये गये कानून का 
समथन सत्तारूढ़ दलके सदस्य चुउचाप करते हैं और वह पास हो जाता 
है।* (नाव में अ्रब साम्यवादी सरकार दे )। मंत्रि-परिषद के इतने व्यापक 
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अधिकार होने के कारण मेरियट ने उसे एक ऐसी धुरी बतलाया है भिसके 
चारों ओर राजनीतिक यंत्र घूमता रहता दे ।* ओर ग्लेड्सटन ने उसे अन्तिम 
उत्तरदायित्व का आसन माना है ।| इसी कारण कुछ ज्षेत्रों में मंत्रिपरिषद 
की निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति राष्ट्र के लिये खतरे का बिषय समभी जाने 
लगी है । कुछ समय पूव लाड सेसिल ने हाउस ऑफ लाडंस में इस 
आशय का एक प्रस्ताव भी रखा था और कहा था कि “मंत्रि-परिषद्‌ का 
बढ़ता हुआ अधिकार लोकतंत्रात्कम संविधान के लिए एक खतरा है ।”| 


लोकसभा में मंत्रि-परिषद की पराजय होने की स्थिति में वह त्याग-पत्र 
दे देता हे, और राष्ट्रपति विरोधी दल के नेता को मंत्रि-परिषद का निर्माण 
करने के लिये आरमत्रित करता है । राष्ट्रपति को किस' दल विशेष के शासना- 
रूद रहने में दिलचस्पी नहीं रखनी चांहिपे। वह किसी दल विशेष का नहीं, 
बल्कि समूचे राष्ट्र का प्रमुख हैं, इसलिये उससे दलबन्दी के दलदल से 
बचकर तटस्थ रहने की श्रपेज्ञा की जाती है। यदि विरोधी दल का नेता ऐसा 
मंत्रिपरिषद बनाने में असमथ है जिसे लोकसभा के अ्रधिकांश सदस्यों का 
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रमयन प्राप्त है तो राष्ट्रपति नये चुनाव की श्राशा देता है। जिन राज्यों में, 
मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत-दल का समथन होने पर भी, अन्य विरोधी 
दल संयुक्त रूप से बहुमत में होते हैं, बहां मंत्रि-परिषद को प्रायः अविश्वास के 
प्रस्ताव का भय बना रहता है ओर वहां की जनता को सरकार पर श्रद्धा नहीं 
रह पाती । पटियाला संघ, राजस्थान, त्रावशकोर-कोचीन और मद्रास इसका 
उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। जिन राज्यों की सरकार कमजोर ददोती है 
उनके प्रशासन में संघ-सरकार भी इस्थक्षेप करती दै। विशेष कर “ग? श्रेणि 
के राज्यों में यद्द पाया गया है कि खच की मदों पर विधान सभा द्वारा स्वीकृति 
मिल जाने तथा तत्सम्बन्धी विधि बन जाने पर मी वे तब तक मान्य नहीं 
होतीं जब तक संघ-सरकार ( रियासती सचिवालय ) की स्वीकृति नहीं प्राप्त 
हो जाती । इससे राज्य की लोकप्रिय सरकार पर जनता को विश्वास 


नहीं होता । 


अधान मंत्री-- 

में श्रन्यत्र॒ लिख चुका हूँ कि राष्ट्रपति लोकसभा के बढुसंख्यक दल के 
नेता को प्रधान मंत्री घोषित करता है ओर उसे मंत्रि-परिषघद की सूची उप- 
स्थित करने का आदेश देता है। मंत्रि-परिषद की बेठकों में सभापति का 
आसन अहण करने के नाते प्रधान मंत्री सदन का नेता भी माना जाता है। 
मंत्रियों में विभागों का वितरण तथा समय-समय पर उनकी देख-रेख करना 
संसद की विभिन्‍न समितियों के निर्माण में भ्रपना निर्णायक मत देना, देश की 
श्रान्तरिक सुरक्षा ओर वैदेशिक मामलों में विशेष दिलचस्पी लेना, “प्रधान 
मंत्री के कोष? में घन प्रात्त करके उसे स्वेच्छापूबवक आवश्यकतानुसार व्यय 
करना प्रधान मंत्री के विशेष अधिकार द्वोते हैं। प्रधान मन्त्री, बेजहाट के 
शब्दों में, एक आचाय है जिसका सभी वाद-प्रतिवादों और महत्वपूर्ण कार्यों 
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में अद्वितीय स्थान होता है ।# वह राष्ट्रपति को मंन्त्रि-परिषद के निणयों कौ 
सूचना देता है; ओर राष्ट्रपति उच्चपदों, जेसे राज्य-पाल, राजप्रमुख, राज- 
दूत श्रादि की नियुक्ति उसकी सम्मति से करता है। प्रधान भन्‍्त्री जिस मन्त्री 
से चाहे त्याग-पत्र मांग सकता है। अगर कोई मन्त्री प्रधान मन्त्री के मांगने पर 
त्याग-पत्र न दे तो सारा मन्त्रि-परिषद राष्ट्रपति के पास अपना त्याग-पत्र दे 
देता है और राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री को पुनः नया मन्त्रि मन्डल बनाने को 
कहता है। 
राज्य की समस्त प्रशासकीय व्यवस्था प्रधान मन्त्री पर श्राश्नित होती है ॥| 
हमारे देश में केन्द्र के अतिरिक्त राज्यों के प्रशासन के संबन्ध में भी प्रधान मन्त्री 
राज्य सरकारों को सलाह देता है। जवाहरलालजी ने एकाधिक बार शअ्रपने 
इस अधिकार का प्रयोग किया है। अगस्त १६९५२ में विभिन्न राज्यों के 
मुख्य मन्त्रियों के नाम एक गश्तीपत्र भेजकर प्रधान मन्त्री ने उनसे कद्दा कि 
उच्च प्रशासकीय पदों पर काम करने वाले सभी बडे कांग्रेसजनों का कत्तब्य 
है कि वे अपने दल के हितों के मुकाबिले में देश के हितों को प्राथमिकता 
दें। उनका मुख्य उद्द श्य जनता के हितों की रक्षा होनी चाहिये। श्रच्छे 
ओर निष्पक्ष प्रशासन की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधान मन्त्री ने उक्त 
पत्र में लिखा कि राष्ट्र/य कार्यों में हमें कांग्रेस के कार्यक्र का समर्थन करना 
हे, किन्तु हमारे काम सभी वर्गों के लिये होने चाहिये; इसलिये, न अल्प- 
संख्यकों की किसी प्रकार उपेक्षा की जानी चाहिये, और न उन लोगों पर 
अत्याचार करना चाहिये जिन्होंने चनाव में उनका विरोध किया था। 
चूंकि प्रधान मंत्री को लोकसभा का पूर्ण समथन प्राप्त होता दे इसलिये 
आवश्यकता पड़ने पर वह एक तानाशाह की भांति अपने श्रसीमित अधिकारों 
मल मय 
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का प्रयोग कर सकता है | * अपने व्यक्तित्व ओर योग्यता के अनुसार प्रधान 
मंत्री उन अधिकारों का प्रयोग करता है। जिन देशों का संसदीय इतिहास काफी 
पुराना हे वहां का अध्ययन करने से पता चलता है कि योग्य प्रधान-मन्त्रियों ने 
अपने अधिकारों की बहुत सी परम्परायें स्थापित की हैं, ओर जो प्रधान मंत्री 
अयोग्य सिद्ध हुए हैं उन्हें अपना काय-काल समाप्त होने से पूब ही उस प्रति- 
झ्वित पद से वंचित होना पढ़ा हे | हमारे देश का संसदीय विकास श्रभी नया 
ही दे | फिर भी स्वतंत्र भारत के नये प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का 
देश के सब् क्षेत्रों में जितना सम्मान है उतना शायद श्रन्य किसी देश के 
शधान-मंत्री का न होगा । 


लोकतंत्रीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को जो महत्व प्राप्त है वह बहुत कुछ 
ब्रधान-मन्त्री के व्यक्तित्व और योग्यता के विकास का फल है। इसलिये इस 
पद के लिये असाधारण प्रतिभा का चरित्रवान व्यक्ति चुना जाना चाहिये 
जिसमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान हों ओर जिसके प्रति विरोधी लोग भी 
आदर ओर श्रद्धा का भाव रखें । 


प्रधान मंत्री के बाद दूसरा स्थान विदेश-मंत्री, अथ-मंत्री ओर ग्ह-मंत्री 
का होता दे। प्रधान मंत्री इन में से किसी एक को उप-प्रधान मंत्री बनाता 


हे जो आगे चलकर आवश्यकता पढ़ने पर प्रधान मंत्री का पद अहण करता 
है। इस समय वैदेशिक विभाग स्वयं प्रधान मंत्री के हाथ में है। 


अमेरिका में राष्ट्रति को न केवल अपनी कायकारिणी को वरन्‌ अ्रन्य 
पदाधिकारियों को भी नियुक्त करने का अधिकार होता है । उनका किसी 
सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं । जिस तरीके से वह यह चुनाव 
करता है उसे द्धूट-प्रथा ( 50]$ 57४८7 ) कद्दा जाता है। जब किसो राज- 
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( ११० ) 


नीतिक दल की विजय द्वोती हैं, तो वह अपने समथयों को पुरस्कृत करने के 
लिये प्रयत्नशील होता है। वह न केबल सरकारी पदों पर श्रपने 
समथकों को नियुक्त करता है वरन्‌ सावजनिक ठेकों को भी उन्हें सुबिधायें 
देता है, ओर उन्हीं से सरकारी आवश्यकता की वस्तुओं को मोल लेता है । 
दल के लिये प्राप्त की गई उनकी राजनीतिक सेवाओं को महत्व दिया 
जाता है, उनकी प्रशासन आदि की योग्यता को नहीं । 


अविश्वास का प्रस्ताव-- 


साधारण रूप से मंत्रि-परिषद की पदावधि लोकसभा का नया चुनाव 
होने ( पांच वर्ष ) तक द्ोती है। किन्तु लोक सभा द्वारा (१) मंत्रि-परिषद 
झ्थवा किती एक मंत्री के विरुद्ध अ्रविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने से 
या (२) विधेयक उपस्थित होते समय किसी मंत्री के वेतन में कटोती का 
प्रस्ताव पास कर देने से, अथवा (३) मंत्रि-परिषद्‌ द्वारा उपस्थित किये गये 
किसी महत्वपूण विधेयक के विरुद्ध मत देने से, या मंत्रि-परिषद द्वारा किसी 
गैर-सरकारी विधेयक का बि रोघ होने पर भी उसे स्वीकृत कर देना मंत्रि-परिषद 
के विरुद्ध लोकसभा का अविश्वास का प्रस्ताव समझा जायगा, जिसका 
परिणाम यह होगा कि मंत्रि-परिषद को तत्काल त्याग-पत्र देना पड़ेगा । 
किन्तु जब तक सदन के सत्तारूढ दल के कुछ सदस्य दल को छोड़कर 
विरोधियों के साथ नहीं बैठते शोर दल अल्पसंख्या में नहीं हो जाता तब 
तक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं होती । 


( १११ ) 


व्यवस्थापिका--संसद्‌ 
संविधान के ७६ वें अनुच्छेद में लिखा है-- 
(संघ के लिये एक संसद्‌ होगी जो राष्ट्रपति ओर दो सदनों से मिलकर 
बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद ओर लोक-सभा होंगे ।” 
ऊपरी सदन को राज्य-प रषघद ओर निचले सदन को लोक-सभा कहते हैं। 
ग्रन्तरिम काल में केवल एक ही सदन संसद का काय करता था। उसकी 
सदस्य संख्या ३२४ थी । संविधान के अनुसार राज्य-परिषद में अधिक से अधिक 
२५० ओर लोक-सभा में ४०० सदस्य हो सकते हैं। प्रस्तुत लोक-समा में 
४९८ सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों के प्रतिवष कम से कम दो अधिवेशन 
होने आवश्यक हें. तथा दोनों के बीच छु मास से अ्रधिक का अन्तर नहीं होना 
चाहिये | ब्रिटिश संखद की बैठक के लिये प्रति वषर कम से कम एक बैठक का 
उपबन्ध है ।# 
कोई भी विधेयक तब तक विधि फा रूप नहीं घारण कर सकता जब तक 
दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
नहीं हो जाते। राष्ट्रपति को श्रधिकार है कि वह संसद्‌ द्वारा स्वीकृत हो. जाने 
पर भी विधेयक को पुनर्जिचार के लिये लौटा दे। वह दोनों सदनों में से जिसे 
चाहे विघपटित करके नये चुनावों का आदेश दे सकता है । संसद के ऊपर 
राष्ट्रपति के इतने ब्यापक अधिकार होने का स्वमावतः यह श्रथ लगाया जाता 
है कि उसकी शक्ति संसद से बढ़ी है । बात वास्तद में ऐसी नहीं है । राष्ट्रपति 
द्वारा संशोंधघनों सहित किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार करने 
'के लिये भेजने पर संघद यदि दुबारा उन संशोधनों को स्वीकार न करे तो 
राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा 
लारी किये गये किसी श्रध्यादेश पर संसद की स्वीकृति ग्रावश्यक है। राज- 
कोष से राष्ट्रपति या उसके कमचारियों को तब तक वेतन नहीं मिल सकता 
जब तक संसद की स्वीकृति न प्राप्त हो जाय । इसलिये यह सहज ही कहा 
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जा सकता दे कि अधिकार रूपी खजाने की कुन्जी संतद के पास होती है | 
ब्रिटिश संसद के सम्बन्ध में तो यहां तक कहद्दा गया है कि वह सब कुछ कर 
सकती है केवल स्त्री का पुरुष ओर पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती |# यह लोकोक्ति 
चाहे हास्य जनक लगती हों, किन्तु यह सत्य है कि यह संसद के सवशक्ति- 
मान होने की द्योतक है । १२२ वे अनुच्छेद के अनुसार न्यांयालय को संतद 
की कायवाहियों की जांच करने का अधिकार नहीं है । जनता के हित के लिये 
वह प्रचलित कानून में जिस प्रकार का परिवतन चाहे कर सकती है अथवा 
नया कानून बना सकती है। सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित हे ।| 


प्रत्येक सत्र के आर भ में राष्ट्रपति का भाषण होता है । संसद के किसी 
एक सदन को अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को राट्रपति सम्बोधित कर 
सकता दै। उस दिन ओर कोई कायवाही सदन में नहीं होती । श्रगले दिन 
दोनों सदनों में प्रथक-उएथक रूप से राष्ट्रपति के भाषण पर वाद-विवाद होता 
है। कभी कभी यह वाद-विवाद कई दिन तक चलता है। श्रन्त में राष्ट्रपति 
को धन्यवाद का प्रस्ताव स्वीकृत दोकर आगे की कायवाही शुरू होती है । 
राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर विश्वास का प्रस्ताव पास होने का यह अथ है कि 
संसद सरकार की नीति से सहमत है । 


संसद के सदस्य के संबन्ध में यह बात उल्लेखनीय हे कि वह सदन में 
जाकर अथवा उसके बाहर भी संसद के सदस्य के रूप में अपने निवाचन- 
च्ेत्र का दी प्रतिनिधि नहीं रइ जाता है. बल्कि सारे देश का प्रतिनिधि हो 
जाता है, और देश की सामूहिक्र उन्नति में अन्य समासदों के साथ उसकी 
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( श१३ ) 


संयुक्त जिम्मेदारी हो जाती हे । बढ़ जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि 
कभी कभी उसे राष्ट्रीय हितों के लिये अपने ज्षेत्र के हितों को बलिदान करना 
पड़ता है। यदि ससद्‌ के सब सदध्य केवल अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिःनधि 
होने के नाते संसद्‌ की कायवाहियों में भाग लेंगे तो लोकतत्रीय व्यवस्था 
चल न सकेगी | इसीलिये लास्‍्की ने कहा था कि यह कहना गलत है कि 
ससद्‌ वास्तविक रुप से जनता को भावनाओं का प्रतिनि धत्तर करता है, 
क्यों क जनता की भावनायें इतनी शअ्रस्त-व्यम्त और प्रायः परस्पर विराधों 
होती हैं कि उनके आ्राधार पर संसदीय व्यवस्था चञ्ञ नहों सकतो । 


सदस्यों का भत्ता-- 

संसदू-सदम्य को माधक्षिक वेतन या भत्ते की व्यवस्था इमारे यहां संसद 
की स्थायना के समय से चालू है। ब्रिटेन में १३२३ से यह ब्यवस्था लागू 
है। पहले-हल जिस चुताब क्षेत्र से सदम्य चुनकर आता था उसी को 
अ्रपने सदस्य का मासिक वेतन देना पड़ता था, किन्तु १८३० से राज्य कोष 
से उसका वेतन देने की व्यवस्था की गई |# मारतवष में संविधान परिषद के 
सदस्यों को परिषदकी बैठक के दि-ं में ४०रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता था। 
उसके पश्चात्‌ संसद के सदस्यों को सदन की बेठक के दिनों ४० रुपया 
देनिऊ भत्ता मिलने लगा, किन्तु संधद की संयुक्त समिति द्वारा, जिसकी 
स्थापना सदस्यों के वेतन का भुगतान अथवा देनिक भच्ते के प्रश्न पर विचार 
करने के निमित्त हुईं थी, की गई सिफारिश के अनुस,र यह भत्ता ३५४ रुपया 
दैनिक नि।श्चत कया गया। 

सदस्यों के वेतन के भुगतान की वतमान पद्धति में किसी प्रकार का 
परिवतन हीं किया गया। सम्प्रति सदस्यों को जो दैनिक भच्ता मिलता है 
उस पर भी कोई आयकर नदीं लगता। समिति ने यह भी सिफारिश की कि 
मोटर-भत्ते के रूप में सदस्यों को किया जाने वाला भुगतान उचित नहीं। 
उसने मकान भाड़े में कमी ओर निःशुल्क टेलीफोन का उपयोग भी अनुचित 

* १३०: 700, ?, 22 

धर 
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ठहराया । समिति के साम्यवादी सदस्य श्री सु दरैवा और श्री ए० के० गोपा- 
लन ने उससे मतमेंद प्रकट करते हुए अपनी यह सम्मति दी कि संसद के 
सदरय को तीन सी रूु।ये मासिक वेतन तथा दस रुपये दे नक भत्ता मिलना : 
चाहये। इसमें सन्देह नहीं कि याद उनका सुकव मान लिया जाता तो 


सरकार को प्रति बर्ष १० लाख ७ हज.र रुपये की बचत द्वोती । 


उच्चर प्रदेशीय विधान परिषद के ७२ वर्षीय सदस्य चोधरी तुलसी राय 
ने अपने मासिक वेतन में कटोती करके स्वेच्छा पूवक २०० रुपये के स्थान 
पर ७५ रुपया लेना स्वीकार किया । यह अन्य समासखदों के लिये भी 
अनुकरणीय दे | न 

अभ तक लोकसभा के सदस्यों को ही पालियामेंट का सदस्य कहा जाता 
था, हिन्‍्तु समिति की सिफारिश पर दोनों सदनों के सदस्यों को पार्लियामेंट 
का सदस्य (एम० पी०) कहा जाना स्वीकार किया गया । 


( ११५ ) 


राज्प-परिपर% 

राज्य-परिषद विभिन्‍न 'राज्यों के सब्र! का परिचायक है। इसमें २५० 
सदस्य होते हैं। राज्यों की जन सख्या के आधर पर इसमें प्रतिनित्रित्त होता 
है। २३१८ सदस्थ श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा और १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 
मनोनात होकर राज्य-परिषद में आते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव राज्या- 
नुसार निम्न प्रकार से क्रिया गया है :-- 

(क) उचपर-प्रदेश-३ १, मद्रासय२७, बिहार-११, बग्बई-१५, पश्चिमी 
बंगाल-१५, मध्य-प्रदेश-१२, उड़ीसा-६, पूर्वी पं तात्र-८ और श्रासाम-६, 








ब्तन 


*संविधान के अधीन उचित समय में राज्य परिषद्‌ को रचना करने के 
प्रथोजनाथ, राष्ट्रपति-- 

(क) सित्राय जम्मू तथा काशर्मर राज्य के संत्रिधान के अ्रधीन प्रथम 
प्रथम विरचित भाग क राज्यों तथा भाग ख राज्यों की विधान सभाश्रों के 
निवांचित सदस्यों के नाम धाग ६७ के अधीन अविसूनित हो चुकने के बाद, 
भारत के गजट में एक अधिसूचन द्वारा, इस ऐक्ट के तथा उसके अधीन 
बनाये नियमों तथा आदेशों के उपबन्धों के श्रनुसरण में सदस्य नित्रांचित 
करने के लिये एक ऐसी तारीख से पहले जो कि निर्वाचन कमीशन द्वारा 
इस नि मत्त नियत को जाये, तथा ऐसे अधिसूचन में उल्लिखित होगी, ऐसी 
हर एक सभा के निवांचित सदस्यों को आमन्त्रित करेगा; और 

(ख) जनता का प्रतिनिषित्व ऐक्ट, १६४० (१६५० का ४३) के भाग 
४ श्रके अधीन प्रथम विरचित अनुसूचित भाग ग॒ राज्यों के लिये निर्वांचक 
मण्डलों के सदस्यों के नाम धारा ६७ के श्रधीन श्रत्रिसूचित हो चुकने के बाद 
एक अन्य अधसूतन द्वारा इस ऐक्ट के तथा उसके श्रधीन बनाये नियमों 
तथा श्रादेशों के उपबन्धों के अ्रनुसरथ में, एक सदस्यों को निवाचित करने के 
लिये ऐसी तारीख से पहले जो कि निवाचन कमीशन द्वारा इस निमित्त नियत 
की जाय, ओर ऐसे श्रधिसूचन में उल्लिखित द्वोगी, प्रत्येक भाग ग राज्य या 
ऐसे सम्बंधित राज्यों के समूह के लिये निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को 
श्रामन्त्रित करेगा । ( लोक प्रतिनिधित्व कानून, नियम १२ ) 
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(ख) हैदराबाद-११, राजस्थान-६, त्रावशकोट कोचीन-६,मेसू र--६, मध्य- 
भारत-६, जम्मूकाश्मीर-४ और पटियाला तथा पूर्जी पंजाब रियासती संघ-रे; 
(ग) विंष्य प्रदेश--४, अजमेर और कु्गं--१, भोपाल--१, विलासपुर ओर 
हिमाचल प्रदेश-- १, दिलली--?, कच्छु --१, मनी पुर-त्रिपुरा--१ 

(क) ओर (ख) राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान सभाओं के द्वारा 
अनुपातः-प्रतिनिधित्व पद्धति के श्राधार पर ए ..ल सक्रमणीय मत द्वारा होता है। 
(ग) राज्यों के प्रतिनिषियों का चुनाव उन राज्यों में स्थापित निबाचक-मण्डलों 
था विधान सभार्जो द्वारा होता है। उनमें निर्वाचक मण्डल के सदस्यों की 
संख्या निम्न प्रकार निश्चित की गई है :-- 

विध्य प्रदेश--६०, हिमाचल प्रदेश ४२, श्रजमेर--३०, भोपाल-- ३०, 
कच्छु--३०, मनीपुर--३० ओर त्रिपुरा--३० । चूंकि मनीपुर और त्रिपुरा 
से मिलाकर केवल एक प्रतिनिधि राज्य-परिषद में जाता है इसलिये उन 
राज्यों के नितराचक मण्डल बारी-बारी से प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। इनमें 
से जिन राज्यों में (जेसे, हिमाचल-प्रदेश, विध्य-प्र देश, भोपाल और अजमेर) 
विधान सथायें स्थापित हो गई हैं उनमें निवांचक मणडल समाप्त हो गये हैं । 

अमेरिका में भी सिनेट के सदस्यों और दक्षिण अफ्रीका में ऊपरी सदन 
का निवांचन श्रप्रत्यक्ष रीति से होता है । 

राष्ट्रपति द्वारा राज्य-्परिषद के मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में 


लिखा है कि-- 
“राष्ट्रपति द्वारा नाम---निदेशित किये जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे 
जिन्हें निम्न प्रकार क त्रिषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव 


है, अर्थात्‌ 
साहित्य, विशान, कला ओर सामाजिक-सेवा ।??# 
ब्रिटेन, अमेरिका, अफ्र,का या अन्य देशों में ऊपरी सदन की सदस्यता 
के लिये योग्यता के जो नियम प्रचलित हैं उनसे भिन्‍न हमारे यहा राज्य- 
परिषद्‌ को सदस्यता के नियम हैं । उन दंशों में अ्रधिक सम्पत्ति वाला 
अथवा उच्च कुलीन व्यक्ति ही ऊपरी सदन का सदस्य हो सकता है, जब 
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कि भारतत्रष में कोई भी नागरिक जिसकी अवस्था ३० वष की है, तथा वह 
पागल, दिवानिया या सरकारी लाभ के पद पर नहीं है ओर संसद द्वारा 
निश्चत की गई शतों का पालन करता है राज्य-परिषद की सदस्यता के लिये 
उम्मेदवार हो सकता है | तत्सम्बन्धी कानून निम्नप्रकार है-- 

लोक प्रतिनिधित्व कानून, नियम ३ 


कोई व्यक्ति ( जम्मू तथा कशमीर राज्य के सिवाय ) किसी भी भाग 
(क) याभाग (ख) राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जब तक कि वह उस राज्य 
में एक सांसद निवांचन क्षेत्र के लिये निरवांचक नहीं हो, निर्वाचित हंने 
योग्य नहीं होगा । 

(२) एक व्यक्ति राज्य-परिषद्‌ में अजमेर तथा कुग के अ्रथत्रा मनीपुर 
तथा त्रिपुरा के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जब तक कि वह उस राज्य में 
जिस में कि ऐसे प्रतिनित्रि का निबांचन होने वाला हो, किस सांसद निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये निर्वाचक न हो, निर्वाचित होन के लिये योग्य नहीं होगा । 


(३) सिवाय जेमा कि उपधारा (२) में अ्रन्यथा निवेशित किया गया है, 


कोई व्यक्ति राज्य परिषद्‌ में किसी भाग ग राज्य या ऐसे राज्यों के समूह के 
प्रति न|घ के रूप में जब॒ तक कि वह उस राज्य में अथवा त्थि.ते अनुसार 


उस समूहगत किसी राज्य में किसी सांसद निवाचन क्षेत्र के लिये निवांचक 
न हो, निवांचित होने के लिये योग्य नहीं होगा । 

राज्य-परिषद एक स्थायी संध्था है। दो वष वाद उसके एक तिहाई 
सदस्य अपना स्थान रिक्त कर देंगे श्र उनके स्थान पर नये सदस्य आा 
जायेगे । इस प्रकार प्रथम एक तिहाई सदस्यों को छोड़ कर बाकी सदस्यों 
की पदावधि क्रमश: चार श्रोर छ वष होगी । 

२६ नवम्बर १६४२ को संखद के ४० सदस्यों के सम्मुख चुनाव कमिश्नर 
श्री सुकुमार सेन ने पर्वियों ( लाटरी ) के द्वारा राज्य-यरिषद के वतंमान 
संदस्यों का काय-काल निश्चित किया । उसकी जो सूचना प्रकाशित हुई। 
के अनुसार शी गोपाल स्वामी आयंगर का काय-काल १६५४६ में और 


( ११८ ) 


कारखाना व पूर्तिमंत्री सरदार स्त्रणसिंह का काय-काल १६५८ में पूरा 
दरीगा | सव भरी सी, सी, विश्वास, लाल दहदादुर शास्त्री और के. सी 
रेड्डी १६५४ में अवकाश ग्रहण करेंगे। उपमंत्रियों में योजना मत्री श्री पी० 
सुन्दररैया, भूपेश गुप्ता, प्र.फेसर एन० जी० रगा और एच० डी० राजा का 
२१९५४ में तथा सवश्री तरिकलकुमार धोष और पंडित एच० एन० 
कुजरू १६५६ में अबकाश ग्रट्ण बरंगे तथा श्री सी, जी. के, रे३ 


खझोर 4+सिपल देबी प्रसाद घोष १६५४ में । 
ज्ञिन सदस्यों का कायकाल समाप्त हो जायगा वे रानाव में फिर खड़े 


हो सकेगे। 

१६४४ में उत्तरप्रदेश के ये सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे--सब श्री 
अहमद सईद खां, श्रमर्नाथ अग्रवाल, अमोलकचन्द, बी बी० शर्मा, 
गोपीनाथ सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, मोलाना महृम्मद फारूकी, आचाय 
नरेन्द्रदेव, आर० सी० गुप्ता, ओर श्री सुमत प्रसाद । १६५६ में उत्तरप्रदेश 
के ये सदम्य श्रवकाश ग्रहण करंगे--श्रीमती चन्द्रवरी लखनगल, डक्‍्टर 
पच. एन, कुंजरू, सवश्री अख्तर हुसेन, एच. श्रो, सक्सेना, जे, एस. विष्ट, 
जसपतराय कपूर, बेगम एजाज रसूल, डाक्टर मुराराीलान, श्रीमती स,वित्री 
देवी निगम, श्री रामकृपाल लिह और श्री रामप्रस;द टमया। 

१६४८ में उत्तर प्रदेश के इन सदस्यों का कायकाल समाप्त होगा-- 
सवश्री ए, घरमदास, इ-द्र विद्यावाचस्पति, पी० श्रग्नवाल, बी, के, मुकर्जी 
एन, एम. चौद्दान, श्यामघर मिश्र, तारकेश्वर पाडे ठाकुरदास, प.ण्डत 
इ्यामसुन्दर नागायण तनखा और डाक्टर पो, श्रीवास्तव | 

राज्य परिषद के सद्यों के कायकान के सम्बन्ध में तीनों श्रेणियों की 
दलगत सूची जिसमें यह ।दवाया गया है कि किस दल के क्रितने सदस्यों 
का काययकाल किस दर्ष पूरा होगा इस प्रकार है :-- 


दल १६५४ १६०७६ ९१९४८ ग्रकाली २ ० ७० 
सानाकान्‍्कनन.. स्‍जद७०»०५ सामवानभमाजकाणन- ५७५० +न्‍ानन०-+ ".. ससलधानाका॥ वरर+००>-.. स्‍शवामामानक.धकनानननकनाक पशणनण.. ऑआमकानमममननन, जनमध 0 े १ 
कांग्रेस ४६ ५२ ४७ मुम्निम लीग १ ० ० 
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कम्युनिस्टओर साथीदल ६ ४ ६ जनता 
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प्रजा समाजवादी ३. # जन | फारखण्ड ७. ७० ट( 
कृषक लोक २ १ २ स्वतंत्र सदस्य ४. ६ रे 
परिनवणित जाति संघ ० १ १ ' मनोनीत सदस्य ४ ४ ४ 
जनतंत्र परिषद १ ० १, पे ने 7: 
हिन्दू महासभा ० ० १ | योग ७५ ७१ ७१ 


चूंकि उपराष्ट्रपति राज्य-परिषद का पदेन सभापति होता है इसलिए 
राज्य-पारंघदर की बैठकों का समापतित्व वही करता है। राज्य-परिषद के 
प्रति उसके वह्दी अधिकार और कर्तंव्य होते हैं जो लोकसमा के अध्यक्ष के 
होते हैं। सभापति की अनुपस्पिति में काय सम्पादित करने के लिये 
उ सभापति का चुनाव द्वोता है | राज्य-परिपद के उप-सभापति के 
भी वही अधिकार होते हैं जो लोक-सभा के उपाध्यक्ष के होते हैं। 
राज्य-परिषद्‌ की २९४ नवम्बर १६५२ की बेठक में डाक्टर सवपल्लि 
राधाकृष्ण के यूरोप भ्रमण के लिये चले जाने से सभापति की आसन 
उपसभापति श्रीकृष्ण॒मूर्ति राव ने ग्रहण किया। उस दिन दो मत्रियों 
आर चार सदस्यों ने राज्य-परिपद की सदस्यता की शपथ ग्रहण की | 
सभापति ( उपराष्ट्रपति ) को साधारण रूप से राज्य-परिषद की बैठक में मत- 
दान अधिकार नहों होता । किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत 
होने की अवस्था में वह अपना निर्णायक्र मत दे सकता है। यदि किसी 
मय सभापति तथा उप-क्षभापति दोनों ही अनुपस्थित हैँ तो राज्यपरिषद 
तात्कालिक कायबाही के लिये अपने में से एक व्यक्ति को कायवाहक सभा- 


पति चुन सकती है । 
लोकसमा में सदन का नेता प्रधान-मंत्री होता है। किन्तु राज्य-परिषद 


में मंत्रिमएडल का कोई भी सदस्य सदन का नेता चुना जा सकता है। यद्य 
प्रधान-मंत्री को राज्य प रपद भी सदन का नेता चुन सकती है, तथापि 
दोनों सदनों की एक ही दित प्रथक-प्रथक कायवाही होने से उसे एक साथ 
दोनो जगह रहना संभव नहीं होता इस लिये इस परम्परा को गलत सभा 
जाता है। इस समय श्री गोगालस्त्रामी आयगर, राज्य-पत्षिद में सदन के 
नेता हैं, ओर श्री सी, सी. विस्वास उप-नेना । नवम्बर १९५२ में श्री आयंगर 
के अस्वस्थ होने के कारण विश्वास ने उनका आसन ग्रदण किया 
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ब्रिटेन की लाड सभा में पहले बैरनस, लाड स, विशपस, ऐवटस, शायर 
के नाइट, पै रश और चैयटरों के क्‍लर्जी और प्रतिनिधि, नगरों के प्रतिनिधि 
ओर वर्जेस कलर्जों को बैठने का अधिकार प्रास था। १३३७ मे ड्यूक पद्‌ 
का निमण हुआ | यह 4दव्वी बहुत कम दी जाती है आर समग्त इंगलैण्ड 
में ३२० से अधिक डयूक नहीं है| रभी लाड सभा के सदस्य नहीं होते, बल्कि 
निश्चित वग के लोग ही हो सकते है। इ।लिश लार्डा को सभा में बैठने का 
अधिकार है, स्काटिश लाड अपने में से २६ प्रततानधि चुनकर भेजते है 
और आयरलैण्ड बराले २८. | यह सभा घटती बढ़ती रहती है । इस समय 
इसकी सदस्य संख्या ७५० है। लाड बनाये जाने का कोई विशेष नियम नहीं 
है।राजा जित व्यक्ति को जब चाहे तच्र ओर जितने समय के लिए 
चाहे लाड बना सकता है। स्त्रियों को इस पद सद से सम्मानित नहीं किया 
जाता। पहले लाड सभा को बहुत अधिकार प्राप्त थे, और लोक सभा को 
अत्यल्प । धीरे-धीरे उसमें कभी हाने लगी | श्८३१२ के पूव दोनों में काफी 
मेल-जोल रहता था। किन्तु धीरे-धीरे लोकसभा के अधिकार बढ़ने लगे । 
१६८०, १८७१ तथा १८८० में लाड सभा ने त॑न विधेयकों को अस्त्रीकार 
किया, किस्तु लोकसभा द्वारा उनके स्त्रीकृत हो जाने से वे कानून बन हो 
गये | इस प्रकार लाड सभा की शक्ति का निरन्तर हास हाता गया। लोक 
सभा ने १६११ के कानून के द्वारा लाड सभा के अ्रधिकारों को नियंत्रित कर 
दिया । किन्तु जेसा कि द्देरालड लास्को कहते हैं इस कानून के द्वारा लाड 
सभा के अधिकारों के नियंत्रित द्वो जाने पर भी उसका प्रभाव काफी है ।* 
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प्रो० लास्की आगे लिखते हैं कि इसका काय परामश देना, प्रोत्साहित करना 
ओर सावधान करना द्वोगा । 


जहां तक श्रमेरिकन सिनेट का प्रश्न है उसके निर्माण के सम्बन्ध में समय- 
समय पर परिवतन होते रहे हैं। अमेरिकन संविधान के सत्रह वें सशाघन मेँ 
(जो सन्‌ १६१३ में किया गया था ) लखा है--“संयुक्त राज्य की 
सिनेट का निभ्ाण प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिःयर्यों से होगा जो जनता द्वारा 
छु बष के लिये चुने जायंगे। सिनेट के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा ॥ 
प्रत्येक राज्य के मतदःताओों के लिये वही थोग्यतायें आवश्यक द्वोंगी जो उस 
राज्य के बहुसख्यक सदन के मतदाताओं के लिये आवश्यक द्वों ।* * *सिनेट 
में किसी शाज्य के प्रतिनिधित्व में स्थान रिक्त होने पर उस राज्य की कार्य- 
पालिका रिक्त स्थानों को भरने के लिये निर्वाचन के श्रालेख जारी करेगी ॥ 
उस राज्य का विधान-मण्डल यदि चाहे तो काययपालिका को उस समय 
तक के लिये स्थानापन्न नियुक्तियों का अ्रधिक्ार दे सकता है, जब तक 
विधान मडल के निदशानुसार जनता निवांचन द्वारा रिक्त स्थानों को न 
भरे ।?? सिनेटका काय-काल छु वषका होता है। : त्येक दूसरे व्ष को समाप्ति 
पर एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रददण कर लेते हें । किन्तु सविधान में ऐसा 
कुछ नहीं हे कि एक व्यक्ति कितनी बार सिनेट में चुना जाय। सिनेट का 
सदस्य होने के लिये तीस वर्ष का कोई भी व्यक्ति, जो ६ वष से संयुक्त राज्य 
का नागरिक है तथा उस राज्य का भी, जिससे वह चुना जायगा, 
सिनेट का सदस्य बन सकता दे। द्वाउस ऑफ रिप्रेजंटेश्विस के सदस्य 
की भांत सिनेट का सदस्य अपने काय काल में किसी सरकारी पद पर नहीं 
रह सकता । उन्हें १५ हजार डालर मासिक वेतन मिलता है । सिनेट राष्ट्रपढि 
पर वह मद्ामियोग लगा सकती है । 
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जिन देशों में दो सदनों की संवेधानिक व्यवस्था है इस बात पर काफी 
विवाद चल रहा है कि ऊररो सदन रखा जाय अथवा नहीं । इसके समथकों 
का मुख्य रूप से यह तक है कि लोकसभा द्वारा जल्दवाजी में किये गये निर्णय 
पर रोक लगाने के लिए यह एक सुन्दर उपकरणा है। किसी भी घिवेयक, प्रस्ताव 
या अन्य महत्वपूण विषय पर भावावेश में कोई निशंय न हो इसके लिये उसे 
दूसरे सदन में भेजना अपेक्षित है। किन्तु इसके विपरत यह भी कहा 
जाता है कि ऊपरी सदन तो रूढ़िवादी और अनुदार दल के समथकों की 
देन है और कथित भावावेश पर अंकुश लगाने का यह उनका एक बहाना 
मात्र है, तथा उनका बस्तविक उद्देश्य लोक सभा के प्रगतिशील कार्यों में 
रुकावट पैदा करना है। २१ जुलाई को मैसूर विधान परिषद में वहाँ के मुख्य 
मत्री न यह स्वीकार किया कि विधान परपद का महत्व सलाद देने से अधिक 
कुछ नहीं है। निसन्देद आज के युग में अप्रजतंत्रीय संस्थाओं का अधिक 
समय तक झरि तत्व कायम नहों रह सकता यांदे वे छाकतंत्र का आवश्यकताओं 
के अनुरूप अपने को नहीं परिवर्ति कर लते।* हमारे देश के वामपन्षांय 
बिच रक भी राज्य-परिषद को अन.वश्यक सममे हैं । 

भारतीय संविधान में राज्य परिपद्‌ को तो समाप्त नहीं क्रिया जा सकता 
किन्तु अनुच्छेद १६६ के अनुसार राज्यों को विधान-परिपदों का विघटन 
किया जा सकता है । २७ नवम्बर १६५४२ को पजाब की विधान सभा के 
सम्मुख सरदार निधान धिंह ने इस आशय का एक असरकारी प्रस्ताव 
रखा कि पंजाब की विधान परिषद्‌ समाप्त कर दी जाय। प्रस्ताव का सम: 
थन करनेयालों ने यह तक उपरीयित किया कि राज्य-परिपद्‌ एक प्रकार का 
इवेत हाथी है जिसका काय केवल बिघ न सभा के निश्चयों पर मुहर लगाना 
हू । कांग्रस दल के मुख्य स्चेतक श्री प्रवाघचन्द्र ने इस पर बाद-विवाद न 
हने, देन, के लिए आाप्त उठाई ओर कहा कि संविधान के अनुभार विधान 
परिषद के उत्सादन के लिए विधानसभा की समस्त संख्या के बहमत और 
उपस्थित थ्ोर मत-दान में भाग लेने वाले सदम्यों ती संख्या के दो-तिंहाई 
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से अधिक बहुमत से बहस हो सकती हे, और चूंकि इस समय आधे सदस्य 
ही उपस्थित हैं, इसलिए यद्द प्रस्ताव अनियमित करार दिया जाय। श्री 
भीमसेन सच्चर, मुख्य मत्री, के जोर दनेपर प्रस्ताव रखा गया । काफी वाद- 
विवाद के पश्चात्‌ मत-दान होने पर प्रस्ताव गिर गया। हो सकता 
है कि पूर्वी पं ज्ञाव की भाति अन्य राज्यों में भी इस श्आशय के प्रस्ताव रखे 
जाये आर इसी प्रकार उनमें भी बहुसंख्यक दल उसे अस्वीकृत कर दे। 
विधान परिषद या राज्य-परिषद के सम्बन्ध में यह कहना कि वह विधान-सभा 
ग्रथतवा लोकसभा द्वारा किये गये निणयों में संशोधन करती है सवंथा काल्यनिक 
बात है। जब विधान सभाशओ्रों से चुन कर, अथवा राज्य पाल द्वारा नामजद 
सदस्य वहां जाते हैं ( आर विधान समाझ्रों में सबन्न कांग्र स दल का ही स्पष्ट 
बहुमत है ) उनका अनुपात वहां भी लगभग वही रहता है जो राज्यों में होता 
है तब अपने स्वल्प अधिकारों के होते हुए! वे कोई संशोधन कैसे कर सकते हैं। 

१२ मई १६५२ को मद्रास विधान सभा में भी इसी आ्राशय का एक 
प्रस्ताव लाने की सूचना विराधी दल के नेता श्री टी, विश्वनाथन ने दी थी 
किन्तु समयाभाव के फारण उस पर विज्ञार न हो सका । 

१६३७ के विधान में भी लिखा था कि उपरी सदन का निर्मांण परीक्षा 
के लिये केवल दस वष के लिये किया जाता है| स्वतंत्र मारत के सविधान के 
अनुसार राज्य-परिषद का जो स्वरुप हे वह अन्य देशों के ऊपरी सदन से भिन्न 
तो है,* ओर यह कहना भी अनुपयुक्त होगा कि स्थिर स्वा्थ बाले बग को 
प्रतिनिधित्व देने के निर्मित्त अथवा किसी अप्रगतिशील नीति का प्रति- 
पादन करने के लिये ऊपरी सदन का निर्माण हुआ है; तथापि यह भी 
स्वीकार करना होंगा कि लोकसभा के हाते हुए राज्य परिषद का 
अस्तित्व 'अजा गलस्तनस्याः--अथांत्‌ बकरी के गले में लटकने वःलते 
मांस --के समान बिल्कुल व्यथ है। राज्य-परिषद को लोझ सभा की अपेक्षा 
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( १२४ ) 


अत्यल्प अधिकार प्राप्त हैं, यह बात हमारे संविधान में स्सष्ट रूप से उल्लिखित 
है । अगस्त १९४२ में राज्य-परिषद की बैठक में इसका स्पष्टीकरण 
हुआ | ६ श्रगस्त १६५४२ को राज्य-परिषद में जांच कमीशन बिठ की इस 
आशय की घारा को लेकर कि यद्यत्रि सरकार खुद इच्छा हंने पर कमीशन 
नियुक्त कर सकती है पर लोकसमा के कोई प्रस्ताव स्वीकृत कर मांग करने 
पर उसे ऐसा करना ही चाहिये, गरमागरम अर जोरदार बरस हुईं । परेषद 
के सभी पत्तों ओर दलों के सदस्यों ने उपयुक्त घारा को गम्भीरता 
पूवक देखा और यह मांग की किया तो संत्द्‌ की दोनों 
समभाश्रों में से +सी एक के प्रस्ताव स्वाकार करने पर सरकार के लिए कमीशन 
नियुक्त करना अनिबाय थो जाय अथवा संसद्‌ की दोनों सभाश्रों के प्रस्ताव 
स्वीकार करने पर सरकार ऐसा करने को मजबूर हो | यदि उसका काय प्रायः 
रोकसभा के कार्यों और निणयों पर मुहर लगाना मत्र है तब उस पर व्यय 
होने वाली शक्ति, समय और घनझा उपयोग साथक नहीं प्रतीव होता। 
कानून मत्री श्री चारुवन्‍्द्र विश्वास ने कहा कि अब भी परिषद्‌ इस प्रकार 
का प्रस्ताव पास कर सकतो है। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर सावधानी 
के साथ विचार करने को मजबूर है प उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के 
लिए वह मजबूर नहीं हे । पर लोकप्तभा का ऐ.ग कोई कोई प्रस्ताव सरकार 
के लिए बाध्यकर हो जाता है | 

श्री विश्वास ने आगे यह बात स्पष्ट की कि विधान की इस व्यवस्था 
को देखते हुए कि मंत्रिमडल केवल लोकसभा के प्रति जिः्मेदार है, परिषद्‌ 
को भी येही अधिकार नहीं दिये जा सकते। जहाँ तक लोक सभा द्वारा 
जल्दबाजी में कोई निशय करने का भय हे वद निरथक प्रतीत होता हे, और 
यदि वह सद्दी भी हे तो उसे दूर करने के उपाय द्वो सकते हैं । 

हमारे यहां जिन राज्यों में केवल एक ही सदन ह वहां इस प्रकार की 
कोई शिकायत श्रभी तक नहीं हुई। संविधान-निर्माताओं को इस पर विचार 
करना चाहिये। 


( १२५ ) 


लोकसभा 


संसद का निचला सदन लोकसभा कब्लाता हैं । इसकी सदस्य-संख्या 
राज्य-परिषद से दुगुनी होती है। प्रस्तुत लाकसमा में ४६८ सदस्य हें जो 
समस्त भारत की जनता के प्रतिनिधि हँ। भारतीय लोकसभा का सगठन 
लगभग ब्रिटिश लोकसभा के अनुरूप किया गया है। देश को पांच लाख से 
साढ़े सात लाख तक जननसंख्या के बीच निवांचननक्षेत्रों में विभाजिस करके 
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर * वयस्क मताधिकार के आधार 
पर चुनाव किया जाता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को, जिसकी शआ्रायु कम 
से कम २१ वष है, औ्रौर जो पागल, दिवालिया या नैतिक अपराध में दण्ड 
पाने के कारण मतदान के शअ्रधिकारों से वंचित नहीं कर दिया गया है, 
सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकता हे। एक निवांचनज-न्षेत्र का व्यक्ति 
दूसरे निवाचन क्षेत्र में मत-दान नहीं कर सकता। यदि बह दूसरे निवांचन- 
क्षेत्र में मत-दान करना चाइताहई तो उसे वहां चुनाव के दिन से पूव 
कम-से-कम १८० दिन निवास करना आवश्यक हैं ओर तत्सम्बन्धी प्रमाण- 
पत्र उपस्थित करना आवश्यक हैं, जन-प्रतिनिधित्व विधि के अनुसार 


, जन-संख्या के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का राज्यानुसार निम्न 
प्रकार से वर्गीकरण किया गया हें: 


राज्यों के नाम सदस्य संख्या | राज्यों के नाम सदस्य संख्या 
आसाम श्र हैदराबाद २५ 
बिहार जप जम्मू-काश्मीर ९ 
बम्बई ४ प्‌ मध्य भारत ११ 


&9 इसे 'हेयर निर्वाचन पद्धति? भी कह्दते हैं क्योंकि सन्‌ १८०८ में टामस हेयर 


घाव: पक फ्रारोचा खिद्याजत्: प्ले क्रा-फशफ्लिकत क्क्‍कताफ्सजीरे वीक ऋरकलय- जिडमरिजल व्न०-क: ०-७ जाके 


कराया था। 


( १२६ ) 








राज्यों के नाम सदन संख्या | राज्यों के नाम सदन सख्या 
मध्यप्रदेश श्६ मेसूर ११ 
मद्रास ७५्‌ पटियाला तथा पूर्बी 

उड़ीसा २० पंजाब रियासती संघ । 7 
पंजाब श्ध्र राजस्थान २७ 
उत्तर प्रदेश ८६ सोराष्ट्र ६ 
पश्चिमी बंगाल ३४ त्रावशुको र-कोचीन १२ 
अजमेर र्‌ कच्छु २ 
भोपाल २ मनी पुर र्‌ 
बिलासपुर श्‌ त्रिपुरा र्‌ 
कुग ह विध्य प्रदेश ६्‌ 
दिल्लों ४ अण्डमान तथा 

हिमाचल प्रदेश रे निकोबार ॥ ' 





सवयोग--४६८ ( अध्यक्ष को छोड़कर ) 


मनोनीत होते हैं। ्रररः 
संविधान में लोकसभा की रचना* के प्रसंग में यह बतलाया गया है 
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( १२७ ) 


कि लोकसभा में अधिक से अधिऋ ५०० सदस्य होंगे । उनका चुनाव करने 
के लिये जो निर्वानन क्षेत्र बनाये गये हें वे कम से कम पांच लाख श्र 
अधिक से अधिक साढ़े सात लाख जन संख्या पर एक व्यक्त चुनने की 
व्यवस्था की गई हे। १५ दिसम्बर को अनुच्छेद के इस उपखंड में 
संशोधित कर दिया गया हो । * ह 

49 नयी गणना के अनुपात से लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित करने 
के लिये भारत सरकार के कानून मंत्री श्री सी. सी. विश्वास ने ११ नवम्बर १६७२ 
को संविधान में संशोधन करने के लिये एक विधेयक रखा जिसे प्रवर समिति के 
सुपुर्द कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार संविधान के अनुच्छेद ८१ (क) 
(खत) में संशोधन करके लोकसभा का सदस्य चुनने के लिये साढ़े छु लाख से साढ़े 
आठ लाख तक की जन-संख्या के चुनाव-चेन्नों का निर्माण किया गया 
है। विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता बतलाते हुए कहा गया है कि 
वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या ७०० होने के कारण संविधान में और 
सदस्यों के बढ़ने की संभावना नहीं हे। लोकसभा में जब इस पर वाद-विवाद 
हुआ तब कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि प्रवर समिति से यह भी राय दी 
जाय कि क्‍या लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाना इस समय उचित होगा ।॥ 
कानून मंत्री श्री विश्वास ने कहा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई 
परिवर्तन न होगा । 

कई प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री विश्वास ने बताया कि राज्यों के प्रतिनिधित्वों 
में अवश्य कुछ परिवतन होगा । जैसे (ग) राज्यों को उनकी धारासभायें न होने 
के कारण अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था, अब चूंकि उनके यहां स्वयं विधान 
सभाये निर्मित हो चुकी हैं, इसलिये उनको अधिक प्रतिनिधित्व देने की 
झावश्यकता नहीं है । 

श्री एच० वी० पटास्कर (कांग्रेस) ने कहा कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों 
के आधार पर नहीं नागरिकों की संख्या के आधार पर दिया गया था। इसबलिये 
लंब तक कि जन-संख्या के आधार पर परिवतंन की आवश्यकता ही महसूस न 
हो तब तक परिवतन न क्रिया जाय । 

ओ्री अरुणचन्द्र गुहा (कांग्रेस पश्चिमी बंगाल) ने कहा कि इन निर्वाचन 
जेश्वों की सीमा बढ़ाने में अधिक कठिनाई होगी और इससे गरीब और मध्यम 
वर्गी सदस्यों की कठियाईयां ओर बढ़ जायंगी। इससे उन्होंने बिलश्ल का 
वरोध किया । 
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( १२८ ) 


बयर्क मताधिकार*के आ्राधार पर निर्वाचन की व्यवस्था करके संविधान- 
निर्माताओ्रों ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक क्रान्तिकारी काय जिया 
है। भारत का प्रत्येक वयस्क त्री ओर पुरुष बिना धम, मूलवंश, जाति या 
लिंग के आधार पर राष्ट्रीय सरकार के निर्माण में अपना योग दे सकता है। 


विधेयक पर काफी वाद विवाद हुआ, किन्तु जब वह अपनी सभी मंजिलों को 
को पार कर तीसरे वाचन के लिये मत-दान के लिये सदन में रखा गया तो भारी 
बहुमत ( ३५१ मत पक्ष में और ३३ विपक्ष में ) से स्वीकृत हो गया । 


4& (१) सिवाय किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो किसी निवांचन ज्षेत्र की निर्वाचक 
नासावली में उस समय पर दज नहीं है, जैसा कि इस ऐक्ट द्वारा 
स्पष्ट रूप में निवेशित्त है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि किसी निर्वाचन क्षेत्र की 
निर्वाचक नामावली में उस समय पर दर्ज है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मत डालने 
के दिये हकदार होगा । 


(२) ऐसा कोई भो व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवांचन पर मत नहीं 
देगा, यदि वह जनता का प्रतिनिधिष्व ऐक्ट, १६५० ( १६५० का ४३ ) की धारा 
१६ में निर्दिष्ट किसो भो अयोग्यता का विपय भूत बन गया होगा । 

(३) कोई भी व्यक्ति सामान्य निर्वाचन पर समान वर्ग के एक निर्वाचन क्षेत्र 
से अधिकों में मत नहीं देगा, तथा यदि कोई व्यक्ति ऐसे निवांचत क्षेत्र में एक से 
अधिक में मत देता है, तब ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में उस का मत रह हो जायगा । 

(४) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक: 
मत नहीं देगा, यद्यपि उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक 
नामावली में एक से अश्रधिक वार दर्ज क्यों न हो चुका हो, ओर यदि वह यों मत 
देता है, तब उस निर्वाचन क्षेत्र में उस के सब मत रद्द हो जायेंगे । 

(०) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पर यदि वह जेल में बन्द हो, फिर चाहे 
वह जेल भोगने की सजा के अधीन था निर्वांस की सजा के अधीन अथवा अन्यथा 
अधीन हो, अथवा वह पुलिस की वेध हिरासत के अधीन हो, मत नहीं देगा : 

परन्तु बन्धान यह है कि इस उपधारा में ऐसी कोई चीज नहीं जो, उस समय 
घर प्रवृत्त किसी विधि के भ्रधीन निवारक निरोध के विषय भूत हुए, किसी व्यक्ति 
पर लागू होगी । | हे 

लोक-प्रतिनिधित्व कानून--नियम ६२ 





५ १२९ ) 


फ्रेवल परिगणित श्रोर अनुसूचित जातियों के लिये दस वर्ष के लिये >रक्तित 
स्थानों का हमारे संविधान में उपत्रन्ध किया गया है। संविधान में दस वष के. 
लिये यह भी उपबन्ध है कि यदि श्रांग्ल-भारतीय जातिका लोकसभामें प्रतिनिधित्व 
न प्राप्त हा सके ता राष्ट्रपति कोउस जाति के दो प्रतिनिधि मनोनीत करने का 
अधिकार हैं। सम्पत्ति, पद या जाति के आधार पर प्रतिनिषित्व स्वीकार 
नहीं किय- गया है । 

लोक-सभा की अवधि, यदि उसे बीच में ही भंग न कर दिया जाय तो, 
पांच वष की होती है। उसके ब.द वह स्वतः भंग हो जाती है और नया 
चुनाव कर लिया जाता है। संकट काल की स्थिति होने पर राष्ट्रपति इस 
अवधि को ओर बढ़ा सकता है, किन्तु किप्ती भी अवस्था में यह कालावधि 
पुनः छुः मात से अधिक नद्ीं बढ़ायी जा सकती । 
अध्यक्ष--- 

लोकसभा के अध्यक्ष को अंग्रेजी में स्पीकर! कहते हैं जिसका 
श्रथ “वक्ता? हाता है । मध्यकालीन ब्रिटेन में, जब कि लोकसभा 
एक शक्ति रहत और केवल वाद-विबाद करने वाली संस्थाथी, उसके 
सभासद अपने एक प्रतिनिधि के द्वारा राजा तक अपनी आवाज पहुंचाया 
करते थे। वह प्रतिनिधि 'स्पीकर?ः कहलाता था। कालान्‍न्तर में लोकसभा 
और स्पीकर के समस्त अधिकार और कत्त व्य बदल गये। अ्रठारहवीं 
शताब्दि के पूर्वाद्ध से उसने नया स्वरूप धारण किया | हिन्‍्तु रूढ़िवादी 
नाम का भ्रम! तक प्रयोग होता है। ब्रिरिश सरकार ने जब भारत में 
संवैवा नक्र सुधार किये ओर व्यवस्थापिकाओं का निर्मांय किया तो उसके 
अध्यक्ष को यद्ां भी 'स्रीकरः? संज्ञा प्रदान की गई। वास्तव में उसका स्थान 
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पहले न्यूनाधिक मात्रा में वही था जो मध्यकालीन ब्रिटेन की लोकसभा के 
पर्प कर? का था। स्वतत्र भारत के नये संविधान में स्पीकर शब्द के स्थान 
पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के शब्द अध्यक्ष का प्रयोग होता है । 

अध्यक्ष का चुनाव--लोकसभा की कायवाहियों में समा का प्रतिनिधित्व 
करने तथा उस की अध्यक्षता करने के लिये उसके सदस्य अपने 
में से एक व्यक्ति को अश्रध्यक्ष चुनते हे“ | ससद का कोई भी 
सदस्य अन्य सदस्यों में से एक का अध्यक्ष पद के लिये प्रस्तावित कर 
सकता है | दूसरा व्यक्ति उसका समर्थन करता है। ब्रिटेन की संसदीय 
परग्परा के अनुसार अध्यक्ष पद के लिये कोई मंत्री नाम नहीं प्रस्तुत कर 
सकता । भारतवष में भी अपवाद-स्वरूप १६२५ में पंजाब प्रान्तीय 
धारासभा के श्रध्यक्ष के चुनाव में प्रग्तावकक और समथक मंत्री थे। 
बाद में जब इस चुनाव के विरुद्ध आपत्ति को गयी कि यह ससदीय 
परम्परा के विपरीत ६, तब तत्कालीन चुनाव अधिकारी ने उक्त तक 
को स्वीकार करते हुए भी उत्तर दिया कि चू कि य& व्यवस्था पका के नियमों 
ओर स्थायां आदेशों के विरुद्ध नहीं है, इसलिये चुनाव वैव है || उस 
चुनाव के परचात्‌ सरक री पक्ष ने यह घंषित किया ॥क भविष्य में मंत्री 
अध्यक्ष-पद के लि्यि किसी व्यक्ति का नाम न अस्तावित करंगे और न उसका 
समर्थन करेगे | 

चुनाव के परचात्‌ अ्रध्यक्ष अपना आसन ग्रहण करता है और सदन के 
नेता तथा विरोधी दल के नेता उसे बधाई देते हैं। अध्यक्ष की अनुगत्यिति 
में उपाध्यक्ष काम करता है, ओर दंनों के अनुपस्थित होने पर अध्यक्ष द्वारा 
नामजद ६ व्यफ्तियों की एक सभायति-श्रेणि होती है जिनमें एक-एक करके 
अध्यक्ष होते हैं। अध्यज्ष का कत्तव्य सदन में नियमों का पालन कराना है | 
मतदान के समय मत गिनना, विधेयक, प्रस्ताव आदि रखने को अश,श्ञा देना 
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सदन की कायबाहियों को प्रकाशित कराने की व्यवस्था करमा और आव- 
इयकता पड़ने पर संसद के दोनों सदर्ना की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 
करना, ये लोक सभा के अध्यक्ष के कार्य हैं#। यह बतलाना भी आवश्यक 
है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपने विभाग पर जो अ्रधरिकर प्राप्त हैं राज्यों 
की विधान सभाश्रों के अध्यक्षों को अभी वह अधिकार प्राप्त न हो सका। वे 
लोकसभा के अध्यक्ष की भांति अपने विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति 
और बखास्तगी नहीं कर सकते, न उन्हें उसके प्रहरी शाखा के परिचालन 
में स्वतत्रता है। संसद के अध्यक्ष की भांति वे एम्पायर संसदीय सभा के अध्यक्तों 
को सभा में शामिल नहीं हो सकते। साधारण रूप से अध्यक्ष मत-दान में भाग 
नहीं ले सकता । किन्तुजब पक्ष आर विपन्ष दोनों ओर बराबर मत हों तब वह 
अपना निणायक्र मत दे सकता है। इसके अतिरिक्त जिस समय सदन में 
उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित होता है तब वह भी मत-दान 
में भाग ले सकता है; कित्तु ऐसा अवसर आने पर न तो वह सदन की 
अध्यक्षता करेगा, और न उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। 


अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई सदस्य सदन में भाषण नहीं दे' 
सकता । यदि दो या दा से अधिक व्यक्ति भाषण देने के लिये एक साथ 
खड़े हों तो अध्यक्ष को जिस पर पहले दृष्टि पड़ेगी उसी को बोलने की आज्ञा 
मिलेगी । सदस्य एक दूसरे को सम्बोधित करके भाषण नहीं कर सकते, 
बल्कि सबको अध्यक्ष को सम्बोधित करके भ.षण देना होता है। 

अध्यक्ष की काय-कुथलता, निष्पक्षता और संयम की कसौटी सदन की 
बैठक हाती है । सदस्यों के अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाते 
हुए अध्यक्ष को सदन में अनुश।|सन कायम रखना, सदश्यों को भाषण देते 
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समय विषयान्तर होने से रोकना और कम से कम समय में सभा की कायवाही 
सम्पन्न करते हुए संसदीय पद्धति शआ्रोर सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखना दाता 
है। कभा-कमी उसे सदस्यके विरुद्ध श्रनुशासन की का्षवाही करने को भी वाध्य 
होना पड़ता है। अध्यक्ष का निणय निर्विवाद होता है । उसके निर्णयसे असह- 
मत होने पर सदस्य विरोत्र स्वरूप सदनसे उठकर बाहर जां सकता है । किन्तु 
किसी भी सदस्य को अ्रध्यक्ष के निशय की सदन के अन्दर और बाहर 
झालोचना करने का अधिकार नहीं दे। सन्‌ १६१९१ में ब्रिटश लोक- 
सभा में अध्यक्ष के निणय से असन्तुश होकर एक सदस्य ने उसे पत्र लिखा 
कि उसका कार्य सवथा पन्चनपात रहित नहीं था। इस पत्र का समाचार 
समाचार पत्रीं में भी प्रकाशित हुआ । तत्यश्चात्‌ उक्त सदस्य को सदन की 
अगली बैठक में क्षमा याचना करने पर अध्यक्ष की आलोचना करने के अपराध 
से क्षमा कर दिया गया#॥| प्रक्रिया नियमावली और स्थायी आदेशों का 
अध्यक्ष जो भी मावाथ लगाये उसका निर्णय सवमान्य ओर अ्रन्तिम द्वोता है । 

जब सारा सदन एक समिति के रूप में बैठता है तब लोकसभा के 
अ्रध्यक्ष को उसकी कायवाहियों में अध्यक्ष का आसन ग्रहण करने का 
उपबन्ध नहीं है । 

अध्यक्ष-पद के लिये उम्मेदवार होने वाला व्यक्ति लोक सभा का चुनाव 
चाहै मिस दल की ओर से लड़े, किन्तु अध्यक्ष निवांचित होने पर उसे राज- 
नीति से तटस्थ, एक निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में आचरण करना होता है । 
ब्रिटेन में तो संसद का अ्रध्यक्ष अपना पद संभालते ही अ्रपने चुनाव क्षेत्र को 
( जिससे वह ससद में पहुंचा है ) जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता हे ।|' 
उसे न केवल सद॒त में बल्कि सदन के बाहर भी अपने निष्पक्ष होने का 
प्रमाण देना दोता है। अपवाद-स्वरूप श्री पुरंषोचम दास दण्डन उत्तर 
प्रदेशीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में निष्पक्षता से काम करते हुए भी 
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सदन के बाहर सक्रिय राजनीति (राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में) काम 
करते रहे हैं, ओर अखिल मारताय कांग्रेम कमेटी का प्रधान चुने जाने पर जिस 
दिन उन्होंने अध्यक्ष-पद से त्याग-पत्र दिया विरोत्री दल के लोगों ने भी सदन 
में उनकी निष्पक्षता की मुक्त-कशण्ठ से प्रशसा को । लोक सभा के अध्यक्ष भ्रो 
जी. वी. मावलंकर ने एक स्थल पर लिखा है कि काफी निष्पक्ष और तटस्थ 
होते हए भी भारतवष में अध्यक्ष अ्रमी तक इंगलेंड की लोकसभा के अध्यक्ष कौ 
भांति दलबन्दी से सबथा प्रथक और पूण निष्पक्ष नहीं समझे जा सकते | * 

जब शप्रध्यक्ष अपने पद से त्याग-पत्र देता है वह सदन वे सम्मुग्व मषण 
देकर त्याग-पत्र के कारणों पर प्रकाश डालता हैं। सदन का नेता, विराधोी 
दल का नेता तथा अन्य प्रमुच दलों के नेता उसकी योग्यता ओर निष्त्ञुता- 
पूवक किये गये उसके कामों की उस») सराहना करते हैं। 

अध्यक्ष का स्थ'न रिक्त हानेपर पुनः उसी तरीके से नये अध्यक्ष का 
चुनाव किया जाता है । 
ज्ञोकस भा पर अंकुश -- 

भारतीय छाकसभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त होने पर भी उसका 
यह स्थान नहीं है जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में वहां की लोकसभा 
को प्राम्त है। जेमा पहले लिखा जा चुका है, ब्रिटेन की लोकसभा में 
प्रभुसत्ता निहित है। भारतीय छोकसभा पर म्यायपालिका का भी कुछ अंकुश 
होता है। उसके अनभिकृत कार्यों ओर अनियमित विधि को नन्‍्याय- 
पालिका अवैध घोषित कर सकती है। 
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रुसदीय ग्रक्रिया में दलों का मद्त्व 

लोक्तंत्र में व्यवस्थापिका सभा का जो महत्व है वह मुख्य रूप से दलों 
के कारण है। दलों का अस्तित्व समस्त कर दिया जाय तो लोकतंत्रीय 
व्यवस्था चल नहीं सकती | क्विटिन हॉग ने ब्रिटिश संमद का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि बिना दल्यों के संसद केबछ वाद विवाद करनेवाली संस्था 
मात्र रह जायगी जिसके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती, अथवा जमनी 
के राइरवस्टाग की भांति हो जायगी जिसका काय केवल तानाशाह अथवा 
नौकरशाही के निशंय का समथन करना होगा ।* डिसराइली ने भी यह 


कह कर कि बिना दल के संसदीय सरकार असंभव है, लोकतंत्रीय व्यवस्था 


पर अपनी अट्ूट श्रद्धा प्रकट की || बेजहॉट ने कहा था कि दलीय सरकार 
प्रतिनिधि-सरकार का एक महत्वपू्ण आदश है। 
जब्र चुनाव होता है सच राजनीतिक दल अपनी नीति एक घोषणा-पत्र के 
द्वारा जनता के सम्मुख रखते हैं और उसके आधार पर मत प्राप्त करते हैं । 
चुनाव में जिस दल का बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। सदन में 
जब तक बहुसंख्यक सदस्पों का उस पर विश्वास होता है तब तक वह अपदस्थ 
नहीं को जा सकती । अन्य दल विरोधी दलों के रूप में काम करते हैं और 
गामी निर्वाचन में अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिये शक्ति-संचय 
करते हैं । सदन में प्रत्येक सदस्य को अपने दल की नीति और कार्यक्रम के 
अनुसार चलना होता है | जैसा कि डिसराइलीः; ओर गिलण्ट ने कहा 
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था दल के समक्ष मनुष्य का श्रपना कोई रिद्धान्त या व्यक्तित्व नहीं रह 
जाता है ओर दल के अनुशासन में रहकर उसे उसकी आज्ञा का पालन 
करना होता है | 

दलों की मान्यता--- 

दलोंकी सदस्य-संख्या और उनकी शक्तिके अनुमार व्यवस्थापिका में उन्हें 
मान्यता प्राप्त होती है। जिस क्रम से उन्हें मत्रिव्मणडल बनाने अथवा 
विरोधी दल के रूप में रहने की मान्यता प्राप्त होती है उसी ऋमसे उन्हें 
सदन में स्थान प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में निशय देने का अधिकार 
लोकसभा में अध्यक्ष को तथा राज्य-परिषद में सभापति को हाता है । 

वह कुछ नियम निधारित करता है जिनके आधार पर दर्ल्शों को मान्यता 
प्राप्त होती है। केन्द्र की मांति राज्यों में मी सभा के अध्यक्ष अथवा परिषद 
के सभापति को तत्सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार होता है। 

लोकसभा में दलों को मान्यता देने के सम्बन्ध में इस समय जो नियम 
चालू है उसके अनुसार--- 

(१) लोकसभा के जो सदस्य सदन में एथक दल का निर्माण करना 
चाहते हैं उनकी प्रथक नीति ओर कायक्रम होना आवश्यक है। जिस नी 
ओर कायक्रम का वे सदन में प्रतिषपादन करें उसी के आधार पर वे चुने 
गये हों । 

(२) उस दल का संगठन सदन के भीतर ओर बाहर दोनों जगह होना 
चाहिये, ताकि वे देश की सभी प्रकार की महत्वपूण समस्याओं से सम्पक रखें। 

(३) सदन के कुल सदस्यों के कमसे कम दसवें भाग का समूह दल के 
रूप में स्वीकार किया जाता है। यह संख्या सदन की बैठक के लिये निश्चित 
की गई गणपूर्ति के बशबर होटी है। 

किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि सदन के किसी भी दसवें भाग के 
समूह को दच के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। वास्तब में दल की 
मान्यता प्राप्त करने के लिये उक्त तीनों शर्तों का पालन आवश्यक है । 

(४) यदि कोई समूह सदन का दसवां भाग होने की शत पूरी नहीं 


( १३६ ) 


करता किन्तु यदि उसकी कमभे कम संख्या ३० दे ओ्रोर बढ़ पहली दो शर्तों 
को स्वीकार करता है तो उसे एक विरोघी समूह के रूप में स्वीकार कर 
लिया जायगा । 

(५) अन्य समूहों को, जिनकी सदन में संख्या ३० से कम है तथा 
उपरोक्त पहली दोनों शर्तों का पालन करते हैं, सदन में बैठने के लिये 
प्रथक स्थान पा सकते हैं| किन्तु इसका यह अमिप्राय नहीं फि उन्हें अन्य 
समूहों की भांति दूसरी सुविधाय भी प्राप्त हैः सकती हें । 

सरकारी यूचना # अनुसार लाकसभनः में इस समय दलों की स्थिति 
निम्न प्रकार दै-- 








नाम सदस्यसंख्या दलके नेताका नाम 
दल--!१ कांग्रस दल ३६४ श्री जवाहरलाल नेहरू 
समूह--२ साम्यवादी तथा अन्य ३५४५ श्री ए० के० गोपालन 
५5 “रे राष्ट्रीय लोकपत्रवादी ३१ डा० श्यामाप्रस.द मुकर्जी 
» भ+४ स्वतंत्र २६ श्री तुलसीदास काल्लीचन्द 
9 “४ समाजबादी-प्रजादल २२ श्रीमती सुचेता कृपालानी 


५» -5 ऐसे स>स्यजिनकाकिसी ) 





दल से सम्बन्ध नहीं | 
७ “+७ रिक्त स्थान ३ 
योग ४९८ (अध्यक्ष को छोड़ कर) 


अध्यक्ष श्री जी० वी० मावलंकर कांग्र स टिकट पर चुने गये थे। किन्तु 
अध्यक्ष हो जाने के बाद वे ॥कसी भी दल के व्यक्ति नहीं समझे जाते । 

प्रमुख दलों को संसद भवन में एक-एक कमरा दे दिया गया है। 

उपरोक्त आंकडों से यह स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ कांग्र स दल के पश्चात्‌ 
दूसरा सबसे बढ़ा समूह साम्यवादियों (तथा उनके समर्थकों ) का हे 
जिसमें २७ नियमित तथा ८ स्वतंत्र समथक सम्मिलित हैं। चूकि यद्ट सख्या 
कुल सदस्य-संख्या का दसवां हिस्सा नहीं है इसलिये इसे दल के रूप में 


( १३७ ) 


मान्यता न मिल सकी । ४९८ सदस्यों के सदन में ५० सदम्यों को मिलाकर 
आधिकारिक विरोधी दन्न बन सकता है। काम रोको 5स्ताव प्रस्तुत करने के 
लिये भी ५० सदस्यों के इस्ताक्षर आवश्यक हें । 


सत्तारूढ़ दुल-- 

दलीय सरकार का उल्ठेसख करते समय हमारे सामने इस समय एक 
महत्वपूणा विषय, जिस पर गम्भीरतापूबक विचार किये जाने की श्रावश्यकता 
है, यह है कि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल और शासन के उच्चाधिकार 
प्रात्त सरकारी अधिकारियों ( मंत्र-परिषद ) में क्या और केसा सम्बन्ध 
दो । भारत में गणतंत्र की सफलता के लिये इसका अ्रभी निणय हो 
जाना आवश्यक है क्‍योंकि जो प-ग्पप इस समय स्थपित हो जायमी 
भविष्य में अन्य राजनीतिक दल भी उसी का आचरण करेगे। कांगप्र स 
के नेताओं के समक्ष यह प्रश्न काफी अर्से से विचारणीय है कि क्‍या 
प्रध.न मंत्री को, जिसके हाथ में शासन की बागडोर होती है दल का अध्यश्न 
भी बना दिया जाय ? इस स्थिति के पेदा होने का कारण स्पष्ट है। यदद सबं- 
विदित है कि आचाय कृपतानी ओर टणडनजी को अ्ध्यक्ष-पद का त्याग क्‍यों 
करना पड़ा । जिन राज्यों में मंत्रि-मण्ड व का नेता ऊचे व्यक्तित्व का पुरुष (असे 
उत्तर प्रदेश में पन्‍त जी तथा मद्रास में राजगोपालाचारी हैं) होता दे वहां दल 
के अध्यक्ष ओर मंत्रिमंडल के बीच कोई संघ नहीं हो पाता, +>नन्‍्तु उसके हटते 
ही वास्तविक कठिनाई पुनः सामने आ जाती है। बम्बई, जहां मोरारजी 
देसाई श्र एस० के० पाटिल बराबर की “टक्कर के नेता हैं, इस रस्साकशी 


का एक उदाहरण हे। 


वस्तुत: मूलभूत समस्या का इससे स्थायी रूप से समाधान नहीं हो 
सकता । जहां तक कांग्र स का प्रश्न है जब तक यह नहीं निश्चित किया जाता 
कि यह संस्था एक जन-संगठन के रूप में काम करे अथवा एक संतर्दाय 
दल मात्र रहे तब तक शासन के साथ उसकी ठीक पटरी नहीं बेठ सकती। 
स्वराज्य प्राप्त करने के लिये कांग्रेस ने जो बलिदान किये तथा चुनावों में 
उसे जो सफलता मिली उसके आधार पर यह सहज ही कद्दा जा सकता है 


( *ैस्ल ) 


कि श्रत्र तक उसका स्वरूप एक जन-संघटन का रहा है। किन्तु एक जन- 
संघटन के रूप में उसका अश्तित्व तभी कायम रह सकता है जब वह सच्चे 
अर्थों में जनता की महत्वाकांज्षाओं की प्रतीक हो तथा जनता को जिस 
सामाजिक एवं आर्थिक क्रान्ति की आवश्यकता हे उसका नेतृत्व करे । उसे 
एक और जहां जन-सम्पक बनाये रखना नितानत आवश्यक है वहां साथनसाथ 
प्रशासन में सहयोग देना और अपनी संसदीय जिम्मेदारियों को निमाना भी 
ग्रपेक्षित है । इस समय उसका जो दो प्रकार का संगठन है उससे य्ह स्पष्ट-सा 
हो गया है कि श्रधिकांश कांग्रेस-जन तो सरकारी यंत्र के पुर्जे बन गये हैं ओर 
बचे-खुचे मुद्दी भर लोग रचनात्मक कार्यों में व्यस्त है। दोनों एक दूसरे से 
सवा पृथक ओर भिन्न दिशाओं में काम करते हुए पाय जाते हैं। इस दाष 
को दूर करने के लिये ही कांग्रेस के विधान में परिबतन करने की आवश्य- 
कता गअ्रनुभव की गई जिसके द्वारा संसद तथा राज्य विधान-मंडल के 
सदस्यों को पदेन कांग्र स कमेटियों का सदस्य स्वीकार किया गया, कंवल 
मत-दान का उन्हें अधिकार नहीं दिया जायगा | संसद तथा राज्य विध न- 
मडलों के सदस्य को सम्मोधित करते हुए प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी नेहरू 
ने १२ सितम्बर १६५२ को इन्दौर में भाषण देते हुए कहा था कि-- 


“कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के दो दल हें---एक प्रशासकीय 
कार्यों में लगे कांग्रेसियों का दल तथा दूसरा रचनात्मक तथा संघटनात्मक 
काय करनेवाले कांग्रेसियोंका दल । मेरे विचार से तो यह गलरूत 
बात है। 

“कांग्रेस जैसी संस्थाके सम्बन्धमें उपयुक्त व्याख्या उन दिनों कुछ 
ठीक भी थी जब्न 'स्वराज्य पार्र के नामसे काय होता था| उस समय 
कांग्रेस श्रसेम्बलियोंमें विरोधी दलके रूपमें कुछु काय किया करती थी । 
उस समय कांग्रेसजन अ्रसेम्बलियों में स्वतंत्रताकी लड़ाई लड़नेकी 
चेष्टा करते थे जब कि मुख्य लड़ाई असेम्बलियोंके बाइर लड़ी जाती 
थी। पर आज तो सारी स्थिति ही बदल गयी है। आज तो कांग्रेस को 
सरकार चलाना है। वह परीक्षा की घड़ियों से गुत्र रही है। 


( १३१९ ) 


आज हमें मारतकी प्रगतिका हर कदम तेज करना है| हमारे पास साधन 
अस्प हैं और हमें तेजी से बढ़नेबाली दुनियां के साथ चलना है, 
पीछे नहीं जाना है। कांग्रेसने केवल सच्ता प्राप्त करनेके उद्दृश्यसे चुनाव 
नहीं लड़ा हे वरन्‌ जनतासे किये वायदोंकी पूरा करनेके उद्द श्यसे ही 
हम चुनाव के मैदानमें उतरे थे ।”? 


उसी दिन विभिन्‍न विधान-मण्डलों के कांग्रेसदल के मंन्त्रियों की एक 
बैठक हुई जिसमें यह निणय किया गया कि सभी राज्यों के कांग्रेसी दलोंके लिये 
एक-सा नियम बनना चाहिए. | साथ ही विधान मण्डल; कांग्रस दल ओर 
संसदीय कांग्रेस दल में घनिष्ठ सम्बन्ध म्थ,वयित करनेका निणय किया गया। 
सम्मेलन में अखिल भारतीय काग्रस कमेटी के मद्दामन्त्री श्री हरिक्रृष्ण 
मेहताब ने दलके कार्यों की चचा करते हुए इस बातपर विशेष जोर दिथा कि 
सचेतक ओर दल के मंत्री में पूण सहयोग रहना चाहिए। भारतवष की संस- 
दीय प्रणाली में संसद्‌ तथा विधान सभा के सदस्यों और मन्त्रियों का इस 
प्रकार का सम्पक-सन्मेलन तथा सचेत॒क-सम्मेलन जसी चीजें एक नयी दिशा 
की सूचक हें । 

सत्तारूढ़ दल के संसदीय पक्ष के संम्बन्ध में थोड़ा सा कह देना आवश- 
यक है । संसद्‌ की प्रक्रिया के अनुसार इस दल की (तथा संसद में अन्य 
'दल्तों की भी) प्रक्रिया तथा कामकाज चलाने के प्रथक नियम होते हैं | संसद्‌ 
भवन में उधका एक कमरेमें कार्यालय होता है । एक अवधि के लिए उसके 
पदाधिकारियों और कायकारिणी का नित्रांचन होता है । इस समय कांग्रस 
दल के नेता श्री जवाहरलाल नेरू तथा उनकी बनायी हुई कायकारिय। 
है। २३ मई १६५२ को उसका विछला चुनाव हुआ था जिसमे नेहरूजी प्रधान 
ओर श्री दरिक्षप्ण मेहताब मंत्री चुने गये थे । 


विरोधो दल*-- 


लोकतंत्र की स्थापना और उसकी सफलता के लिये राजनीतिक दर्ल्शे 
का होना आवश्यक है। इसका तालय यह 'हुआ कि एकाधिक दलों का 
होना आवश्यक है। दोया दो से अधिक दर जब होंगे तब स्वभावतः 


( १४७४० ) 


एक दल को छोड़वबर बाकी विरोधी दल होंगे*। यदि विरोधी दल सबल न 
हुआ तो सरकारी दल निष्क्रिय ओर भ्रष्ट हो लायगा। स्वस्थ विरोध पगेक्ष 
रूप से सरकारके लिये सहायक होता है।। #्रें सस वाटसन के शब्दों में 
“घरकार की आलोचना करने का अधिकार मानवमात्र की एक वाब्छनीय 
आवश्यकता है, ओर साथ ही साथ शासन को अच्छा बनाने के लिये भ्री यह 
अधिकार आवश्यक है । किसी सामाजिक संगठन को ऐसे अधिकारों से वंचित 
करने का अथ राजनीतिक विचारधारा के प्राचीन, असभ्य अध्याय को फिर से 
खोलना है ।” 
विरोधी पक्त की आलोचना ओर अपनी बदन मी के भय से सरकार सदा 
सतकता से काम करती है। ओर लोकप्रिय मंत्रों सदा इस बात का ध्यान 
रखते हैं कि उनकी सरकार की अधिक आलोडनना छोने से आगामी निर्वाचन 
में पराजित हो जाने से वे पुनः सत्ता पर प्रणिष्ठ पित न हों सकेंगे । एटली 
के कथन नुसःर विरोधी दल और सरकार के अधिफ़ार और कर्तव्यों के 
पारस्परिक संघष की भित्ति पर ही ब्रिटिश संसदाय प्रण.ली आधारित है | 
ब्रिटिश लोकसभा में एघान मं. की हेसियत से दिय गये अपने पहले भय में 
उन्होंने (१६ अगस्त १६४५) कहा था कि सरकार का अ.लोचना करना ओर 
उसके प्रस्तावित कानूनों का विर;घ करके उनमे संशोधन करवाने का विरोधी 
दल का अधिकार तथा कर्चब्य है। किन्तु उसी प्रकार सरकार का भी शासन 


$“विरोधी दल” या “प्रतिपक्ष” शब्दों पर राज्यपरिषद में ६ अगस्त १९५२ को 
काफी जोरदार बहस हुई। प्रश्न यह था कि विरोधी पक्ष को किस नाम से सम्बो- 
थित किया जाय । श्रीमती शारदा भार्गव एवं अन्य हिंदी भाषी सदस्यों ने कहा 
कि विरोधी पक्ष ही उपयुक्त शब्द है। श्रीं सुन्दरेया आदि ने बताया कि “विरोधी” 
का श्रर्थ शत्रु होता है। ओर सुकाव रखा कि प्रतिपक्ष! कहना उचित होगा। 
कारण, इसमे शत्रुता क, भाव निहित नहीं है । हिंन्दावालयों ने बताया कि विरोध- 
यक्त “विरोधी! से न बनकर विरोध से बना है । बिरोध का श्रर्थ शत्रु नहीं होता । 


प"नए० (ज0एटामशपल्ाा टक्का छह छाए. इटल्फट बररपिणां 3. 0770979८ 
०एएणएड४५07. 
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( १४१ ) 


करने का तथा जिस घोषगा-यन्र के आधार पर वह शासनारुढ़ हुई है उसे 
कःनूनी रूप देने का अधिकार और कर्तव्य है* | मध्ययुग में विरोध केवल 
विशेध करने की मावना से होता था। विरोधी पक्ष का काय सरकार की 
रचनात्मक आलोचना न होकर केवल उसकी भ्त्सना करना होगा था १ । 
इसीलिये यह एक कहावत थी हो गई थी कि विरोधी का काम केवल? रोघष 
करना है। 

आज भी व्यवस्थापिक्राओं में कुछ स्वतंत्र सदस्य होते हें, जो किसी राज- 
नीतिक दल से सम्बन्ध नहीं रखते, न उनकी कोई राजनंतिक विचारधारा 
रोती है। स्वतंत्र सदस्यों और अत्यल्प-संख्यक दल की सत्ता कुछ न होते 
हुए भी एक दृष्टि से सत्ताधारियों से अधिक होती है । उस समय इनका महत्व 
और भी अधिक बढ जाता है जच्र शासनाख्ठ दल ओर विपतज्ञी दल के बीच ये 
सन्तुलन रखते हैं। दोनों पक्षों में से कोई भां इन मुद्दी भर सदस्यों को अ्रप्रसन्न 
करने का साहस नहीं कर सकता क्‍योंकि मंत्रिमण्डल को मी इन्हीं के भरोसे 
पदारूढ़ रहना द्ोता है ओर विरोधी पक्ष भी इन्हीं की सहायता से अविद्वाश् 
का प्रस्त/व पास करा सकता है। राजस्थान और त्रावशुकोट-कोचीन में हम देख 
चुके हैं कि कां स और उसके विरोधियों की शक्ति एक दूसरे के साथ संतुलित 
होकर कट गई और अविश्वास का प्रस्ताव पास करना न करना स्ततंत्र सदस्यों 
के हाथ को बात रह गई | दोनों ही स्थानों पर उन्होंने अन्तिम समय में 
विरोधियों का साथ छोड़ दिया जिनके भरोसे विरोधी दल ने अ्रविश्वास का 
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( १४२ ) 


प्रस्ताव रखने की ठानी थी। संतुलन करने वाले दल श्रथवा स्वतंत्र सदस्य 
स्वस्थ लोकतंत्र के त्रिकास में रुछावट डालने वाले होते हैं ; इसलिये ससदीय 
व्यवथा में उनकी अपेत्ता ठोस और व्यापक संगठन वाले दलों को महत्व 
दिया जाता है । 

स्वतंत्र सदस्य भी अन्ततो गत्वा स्वतंत्र दल? या '“निदल दल? 
अथवत्रा इसी प्रकार का कोई और नाम रखकर ससद में एक दल खड़ा करके 
यथासम्मव मान्यता प्राप्त कराने का प्रयत्न करते है | याद हम यह बात 
स्वीकार कर ले कि दलीय सरकार प्रतिनिघ सरकार का एक महत्वपूण 
अदश है ता यह भी मानना पड़ेगा कि विरोधी दलका निर्माण उस दलीय 
सरकार का एक महत्वपूरा अआदश है* | इगलेंड जैसे देश में विरोधी दल 
अपनी जिम्मेदरियों को जानता हैं आर राष्ट्रय हितों के लिये वह अपना 
कतव्य पूरा करने में उसी प्रकार तत्पर रहता है जिस प्रकार राजनिष्ठ दल | 
विरोधो दल को न केवल सरकारी मान्यता प्रदान की जाती है वरन्‌ सरकार 
उसे जनतंत्र का प्रहरी समझ कर उसे उचित महत्व देती है। जित प्रकार 
सरकार के लिये 'सम्राट्‌ की सरकार? कहा जाता है उसी प्रकार विरोधी 
दल के लिये मी सम्मान-सूचक शब्दों में “सम्राट का विरोधी” कह् कर 
सम्बोधित किया जाता है। ब्रिटेन में विरोधी दल का महत्व और उसका 
मूल्यांकन इसी बात से किया जा सकता है कि लोकसमा में विरोधी दल के 
नेता को राज-कोष से दो हजार पोंड वार्षिक वेतन मिलता है।। मारत 
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यध में लोकतंत्र अभी अपनी शेशवावस्था में है। यह अनुमान किया जाता 
है कि आगामी निर्वाचन तक, जब त्रिभिन्न दल अपना निश्चित स्व॒रूप 
धारण कर लेंगे और न केवल यही कि स्वतंत्र सदस्यों का अस्तित्व मिट 
जायगा, बल्कि छोटे-मोटे दल समास होकर आधी दजन श्रखिल भारतीय 
राजनीतिक संस्थाये मेंदान में रह जायगी, तब संसदीय पद्धति का विकास 
ओर परिस्कार होगा। अस्वस्थ विरोध और विध्वसात्मक आलोचना की 
अब कोई प्रतिष्ठा नहीं रही | 


दल्लीय निष्ठा बनाम देश-भक्ति--- 

राजनीतिक ज्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दल को 
मजबूत बनाने और उसके द्वारा राजसत्ता पर अधिकार करने के लिये 
सतत प्रयत्न करता रहता है। इसलिये वह अपने दल को सबॉपरि स्थान 
देता है। किन्तु उसे यह भी देखना चाहिये कि दल को सबॉपरि 
स्थान देना ओर प्रत्येक काय के करने में दल के स्गार्थों को प्राथमिकता 
देने से कह्टीं वह राष्ट्रीय हितों को तो खतरे में नहीं डाल रहा है! 
दल के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षित है कि वह जो कुछ भी काय करे 
राष्ट्रीय हितों को सामने रखकर करे, और यदि सावजनिक द्वित के लिये दल 
को भंग करना आवश्यक हो तो निसंकोच ऐसा करने को तत्पर रहे* | जन- 
साध.रण को जब यह पता चल जाता है कि अ्रमुक दल राष्ट्रीय हितों से अधिक 
अपने स्वार्थों को महत्व देता है और सदा सत्ता हथियाने के लिये तत्तर रहता 
है, उस दल की साख जाती रह्दती है अर कुछ पाने के विपरीत वह अपनी 
लोकप्रियता खो बैठता है। हमारे देश में ऐसे दल विद्यमान हैं जो काफी 
परिश्रम करने पर भी लोऊप्रियता नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि जनता की सेवा 
के नाम पर वे सदा स्वाथ साधन में तत्पर रहते हैं । 
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राजसत्ता हथियाने के लिये दलों में व्याप्त प्रतिस्पर्धा जब अपनी 
चर्म सीमा पर पहुंच जाती है तब्र प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हंने 
लगती है। लोकतत्र *में प्रतिशोप को आदर नहीं मिलता। उचर प्रदेश 
की एक घटना इस प्रतिशोध का ज्वलंत उदाइरण है। उत्तर प्रदेशीय 
सरकार ने कांग्रेस बद्रोही श्री तिलोकी सिंह पर एक अमियोग लगाकर 
अदालन में मुकदमा चलाया, जिसमें कहा गया कि उस सहकारी संघ ने, 
जिसमें श्री त्रिलाकी सिंद अध्यक्ष थे, नियंत्रण कानून का भंग #िया है। 
श्री त्रिलोकी सिंह ने जाब्ता फौजदरी कानून को धारा ५६१ (क) 
के अन्तगत उच्च न्यायालय में प्राथना-पत्र दिया कि नीचे के न्यायालय का 
निणय अमान्य घोषित किया जाय, क्योंकि मुझपर राजनीतिक उद्देश्य से 
ग्रभियोग लगाया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ शाखा 
ने उनके प्राथना-पत्र को स्वीकार किया और मामला रद्द कर दिया। न्याया- 
घीश किदवई ने कहा कि जब सारा सहकारी संघ इसके लिये जिम्मेदार 
था तब अ्रकेले श्री त्रिदोकी सिंह पर मुकदमा चलाना यह प्रमाणित करता 
है कि उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें परेशान करने के लिये यह 
मामला खड़ा किया। प्रतिशोध की भावना से किये गये ऐसे काय भारतीय 
परम्परा श्रोर लोकतंत्रीय व्यवस्था दोनों के विपरीत हैं । 


संकट काल की स्थिति होने पर विरोधी दलों को सरकार के' साथ पूर्ण 
सहयोग करना चाहिये। आवश्यक ह ने पर प्रशासनकी जिम्मेदारियों को भी 
स्वीकार कर लेना चाहिये | इ गलेएड में ऐसी व्थिति पेद। होने पर सरकार का 
हमेशा सब दलों का सक्रिय समथन ओर सहयोग प्राप्त होता दहैर। 
द्वितीय महसमर के समय (-६४०) चचिल का मंत्रिमएडऊर इसका एक उदाहरण 
हैं। उससे पूव ऐ:स्क्‍्रथ (१६१०), लायड जॉज (१६१६), ओर रैमजे 
मै+डानल्ड (१६३१) के संयुक्त मंत्रिमंडड इसी शताब्दि के उदादरण हें । 
संकट काल का स्थिति में सयुक्त मत्रिमडल का विशेष महत्व हाता है। 
युद्ध-काल की स्थिति में तो न केतब्रल राष्ट्र की समूच्री शक्तियों को लड़ाई 
जा!तने के लिये मिलकर जूकते की प्रेरणा ।मलतो है बल्कि राजनीति 
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दलों के पारस्परिक वैमनस्थ भी कुछ समय के लिये मिट जाते हैं जिसका मोर्चे 
पर लड़ने वाले सैनिकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। किन्तु यह तो युद्ध-काल 
की बात है । साधारण स्थिति में प्रायः संयुक्त मंत्रि-मंण्डल वाड्छुनीय नहीं 
समझा जाता, न वह स्थायी द्वोता है | 


हस समय भारतवषर में लगमग १४ अखिल भारतीय राजनीतिक 
दल हैं। उनक्री नीति ओर कायक्रम का लेखा-जाखा करने से यह पता 
चलता है कि उनमें से श्रधिकांश लगभग सभी बातों में एक दूसरे से मिलते 
जुलते हैं । पिछले चुनावों में कांग्रस को कमजोर समझकर बहुत से नये-नये 
दल केवल कांग्रेस का विरोध करने के लिये चुनाव के मेंदान में भाये। 
उनके आपसी संघ्रश्न का फल यह हुआ कि कांग्रेल को आशा से अधिक 
सफलता मिली श्रौर बहुत से दल चुनाव समाप्त होने के बाद ही लड़खड़ाने 
लगे | हाल ही में ( २५ अगस्त १६५२ को ) समाजवादी दल और किसान 
मजदूर प्रता पार्टी के एक होकर समाजवादी प्रजापार्टी बन जाने से ओर उनके 
साथ कुछ श्रन्य दलों ( जैसे अग्रगामी दल ) के मिल जाने और साम्यबादी 
दल मे वामपन्ञषीय मोचा तथा क्रांतिकारी समाजवादी दल आदि वामपक्षीय. 
दलों के बिलीन हो जाने से आशा बढ़ चली है कि अगले चुनावों तक तीन या 
चार दलों से अधिक मेदान में न रह पायेंगे | कांग्रेस के वतमान स्वरुप को 
देखते हुए यह सभावना बनी हुई है कि हिन्दू महासभा ओर जनसंध श्रादि 
दल उस पर आधिपत्य कर लेंगे, उसे राजाअ, और जामीदारों का 
(जिनके इस समय लोकसभा में ४ और विधान सभाश्रों में २० सदस्य हैं) भी 
समथन प्राप्त होगा । प्रजा समाजवादी दल के साथ कई छोटे-मोटे दर््कं का 
एकीकरण हो जायगा, और क्रान्तिकारी समाजवादी दल, क्रान्तिकारी साम्यवादी 
दल, वोल्शेविक दल आदि साम्यवादो दल में बिलीन हो जायंगे । सक्षेप में . 
यह कद्दा जा सकता है कि जिस प्रकार ब्रिटेन में अनुदार दल, मजदूर दल और ' 
उदर दल वहां के प्रमुख राजनीतिक दल हैं उसी प्रकार भारतीय राजनीति 
के ग मज्च पर कांग्र स, प्रजा समाजवादी दल और साम्यवादी दल ही भुख्य 
रूप से रह जायगें। ब्रिटेन में साम्बत्रादी दल नगरण्य है, किन्तु हमारे यहां 


के >> 
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साम्यवादी कार्यकर्ताओं के श्रमशील होने और देश की अधिक शोचनीय 
स्थिति के कारण उसकी उच्चरोत्तर बढ़ती हुई शक्ति जनता को आंधका- 
धिक प्रभावित कर रही है, जो किसी के मत से कटु और किसी के मत से 
मधुर सत्य है । द 
गुटबंदी -- 

संसदीय दलों का विश्लेषण करते समय उनके अनुशासन पर भी 
लिखना आवश्यक है। ऐसे अवसर पर जब किसी राजनीतिक दल का 
कोई सदस्य अथवा दल का एक पक्ष, किन्हों कारणों से दल से पएथक हो 
जाता दे तो पएथक द्वाने वाले व्यवस्थापिका के सदस्य तत्काल सदन की 
सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे देते हैं ओर पुनः चुनाव लड़ते हैं । यद्यपि 
संवैधानिक रूप से उन्हें त्याग-पत्र देना आवश्यक नहीं होता, तथापि यह 
ग्रपेज्ञा की जाती है, और नेतिकता का तकाजा भी है, कि दल से पृथक होने 
वाले व्यक्ति उससे प्राप्त लाभके समस्त पदों, जेसे व्यवस्थापिका सभा और समि- 
तियां आदि, से पएथक हो जाय । सदन की सदस्यतासे त्याग-पत्र देते समय उस 
पक्ष का नेता अध्यकछ् की आज्ञा से त्याग-पत्न के कारणों पर प्रकाश डाल 
सकता है । समाजवादी दल के नेता, कांग्रेस से प्रथक होने के बाद« व्यवस्था- 
पिका समभाश्रों से भी, जिसका चुनाव पहले उन्होंने कांग्रेस टिकट पर लड़ा 
था, त्याग-पत्र देकर चुनाव लड़े थे । किन्तु इसके विपरीत उत्तर-प्रदेश में 
कांग्रेस से प्रथक होकर जिन लोगों ने जन-कांग्रेस स्थापित की वे धारा- 
सभाओं में अपने स्थान। पर पूववत्‌ बने रहे। इस पर काफी अ्से तक 
आलोचना, प्रत्यालोचना और टीका-टिप्पणी होती रही । किसो दल के 
सदस्य यदि सदन में दूसरे दल वालों के साथ बैठने लगें अथवा 
मतदान में श्रपने दल के विरुद्ध मत दे, या अन्य किसी प्रकार से दल 
की नीति, परम्परा ओर कार्यक्रम के विरुद्ध आचरण करने लगें तो 
उनके बिरुद्ध अनुशासन की कायवाही की जाती दे । 


संसद में सब प्रमुख दलों की अपने सदस्यों के लिये प्रक्रिया-नियमावली 
होती है जिसके द्वारा दल का विधान, कायक्रम और सदस्यों पर अनुशासन 
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कायम रखा जाता है। दल के भीतर दल या गुट का अस्तित्व, जिसका 
प्रथक कार्यक्रम या नीति हो, कभी उचित नहीं समझा जाता और दल की 
और से उनके विरुद्ध अनुशासन की कायवाही की जाती है। कांग्रेस के 
भीतर कई बार इस प्रकार की दरार पैदा हो चुकी है | पिछले दिनों इंगलैण्ड 
के मजदूर दल की काय समिति ने वेवन गुठ को तत्काल भंग कर देने 
की चेतावनी देकर दल को कमजोंर दोने से बचाया। इस सबन्ध में यह 
बतलाना आवश्यक है कि वेवन गुट काफी समय से मजदूर दल के भीतर 
अल्प-मत में एक पक्त को भांति काम कर रहा था। सन्‌ १६५० में, जब 
ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार थी, वेवन तथा उनके दो साथियों ने 
मंत्रिमडल से मतभेद होने के कारण अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था। 
उस समय बांस सदस्य उनके समथक थे जो बाद में बढ़कर ४० तक 
पहुंच गये थे । ब्रिटेन के मजदूर दल में दलबन्दी की जो स्थिति है वह स्थिति 
न्यूनाधिक मात्रा में उन सब्र देशों में विद्यमान है जहां विचार-स्वातन्त्रय के 
लिये काफी गुंजाइश होती है। ऐसे सभी देशों में लगभग प्रत्येक दल के 
अन्दर एक वामपक्षीय मोर्चा होता है जो प्रायः सभी मोलिक बातों में दल 
की नीति और कार्य-क्रम से मतभेद रखता है। हमारे देश में भी कांग्रोस 
के अतिरिक्त श्रन्य प्रगतिशील एवं वामपतक्षीय दलों में एकाबिक गुट काम . 
कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिये ये गुद एक अन्तरांष्ट्रीय समस्या बनते 
जा रहे हैं । 


जब दलों के श्रन्दर दलबन्दियां पैदा हो जाती हैं उनेमें कोई स्थायित्व 
नहीं रह जाता है ओर निरन्तर उनकी शक्ति का हास होता रहता है। इस 


अन्तविरोध का अन्ततः यह परिणाम होता है कि किसी भी दल को सदन में 
स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता । तब मन्त्रिमंडल निर्माण के लिये “कहीं की 
ईंट ओर कहीं का रोड़ा? वाली कहावत चरिताथ होती है और अन्य दलों 
या स्वतंत्र सदस्यों के साथ सोदा होता है । बहुत से स्वार्थी और पद-लोलुप 
व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल करके कुछ समय तक छुकड़े को चलाने 
का प्रयत्न किया जाता है । | 


( १४८ ) 


हमारे देश में केन्द्र तो सोमाग्यवश अ्रमी सशक्त है, किन्तु कुड 
राज्यों में निकृष्ट श्रेणि की दलबन्दी के कारण ऐसी अवांछुनीय परम्परा स्थापित 
हो चली है कि उससे न केवल उन राज्यों की राजनीतिक स्थिति डामाडोल है 
वरन्‌ संघ पर भी उसका कुप्रभाव पड़ने की सभावना है। पूर्वी पंजाब तथा 
पटियाला रियासती संघ, त्रावशकोर-कोचीन और मद्रास की दशा किसी से 
छिपी नहीं है। वैसे राजस्थान, हैदराबाद, पूर्वी बंगाल भी इस बीमारी से कम 
ग्रस्त नहीं है । पंजाब तो श्रविभाजित भारत (२५ वर्ष पूत्र से) से दलबन्दी का 
क्रीड़ास्थल रहा है । विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में तो 
मबनरी शासन स्थापित हुआ ही, पूर्वी पंजाब में भी सन्‌ १९४८-४६ में 
तीन बार मंत्रिमंडल बदले। श्रब भो वहां ऊंट किस करवट बैठता है 
यह देखने की चीज है। इसमें सन्देह नहीं कि जब तक पुरानी बुराइयां ओर 
बुराइयों के बीज का समूलोन्मूलन नहीं किया जाता, एक व्यक्ति को कुर्सी 
से हटाने ओर दूसरे को उस पर प्रतिष्ठापित करने से संसदीय पद्धति को 
बिगड़ने से नहीं रोका जा सकता । आम चुनावों के पश्चात्‌ पटियाला सघ 
के कांग्रेस मंत्रिमंडल का जिस नाटकीय ढंग से पतन हुआ ओर संयुक्त 
मोर्च का नया मंत्रिमंडल बनने में जो कई बातें रहस्य बनकर सामने आयीं 
वे लोकतंत्र के उपह्ास की द्योतक हैं । संकीण स्वाथ-संघघ के दो उदाहरण 
मद्रास ओर त्रावशकोर-कोचीन में इमें मिले, जहां परस्पर विरोधी विचार 
धारा के लोगों ने अ्रस्थायी समभोता करके केवल अपने दल को थोड़े समय 
के लिये शासन-सूत्र हाथ में लेने की नीयत से लोकतन्न पर कुठाराघात किया | 
क्या वे नहीं जानते थे कि उनमें कभी स्थायी मेत्री नहीं हो सकती १ किन्तु 
यह कहावत सही हद कि 'स्वाथ व्यक्ति को अंबा बना देता है?। में यह 
अन्यत्र लिख चुका हूँ कि दल के स्वार्थ में कभी-कभी आदमी राष्ट्र-विरोधी 
काय भी कर बैठता है। इसलिये केन्द्र से जहां यह अपेक्षा की जाती है कि 
बह राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, वहां उसे यह भी देखना चाहिये 


कि राज्य उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके राष्ट्र को ही खतरे मेंन 
डाल द्‌ । 
दलबन्दी के दलदल में फंसे नेताश्नों की महान भूलों का परिणाम सदा 


( १४६ ) 


जनता को भुगतना पड़ता है। देश के व्यापक हितों कों ध्यान में रखकर 

उन्हें आपसी भेद-माव भुलाकर लोक द्वित के कार्यों में लगा रइना चाहिये । 

जन-साधारण के लिये तो बही दल श्रच्छा है जो उसके हितों के लिये काय 

करे; उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कौन-सी संस्था का कौन-सा 

वग सत्ता पर प्रतिष्ठापित द्वोता है। कवि अ्रकबर के शब्दों में उसके लिये तोः 
इकीम और वेद एकन-सों हें, अगर तशखीस श्रच्छी हो । 


७३ 


हमें सेहत से मतलब है, बनफ्सा हो.या तुलसी हो ॥। 


सचेतक 

संसदीय प्रक्रिया में दलों का जो महत्व है वही महत्व सचेतक का होता 
है। सचेतक किसे कट्टते हैं ? सदन में उसका क्या स्थान होता है १--आदि 
प्रश्न पूछे जा सकते हैं । संक्षेप में सचेतक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
है कि सत्तारूढ़ दल का वह व्यक्ति जो सदन को बनाये रखने व चलते रखने 
के लिये तथा अधिवेशन के समय कायक्रम की सूची बनाने ओर प्रधान 
मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में संसदीय कायक्रम को सचालित करने में अधि- 
कृत रूप से काय करता है, सचेतक कहलाता है* | ब्रिटिश मजदूर दल के 
मुख्य सचेतक विलियम विटले के शब्दों में “मुख्य सचेतक लोकसभा में सर- 
कार का प्रबंध संचाछक है तथा प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि स्वरूप उसका यह 
कत्तव्य है कि वह सरकार के संसदीय कायक्रम को लोकसभा के द्वारा सफलता- 
पूवक पारित करा दे ।” 


“सदस्यों के नाम दल के कार्यालय से आगामी सप्ताह के काययक्रम की जो 
सूचना दी जाती है उसे भी सचेतक कहते हैं। सचेतक न पहुंचने का यह 
अभिप्राय सम्फा जाता है कि बह दल से पृथक कर दिया गया है | 

“-4ठरसभात॑ ए0ग70 : ॥फट. एशालग्ियाल्द छू0एछ56 एा 
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भारत के संसदीय मंत्री व सरकारी मुख्य सचेतक भरी सत्यनारायण सिन्हा 
सचेतक को महत्ता श्रोर उसके कार्यों का विश्लेषण करते हुए कहते है 
सचेतकों का काय कठिन तथा अप्रिय है। प्रजातंत्रात्मक प्रणाली को 
सुचारू रूप से सभा-भवन में चलाने में सचेतक धुरि के रूप होते हैं | कोई 
भी विधान-सभा दल-सचेतकों की पर्यास सख्या बिना अपना काय उचित 
तथा योग्यतापूवक नहीं चला सकती | ब्रिटेन में जद्दां कि संसदीय प्रणाला 
प्रायः पूणा रूप से विकसित है वहां सचेतक का महत्वपूर्ण स्थान द्वोता है । 
सत्तारूदू दल का मुख्य सचेतक राज्य मत्रो होता है | वह वित्तीय सभा सचिव 
कहलाता है| उसके सहायक जिनकी संख्या १०-११ होती है, उपमुख्य सचे 
तक तथा लछाड कमिश्नस श्रथवा जूनियर मिनिस्टर्स कहलाते हैं । मुख्य सचेतक 
का कतंव्य जैसा कि बहुधा कहा गया है, सदन को बनाये रखना व चलते 
रखना है। सदन की बैठक के समय प्रत्येक सप्ताह के कार्यक्रम की सूची 
मुख्य सचेतक को बनानी होती हे । दल के सदस्य उसके श्आादेशों को मानते हैं 
ओर जब मत-विभाजन का समय आता है तब वे उसके आदेशानुसार 
मत-दान करते हें | कायक्रम में उन विधेयकों को चर्चा होती है जो सदन में 
विचारणीय होते हें और सदस्यों के लिए भी सूचना होती दे कि कब उनकी 
उपस्थिति परम वांछुनीय है । सदस्यों को उपस्थिति का संकेत एक, दो अथवा 
तीन रेखाओं के आ्रादेश-पत्र से शात होता है । जिस श्रादेश-पत्र की पंकि के 
नीचे तीन रेखाएँ होती हैं उसका यह शअ्रभिप्राय हे कि दल का प्रत्येक सदस्य 
सभा भवन में श्रवश्य उपस्थित रहे । दल का कोई भी सदस्य मुख्य सचेतक 
की पूव आशा के बिना सदन से अनुपस्थित नहीं हो सकता । मुख्य सचेतक का 
यह भी कतंव्य है कि वह पिछली बेचों पर बैठने वाले दल के सदस्यों से संपक 
रखे ओर दलों के नेताओं को श्रपनी विचारधारा से परिचित रखे । दल के 
प्रतिभाशाली सदस्यों की नामावठली समय समय पर मुख्य सचेतक प्रधान- 
मंत्री को देता रहे कि वह उन प्रतिभाशाली सदस्यों को जिम्मेदारी के पदपर 
नियुक्त करे । सभा-भवनकी प्रत्येक गतिविधि की चच्रों प्रधान मंत्री से करता 
रहे तथा भवन की विचारधाराओं से परिचित कराता रहे | सरकार मुख्य सचेतक 
के लिए प्रधान मंत्री के निवास स्थान के पास हो निवास-स्थान का प्रबन्ध 


( १५१ ) 


करती है। उसे प्रतिदिन प्रातःकाल प्रधान मंत्री से भेंट कर विधान-सभा 
सम्बन्धी विषयों पर विचार-विनिमय करना होता है। 

मंत्रिपरिषद की विधान सम्बन्धी उपसमिति की बैठक विधान सभा के 
कार्यक्रम को निश्चित करने के लिये समय समय पर होती हैं । मुख्य स्चेतक 
के सुझाव महत्व-क्रम के सम्बन्ध में स्वीकृत किये जाते हैं । 

अनुशासन सम्बन्धी विषयों में कारबाई करने तथा ऐसे सदस्यों के सम्बन्ध 
में जिन्होंने किसी सेतक का उलंघन किया हो उपयुक्त अनुशासन कारवाई 
करने के लिये प्रधानमंत्री को सलाह देने की जिम्मेदारी भी मुख्य स्चेतक की 
होती है । म 

जिस प्रकार स्चेतक अपने मुख्य सचेतक की आझ्ोंखें ओर कान होते हें 
उसी प्रकार स्वयं मुख्य सचेतक प्रधान मन्त्री की भुजा, आँख तथा कान का 
काम करता है । 

मुख्य स्चेतक अपने सहायकों से सप्ताह में कई बार विधान सम्बन्धी 
विषयों पर विस्तारप॒वक विचार विनिमय करता है और सचेतक अपने दल 
तथा दूसरे दलों के सदस्यों की विचारधाराश्रों से मुख्य सचेतक को सूचित 
करते रहते हैं । 

केन्द्र में हमारा काम प्रायः उपयोगी रहा ओर हम लोगों ने विधान 
सम्बन्धी परिपराटियों का निर्माण भी किया है । कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य 
सचेतक अब संसदीय मंत्री (मिनिस्टर आफ पार्लियामेण्टरी अफेयस) हैं । संसद्‌ 
में दो तथा राज्य-परिषद्‌ में एक सहायक मुख्य उपसचेतक हें । उनके अ्रति- 
रिक्त संसद में विभिन्‍न प्रदेशों से & सचेतक निवांचित किये गये हैं, इसी 
प्रकार राज्य-परिषद में मी उपमुख्य सचेतक के सहायताथ चार निर्वाचित सचेतक 
हैं | मुख्य सचेतक को संसदीय मंत्री के श्रतिरिक्त सरकारी-मुख्य-सचेतक भी 
कहते हैं। उप-मुख्य-सचेतकों में से एक संसद में तथा एक राज्य-परिषद में 
सरकारी-उपमुख्य-सचेतक कहलाते हैं | 

मंत्रिमन्डल की महत्वक्रम-निर्णांयक-समिति के सदस्यों में मुख्य-सचेतक 
भी एक सदस्य हैं और वे मत्रिमंडल की ससदीय तथा विधि सम्बन्धी विषयों 
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की उपन्समितियों के भी सदस्य हैं। यह समिति विभिन्‍न वैधानिक विष्रयों को 
सरकार द्वारा संसद में विचाराथ प्रस्तुत करने का क्रम बनाती है। इसके अति- 
रिक्त सदन-कार्यक्रम, और परामश दात्री--दोनों भवनों की दो समितियां हैं जो 
समय समय पर अध्यक्ष तथा सभापति महोदय को कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
परामर्श देती हैं | मुख्य तथा उपमुख्य सचेतक इन समितियों के प्रभावशाली 
सदस्य होते हें । 

भवन के अध्यक्ष को सदन में सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या की ओर ध्यान 
रखना द्ोता दे। मुख्य सचेतक को भी सदा प्रयत्नशोल रहना पढ़ता हद कि 
उसके दल के सभी सदस्य व मंत्रीगण उपस्थित रहें । यदि किसी महत्वपूण 
प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए विधानानुखार उपस्थित « दष्यों- 
के दो तिद।ई मतों की आवश्यकता है तो यह मेरा कतब्य द्वोता द्वे कि में तीन 
रेखाश्रों के द्वारा दल के सदस्यों का ध्यान उपत्थिति के लिए आकृष्ट करू । 
सदन में मत विभाजन के समय में शोर मेरे सहाक श्रन्य दलों के सदस्यों में 
घूमकर सरकार की ओर मत प्रदान कराने का प्रयत्न करते हैं और बहुधा 
हम लोग सफल होते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर दल की समितियों 
के निणय की सूचना साधाररण आदेश-पत्र द्वारा सदस्यों को दी जाती हैं 
ओर आशा की जाती है कि दल का प्रत्येक सदस्य उस आदेशानुसार संसद्‌ 
व राज्य-परिषद में मत-दान करे | 


संसद्‌ के दोनों सदनों में विभिन्‍न विषयों पर वक्‍ताओं की सूर्चा तेयार 
करना मेरा विशेष काय है। में सदस्यों को सचित करता हूँ कि वे जिस 
किसी विषय श्रथवा महत्वपूणा विधेयक पर बोलना चाहते हों, मेरे सद्दायकों 
में से किसी को भी सूचित कर दें । हमारे यहां सचेतक प्रदेशों के आधार पर 
चुने गये हैं, अतः उन्हें अपने प्रदेश के प्रत्येक सदस्य को भलीभांति जानने 
का अवसर मिलता है और वे उनसे परामश कर अपने वक्‍्ताओं की 
सूची तैयार करते हैं। इन सूचियों पर मेरे उपमुख्य सचेतक विचार 
करते हैं ओर मेरे सम्मुख सूची प्रस्तुत करते दें | में दल की स्थाई समितियों 
के संयोजकों से भी परामश करता हूँ । अन्त में निम्नलिखित आधार 
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पर अपना नियाय देता हूँ । पहले मैं उन व्यक्तियों को रखता हूँ जो मेरे 
विचार में दल तथा सरकार के पक्ष को भली प्रकार प्रभावशाली ढंग से 
प्रस्तुत कर सकते हैं । दूसरी बात में यह ध्यान में रखता हूँ कि विभिन्न 
प्रदेशों के दृष्टिकोण भी सदन में आ जाय । इन दोनों बातों का ध्यान 
रखते हुए में सदा यह प्रयत्न करता हूँ कि सदन में वाद-विवाद का स्तर 
उँचा बना रहे | 


इन सूचियों के तेयार होने पर मेरे उपमुख्य सचेतक जहां तक सम्भव 
होता है उन सदस्यों को पहले से सूचित कर देते हैं जिन्हें सदन में बोछना 
है, जिससे उन्हें उस विषय का अध्ययन करने के लिये पर्यात समय मिले | 
वक्ताश्नों की यह सूची मेरे उप-मुख्य सचेतक द्वारा अध्यक्ष अ्रथवा सभापति 
के सामने प्रस्तुत की जाती हैे। उनके लिये यद्द आवश्यक नहीं है कि वे 
वक्ताश्रों को सूची में दिये गये नाम तथा क्रम के अनुसार वक्ताओं को 
अवसर दे । परन्तु साधारणतयः वे दल के बक्काओं को बोलने के लिये 
चुलाते समय इन सूचियों का ध्यान रखते हैं, ओर इस प्रकार से वक्ताशओ्रों के 
चुनने ओर सदन में वाद-विवाद को सयमित रखने में हमारे सचेतकों का 
काफी प्रभाव रहता है। अश्रनुभव से मेरे सचेतकों को इसकी अच्छी जानकारी 
द्ोगई है कि किस विशेष विषय पर किस दल के कोन सदस्य काफी प्रभाव- 
शाली वक्ता हो सकते हैं ? इस प्रकार सचेतक जानते हैं कि किस» विषय 
पर कौन अच्छा वक्ता होगा। हमारे सचेतकों का एक काम यह भी है कि 
वे सरकारी बिघेयकों को ।बना किसी अनुचित बाधा के उचित समय में पारित 
करा दे । मुख्य सचेतक को सदन की कारवाई पर सावधानी से दृष्टि रखनी 
पड़ती है और किसी समय कोई आ्राकस्मिक शआ्रावश्यकता पड़ने पर तत्काल 
ही उसका उपाय द्वं ढना पढ़ता है। सदन से अनुपस्थित रहना उनके लिये 
प्रायः असम्मक है । बेठक के समय उन्हें सदा ही सदन के समीप 


रहना पड़ता है | 


मुख्य सचेतक को, ज़ब भवन में वादनविवाद काफी हो चुका होता है 
तब अधिक वाद-विवाद को रोकने के लिये तथा श्रध्यक्ष से प्रश्न पर विचार 
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करने के लिये प्राथंना करनी होती है जिसको विवादान्त कहते हें । इस 
प्रश्न को उठाने का अधिकार केवल सचेतक को ही है। गर सरकारी 
विधेयक अथवा गेर-कांग्रेसा सदस्यों द्वारा रखे जाने वाले प्रस्तावों के विषय 
में भी हमारे सचेतकों का एक विशेष कतव्य होता है। यदि सरकारी दल 
किसी प्रस्ताव को असफन्न बनाना चाहता है तो न केवल उसके सम्बन्ध में 
आदेशम-त्र ही प्रस्तुत किये जाते हैं, अपितु हमारे सचेतक यह भी प्रयत्न 
करते हैं कि विरोधी दल के सदस्यों के पास जाकर अथवा प्रस्ताव रखने 
वाक्ते सदस्य से प्रस्ताव को वापस लेने के लिये बात कर । यदि गेर-सरकारी 
सदस्य इस पर न मानें तो यह प्रयत्न किया जाता है कि अ्रपने दल की 
ओर से ऐसे वक्ताओं की सूची दी जाय कि प्रस्ताव या विधेयक के पास होने 
के लिये समय ही न मिल सके | 

हमारे सचेतक दल के सभी सदस्यों से घनिष्ट सम्पक बनाये रखते हैं । 
सचेतक न केवल दल के संचालन में समता उत्पन्न करने का द्टी काम करते 
हैँ श्रपितु दल के प्रवाइसूचकों का भी काम करते हें । वे न केबल दल के 
सदस्यों के परामशदाता हैं श्रपितु दल में संगठन की कड़ी भी हैं। वे 
केवल श्रपने प्रदेशों को विचारधारा के मापदण्ड ही नहीं, अ्रपितु सदस्यों के 
दिग्दशक भी हैं । 


संसद्‌ की विभिन्न समितियों के लिये प्रक्कलन समिति, प्रवर समिति 
आदि-सदस्यों के नामों के चयन में मेरा निश्य सवोपरि होता है। में 
अपने उपमुख्य सचेतकों की सहायता से न केवल अपने द्दी दल, अपितु 
अन्य दलों के सदस्यों में से भी नाम निरिचत करता हूँ। श्रन्य दलों के 
नेताश्रों से में परामश्श अवश्य करता हूँ, किन्तु श्रन्तिम फैसला मैं स्वयं ही 
करता हूँ । इन नामावलियों को में श्रध्यक्ष श्रथवा सभापति को दे देता 
हूँ | साधारणतयः मेरी नामावली सदन द्वारा स्वीकृति की जाती है । 

यदि किसी दल की ओर से यह नामावली स्वीकृत नहीं हो तो मुझे 
सचेतक द्वारा अपने दल के सदध््यों को इस नामावाली का सयथन करने के 
लिए आदेश-पत्र चलित करना पड़ता है | उप्रधुख्य सचेतक सरकारो प्रस्ताव 
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के लिए समयन प्राप्त करने के लिए गेर-खरकारी सदस्यों से भी सम्पक रखते 
हें और इसमें उन्हें काफी सफलता मिलती है। मुमे सन्‍्तोष है कि संसद व 
राज्य परिषद के पिछले अधिवेशन में हमारी सारी नामावली संसद्‌ व राज्य 
परिषद में एक मत से स्वीकृत हुई । इसके लिये में संसद व राज्य-परिषद 
के उप-मुख्य सचेतकों तथा अन्य सचेतकों को बधाई देना आवश्यक 
समझता हूँ । 


संसदीय समितियों के काय में सहयोग पाप्त करने के लिये तथा गेर 
सरकारी सदस्यों को सरकारी दृष्टिकोश के श्रधिक निकट लाने के लिये 
सरकारी सचतकों की सव॒द। उनमें स्थान दिया जाता है। जब कभी कोई 
मन्त्री किसी सरकारी अथवा विभागोय समिति में संसद्‌ के सदस्यों को रखना 
चाहता है तो उसे मुख्य स्चेतक से परामश करना होता है श्रोर उस समिति 
में जो भी संसद-सदस्य होते हें वे मुख्य स्चेतक द्वारा मनोनीत किये जाते 
हैं। सदन द्वारा नियुक्त की हुई सभी समितियों में मुख्य स्चोतक पदेन 
सदस्य होता है । 


संसद्‌ तथा राज्य-परिषद के उपमरुख्य सचेतक क्रमशः अ्रध्यक्ष तथा 
सभापति द्वारा नियुक्त सदन-समितियों के सभापति द्वोते हँ। सदन समिति 
के सभापति का कतब्य प्राय: कष्टसाध्य होता है। यह सन्‍्तोष की बात दे कि 
हमारे उपमुख्य सचेतक जो अपने दल तथा दूसरे दलों के सदस्यों को भली 
प्रकार जानते हैं, वे इस भार का वहन करने के लिये सभापति नियुक्त किये 
गये हैं। ये हैं वे कुछ परिपाटियाँ जिनका निर्माण श्रब तक केन्द्र में किया 
गया हे# ।! 


१२ सितम्बर १९५२ को इन्दौर में केन्द्र तथा राज्यों के कांग्रेस 
विधानमंडर्ू-दलों के सचेतक सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा यह कहा 
गया कि मुख्य सचेतक को सरकारी हेसियत” प्राप्त होनी चाहिये 


$&4३ सितम्बर १६०२ को सचेतक सम्मेल न इन्दौर में श्री सत्यनारायण सिन्हा, 
संसदीय मंत्री व सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा दिये गये सभापति-भाषण से उद्रत | 
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ताकि लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था सुचारु रूप से परिचालित की जा सके । 
इस सम्बन्ध में यह मालूम हुआ हे कि संसदीय मत्री व मुख्य सचेतक श्री 
सत्यनारायण सिंह इस पर विभिन्‍न राज्यों के कांग्रेस दल के नेताओं से पत्र- 
व्यवद्वार कर रहे हैं, और निकट भविष्य में होने वाले दूसरे सचेतक सम्मेलन 
तक इस पर कुझ्च निशणय भी हो जायगा। इस समय पश्चिमी बंगाल के 
मुख्य सचेतक मुख्य सभा-सचिव हैं तथा उत्तरप्रदेश में एक उप-मंत्री मुख्य 
सचेतक हैं | 
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मत-दान--क्यों, कैसे और झऊिस लिये 


लोकप्रिय सरकार की स्थापना लोक-मत द्वारा होती है, ओर लोक-मत 
मत-दान द्वारा जाना जाता है। मत-दान नागरिक का लोकतांत्िक अधिकार 
ओर सामाजिक कतंव्य है। इस संबन्ध में एक बार एक निबन्ध में 
लिखा था--मत-दान एक वन के समान द्वोता दे जिसमें श्रनेक दल ओर 
व्यक्ति नये-नये नारों, वायदों और आश्वासनों का सब्जबाग लेकर जनता के 
सामने आते हैं और अपने लिये मत मांगते हैँ । इस मत-दान के बन में से 
सच्चे, चरित्रवान, ईमानदार, कमठ, निःस्पृह्ठ और सेवा दृत्ति के व्यक्तियों 
का चुनाव करना जन-साधारण के लिये बढ़ी जटिल समस्या है। 


दछ ओर रबतंत्र उम्मीद वार-- 

चुनाव के संबन्ध में संविधान में लिखा है कि “संसद के प्रत्येक सदन 
अथवा किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिये 
निरवांचन के हेतु प्रत्येक प्रादेशिक निवांचन-क्षेत्र के लिये एक साधारण 
निवांचक नामावली होगी तथा केवल धम, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें 
से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किये 
जाने के लिये अ्रपात्र न होगा, अथवा, ऐसे किसी निवाचन क्षेत्र के लिये 
किसी विशेष निर्वांचक-नामाबली में सम्मिलित किये जाने का दावा 
न करेगा* |?? 

चुनाव में दो प्रकार के उम्मीदवार होते हैं। एक किसी दल की ओर से 
< म्मीदवार होते हैं और दूसरे स्वतंत्र रूप से। दल अपना चुनाव घोषणा- 
पत्र निकालते हैं, जिनमें वह अपने सिद्धान्त और कायप्रणाली बताकर जनता 
को वचन देते हैं कि उनकी सरकार बन जाने पर वे देश और जनहित में 
किस प्रकार काय करेंगे ओर उन्हीं के आधार पर वे जनता से मत मांगते हैं । 
ये दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते है। चुनाव के समय कुछ 
दल आपस में मेल करके एक दूसरे का विरोध न कर संयुक्त रूप से चुनाव 
लड़ते है। जिनके सिद्धान्तों में मोलिक मतभेद होता है वे एक दूसरे का 

अनु ० ३२२० (क) 
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कड़ा विरोध करते हें । जिस दल का बहुमत होता है उसके हाथ में शासन- 
सूत्र आरा जाता है ओर वह्दी दल सरकार की नीति निर्धारित करता दे 
तथा उसके सब्र सदस्य सरकार की नीति और काय का समथन करते हैं । 

यदि कोई सदस्य दल की किसी नीति या काय से असहमत हो तो 
उसके सामने केवल दो ही विकल्प होते हैं । या तो वह अपनी श्रात्मा का 
हनन कर दल की नीति और काय का समथन करे अथवा दल का त्याग 
कर दे | उस अ्रवस्था में नेतिकता और सिद्धान्त की दृष्टि से उसे संसद और 
विधान सभा की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे देना चाहिये। किन्तु संवैधा- 
निक दृष्टि से संसद ओर बिधान सभा का त्याग करना उसके लिये आवश्यक 
नहीं हे, ओर जब तक वह स्वयं त्याग-पत्र न दे वहद्द संसद या विधान सभा 
का सदस्य बना रहदता है। इसलिये जहां दलों का प्रश्न ढ्वोता है वहां व्यक्तियों 
का मदत्व नगण्य होकर दलों के वायदे ह्दी मत का आधार माने जाते हैं । 

दलों के लिये जहां व्यक्ति की महा ओर योग्यता नगण्य द्वोती है वहां 
जनता के लिये उम्मेदवार के चरित्र, योग्यता, ईमानदारी और कत्त व्य- 
परायणुता की जांच करना परम आवश्यक है। यदि व्यक्ति में उपरोक्त 
योग्यता न हुई--फिर वह चाहे किसी दल का उम्मीदवार हो अथवा 
स्वतंत्र--तो वह शासन में न जनता की बात को रख सकेगा और न जनता 
का प्रतिनिधित्व करेगा, वरन्‌ केवल स्वहित-साधन में लगा रह कर 
नाना प्रकार के अनाचारों और अनीतियों को अपनायेगा जिसका घातक 
प्रभाव देश ओर जनता पर पड़ता है। यह प्रभाव कितना भयानक और 
अनभथंका री हंता है उसे देश को जनता आज भी भ्रुगत रही दै। देश में 
आज भी जो नाना प्रकार के अनाचार, श्रत्याचार ओर अनेतिकतायें व्य।प्त हें 
वे केवल शासन में गलत ओर स्वार्थी व्यक्तियों के घुस जाने के कारण हें, 
झोर यदि जनता ने इस कसोटी पर उम्मीदवार को न परखा तो आगामी 
निर्वाचन तक उसे मुसीबत का सामना करना पड़ता है । 

दलों में दलबन्दी और उनके निकम्मेपन का मैं पहले उल्लेख कर चुका 
हूँ । राजनीतिक दलबन्दी का छोटे-छोटे दलों में सीमित होना अशक्त मंत्रि- 
मडल के लिये जिम्मेदार होता है । फ्रांस का उदाहरण हमारे सम्मुख है 
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जहां दजनों दल लोकसभा में चुन लिये जाते हैं ओर किसी एक दल का 
स्पष्ट बहुमत नहीं हो पाता हैं| परिणाम यदह्द होता है कि सरकार सदा खिचड़ी 
होती है, ओर वह भी बिना पकी--हर महीने बनती है ओर बिगड़ती रहती है । 
भारत के कुछ राज्यों की राजनीति इसी प्रकार के गलत मार्ग पर अग्रसर द्वो रही 
है । यदि समय रहते सतक न रहा गया तो भय है कि कहीं यहां भी दूसरों की 
रोटी-रोजी का प्रश्न हल करना तो दूर रहा लोग अपनी ही उदर-पूर्ति में रत हो 
जायंगे। आये दिन केन्द्र और राज्यों के भंगड़े रहा करेंगे, ओर हो सकता है 
केन्द्र के राज्यों के अधिकार हड़पने पड़ें जिसका परिणाम अन्ततोगत्वा राज्यों द्वारा 
विद्रोह हो सकता है । इससे केन्द्र स्वभावतः कमजोर हो जायगा, और जिस प्रकार 
कमजोर शरीर व्याधियों का घर हो जाता है उसी प्रकार कमजोर राष्ट्र शोषक- 
शक्तियों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। यहां पर यह सब केवल इस 
प्रसंग से खा गया है कि मत-दाता को अपनी शक्ति कम नहीं आंकना 
चाहिये ओर इसलिये गेर जिम्मेदारी के साथ मत-दान नहीं करना चाहिये। 


चुनाव विधि-- 

गत आम चुनावों से पूर्व चुनाव-आयोग द्वारा प्रसारित निबन्ध “मत- 
दाता क्या-क्या “करें? ओर क्या-क्या “न करे? ? में इस पर प्रकाश डालते हुए 
कद्दा गया था कि प्रत्येक मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने में स्वतंत्र है। 
मतदान के अधिकार का अवश्य ही उपयोग करने के लिये किसी मतदाता 
को वाध्य नहीं किया जा सकता, किन्तु जन-हित की दृष्टि से प्रत्येक मतदाता 
का कद् कतंव्य है कि वह अपने इस अधिकार का. पूरा उपयोग करे, क्‍योंकि 
मतदान द्वारा ही अपने देश की शासन सम्बन्धी नीति और पद्धति का 
समथन या विरोध किया जा सकता है । 


मतदान की रीति निम्नप्रकार से बतलायी गई है--- 


“चुनाव के दिन सभी जगह छुट्टी रहेगी । मतदाता को चाहिये कि वह 
उस दिन यथासंभव पहले ही अपनी सवारी से या पेदल, चुनाव केन्द्र पहुँच 
जाय । वहां उसे एक अभिन्‍नता परची मिलेगी जिसमें उसके मत का नम्बर 
तथा मतदाता सूची के उस पृष्ठ की संख्या लिखी रहेगी जिसमें उसका नाम 
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होगा। इस परची को लेकर अन्य मतदाताओं की भांति, उसे अपनी 
बारी पर मतदान के कमरे में जाने को मिलेगा। अन्दर चुनाव अधिकारी 
उसकी जांच करेगा। मत-पत्र डालने से पूथ उसके बायें हाथ की तजनी 
(अंगूठे के बाद वाली उंगली) पर न छुटने वालीं स्याही लगा दी जायगी। 
फिर इस अभिन्‍नता परची के बदले सत-पत्र मिलेगा। एक कमरे में सब 
उम्मीदवारों के बकस रखे होंगे और प्रत्येक पर उम्मीदवार का चिन्ह भी 
चिपका रहेगा । अब मतदाता को इनमें से, अपने उम्भोदवार के बक्से में, 


मत-पत्र बिना मोड़े डाल देना होगा ।”” 

“विधान सभा के चुनाव के कमरे से निकलने के बाद, मतदाता को संसद 
के चुनाव का मत-पत्र दिया जायगा। यहां पर भी उसे अपने उम्मेदवार के 
बक्स में मत-पत्र डालना होगा। मत-दाता का काय यहां समाप्त हो 


- जाता है।” 
उसी सूचना में आगे यह भी बतलाया गया कि जिस चनावक्षेत्र से 


बधान सभा या संसद के लिये एक से अधिक उम्मेदवार चुने जायगे वहां 
के लिये एक विशिष्ट पद्धति है । 

कुछ चुनाव ज्षेत्रों में श्रनुम॒चित जातियों के लिए, स्थान सुरक्षित हैं । 
इन चुनाव क्षेत्रों में मतदाताको एक के बजाय दो मत-पत्र मिलेंगे, जो अलग- 
अलग बक्स में डाले जायंगे । यदि गलती से ये दोनों मतपत्र एक ही बक्स- 
में पड़ गये तो इनमें से एक रद हो जायगा | 

भारत मेंदो ऐसे चनाव क्षेत्र है जहाँ मतदाता को तीन सदस्य चुनने 
हैं। इनमें एक तो उत्तरी बंगाल में संसद-चुनाव-क्षेत्र हे और दूसरा 
बम्बई में विधान सभा चुनावन्क्षेत्र है। इन चुनावन्क्षेत्रों में प्रत्येक मत- 
दाताकों अपने तोन मततत्र श्रलग-ललग बकस में डालने होगें | 

मतदाता को अ्रपना नाम एक स्थानसे अधिक स्थानों में नहों लिख- 
वाना चाहिये। उम्मेदवारों के समथन में ग्रायोजित सभाश्रों में मतदाता को 
किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करनी चाहिये। राजनीतिक सभाओंमें गड़- 
बड़ करनेवाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के अधिकार पुलिस को दिये 
गये हें । 

उम्मेदवार की |लेखित स्वीकृतिफे बिना मतदाताकों अपने उम्मेदवार 
के लिए. कोई खर्ज नहों करना चाहिये । 
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मत बेचना न केवल अ्नाचार है, बल्कि कानून की दृष्टि से अपराध भा 
है। इसी प्रकार मतदाता पर अनावश्यक जोर डालकर जसे सामाजिक 
बहिष्कार या दैवी प्रकोप की धमकी देकर किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत 
डलवाना भी अपराध है | 

चुनाव के दिन सावजनिक सभा करने या प्रचार करने की मनाही है। 
चुनाव केन्द्र के पास चुनाव के सम्बन्धमें किसी प्रकार का चिन्द या इश्तहार 
प्रदर्शित करनेवाले को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर लिया जायगा और उस पर 
दों सो पचास रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। 

उम्मे रवार, उसकी पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रबन्धित तांगा, 
मोटर आर सवारी में बैठकर, यदि कोई मतदाता चुनाव केन्द्र में जायगा 
तो इसे अपराध माना जायगा । यहां तक कि दो परिवारों को भी किसी एक 
मोटर आदि में एक साथ बैठकर नहीं जाना चाहिये, जब कि वे संयुक्त 
रूप से उसका किराया भाड़ा न चुकावे | 

किसी भी प्रकार से जाली वोट नहीं डालना चाहिये। जाली नाम 
धारण करना एक गम्मीर अपराध है श्रीर इसके लिए कानून में बहुत कड़ी 
सजा की व्यवस्था है । 

मत पत्र की गोपनीयता की श्रवद्देलना नहीं करनी चाहिये। मतदाता 
को चाहिये, वह अपने निक्रट सम्बन्धी और मित्र को भी यह न बताये कि 
उसने अपना मत किसको दिया है। मतपत्र की गोपनीयता नष्ट करने के 
अपराध में जुर्माने के साथ तीन मद्दीने की कैद की सजा दी जा सहझतोी है । 


मतदान के कमरे में, मतदाता को अधिक समय नहीं लगाना चाहिये । 
किसी बात का सन्देह दोने पर चुनाव अफ-र इस कमरे में ऊ्रांककर देख 
सकेगा। मतदान के बक्स के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की जाय | 
चुनाव के कमरे से मतपत्र हठाना या इंसमें कुछ गढ़बढ़ी करनेके अपराध 
की सजा १ वष की कैद दै। मत,पत्र हटाने में सहायता देना भी इतना ही 
चढ़ा अपराध दे । | 
उपयुक्त अपराधों के लिए, सम्बद्ध व्यक्ति को न ,केबल सज्ञा ही दी 
११ 
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जायगी बल्कि भावी चुनावों में मतदान का अधिकार भी उससे 
छीन लिया जायगा, क्योंकि मतदाता सूची से उसका नाम काट दिया 


जायगा | 
मतदान संबंधो कानून इस प्रकार हैं-- 

यदि इस कानून के अश्रधीन उचित रूप से मनोनीत किये जा चुके 
किसी उम्मीदवार के नामीकरणों की छान बीन के लिये नियत तारीख के 
के पश्चात्‌ मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु की रिपोट रिटर्निंग अफसर 
द्वारा मतदान के काय आरम्म से पहले प्राप्त की गई हो, तब चुनाव अ्रि- 
कारी उक्त उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य की तसल्‍ली कर चुकने पर मह्दान 
के खण्डन की आशय देगा, तथा इस तथ्य की निर्वाचन कमीशन को तथा 
समुचित प्राधिकारी को भी सूचना देगा, तथा उक्त निर्वाचन सम्बन्धी सब 
कायवाहियां सब विषयों में नये रूप में प्रारम्भ होगी, मानों कि यह एक नये 
निर्वांचन के लिये है । 

परन्तु बन्धान यह है कि उस उम्मीदवार के विषय में जिसका नामीकरण 
उक्त मतदान के खण्डन की आज्ञा के समय पर वैध था, पुनः नामीकरण 
आवश्यक नहीं दोगा | 

परन्तु अधिक बन्धान यह है, कि ऐसा व्यक्ति जो कि नियम ३७ की 
उपनियम (१) के श्रधीन उक्त मतदान के खण्डन की आशा से पहले अ्रपनी 
उम्मोदवारी की वापसी को खुचना दे चक़ा है ऐसे खण्डन की आज्ञा के 
पश्चात्‌ उक्त निर्वाचन के लिये एक उम्मीदवार के रूप में मनानीत हाने के 
लिये श्रयोग्य या श्रनधिकृत होगा । *( नियम ४२ ) 

यदि उन उम्मीदवारों की जो कि उचित रूप में मनोनीत हुए थे, तथा 
लो नियम ३७ को उपनियम (१) में अथवा स्थिति श्रनुसार उस उपनियम में 
जो कि ३६ की उपनियम ४ के साथ पढ़ी जानेवाली है, उल्लिखित रीति 
तथा समय के भीतर अपनी उम्मीदवारियों को वापस नहीं के चुके हों, 
संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से बढ़ जाती है, तो चुनाव अधिकारी 
तत्काल उम्मीदवारी के वणमारा के क्रम से नाम तथा पते जेसा कि वह 
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नामीकरण पत्रों में दिये गये हों, ऐसे अन्य विवरणों के साथ जेसा कि वह 
निर्धारित हों, रखने वाली एक सूची को ऐसे रूप तथा रीति में जेसा कि 
वह निर्धारित हो, प्रकाशित करेगा तथा मतदान लिया जायगा | 

यदि उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की सरख्या के 
बराघर हों, तो चुनाव अधिकारी तत्काल ऐसे सब उम्मीदवारों को उन स्थानों 
की पूर्सि के लिये उचित रूप में निवांचित हुआ घोषित करेगा + 

यदि ऐसे उम्मीदसारों को संख्या भरे जाने वाले स्थानों की खंख्या से कम 
हो, तब चुनाव अधिकारी तत्काल ऐपे उम्मीदवारों को निर्वाचित हुओ 
घोषित करेगा ओर समुचित प्राधिकारी शासकीय गजट में अधिसूनन द्वारा 
उफ़ निर्वाचन क्षेत्र, अथवा उस राज्य की विधान सभा के निवांचित सदस्यों 
अथवा सदस्यों या सम्बन्धित निवांचक मण्डल के सदस्यों अथवा स्थिति 
अनुसार करग विधान परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्यों के शेष बचे स्थान या 
स्थानों को ऐसी तारीख से जो ऊ# निर्वाचन कमोशन द्वारा इस निमित्त नियत 
की जाय ओर अधिसूचन में उल्लिखित होगी, पहले भरने के लिए एक 
व्यक्ति या व्यक्तियों को निवांचित करने के लिए आमन्त्रित करेगा । 

परन्तु बन्धान यह है कि, जहां उक्त निवाचन क्षेत्र या राज्यावधान सभा 
के निवाचित सदस्य अथवा सदस्यों अथवा निर्वाचक मण्डल के सदस्यों या 
कुरग विधान परिषद के निवांचित सदस्य इस उपघारा के अधीन पहले 
ही आमन्त्रित हो चुकने पर उक्त रिक्त स्थान या स्थानों को भरने के लिए 
एक व्यक्ति या व्य क्तवों की आवश्यक संख्या को निर्वाचित करने में विफल 
रह चुका या रह चुके हैं, तब सम्बन्धित प्राविकारी ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों 
को निवोचित करने के लिए, उस तारीख तक जो कि निवांचन कमीशन 
द्वारा इस निमित उल्लिखित की जाय, ऐसे निर्वाचन ज्षेत्र या ऐसे सदस्यों को 
पुनः आरून्त्रित करने के लिये बाध्य नहीं होता । ( नियम ५४३ ) 


इस धारा के उपबन्ध किसी भी निवांचन क्षेत्र में किसी ऐसे निर्वाचन 
के बारे में लागू होंगे, जहां यों भरे जाने वाले स्थानों में अनुसू चित जातियों 
या अनुसू चत जनजातियों के लिये एक या अधिक रक्षित स्थान पूर्ति होने 
के लिये (जो कि निम्न में “रक्षित स्थानों?” के नाम से निर्दिष्ट हें) समाविष्ट हैं 
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यदि रक्नित स्थानों को भरने के लिये निर्वाचित होने योग्य उम्मीदवारों 
की संख्या ऐसे स्थानों की संख्या के बराबर है, तब तत्काल वह सब उम्मीदवार 
रक्तित स्थानों को भरने के लिये निवाचित हुए घोषित होंगे, तथा शेष स्थान 
था स्थानों के भरने के लिये नियम ५३ में नियत की प्रक्रियम्का अनुकरण 
किया जायगा । 


यदि रक्तित स्थानों को भरने के लिये निवांचित होने योग्य उम्मीदवारों 
की संख्या ऐसे स्थानों की संख्या से अधिक है, परन्तु उम्मीदवारों की कुल 
योग संख्या ऐसे स्थानों की संख्या से अधिक है, परन्तु उम्मीदवारों को कुछ 
योग संख्या भरे जाने वाले स्थानों की कुल योग संख्या के बरातर है, तब 
रिटानग श्रफसर भाख्यपत्रक (400) द्वारा जो कि उस द्वारा ऐसी रीति में 
निकाला जायगा जैसा कि निश्चित हो, पहले रक्षित स्थानों को भरने के 
लिये निवांचित होने योग्य उम्मीदवारों में से उन स्थानों पर नित्रांचित हुये 
घोषित होने वाले उम्मीदवारों का चुनाव करेगा, तथा तब यों चुनाव किये 
उम्मीदवारों को उवत रक्षित स्थान भरने के लिये उचितरूप में निरीचित 
हो चुके घोषित करेगा, ओर तत्पश्चात्‌ शेष उम्मीदवारों को शेष बचे स्थानों 
को भरने के लिये उचितरूप में चिवांचित हो चुके घोषित करेगा। 


यदि रक्तित स्थानों को भरने के लिये नित्रांचित होने योग्य उम्मीदवारों 
की संख्या ऐसे स्थानों की संख्या से श्रधिक हो जाती है, तथा उम्मोदवारों की 
संख्या का कुल जोड़ भी भरे जाने बाले स्थानों की संख्या के कुल योग से 
अधिक हो जाता है, तब नियम ४३ की उपनियम (१) में नियत की प्रक्रिया का 
अनुकरण किया जायगा, और मत दान लिये जा चुकने के पश्चात्‌ रिटर्निंग 
अफसर सब से पहले उनको जो कि रक्नित स्थानों को मरने के लिये निवांचित 
होने के लिये योम्य होने पर अधिकतम मक्तसंख्या प्राप्त कर चुका है, रक्तित 
स्थानों को भरने के लिये उचित रूप में निवांचित हो चुके घोषित करेगा, 
ओर तब शेष बचे उम्मीदवारों में उनको जो कि अधिकतम मत संख्या 
प्राप्त कर चुके हों, शेष रहे स्थानों को भरने के लिये उचित रूप में निर्वाचित 
हो चुके घोषित करेगा | 


र्लै। 
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यदि रक्त स्थानों को भरने के लिये निर्वाचित होने योग्य उम्मीदवारों, 
की संख्या ऐसे स्थानों की सख्या की अ्रपेद्धा कम है, तब,--- । 
(क) वह सत्र उम्मीदवार तत्काल रक्षित स्थानों को भरने के लिए निर्वा-; 
चित हो चुके घोषित देंगे ; । 
(स्व) सम्बन्धित समुचित प्राधिकारी शासकीय गजट में अधिसूचन द्वारा 
शंष रहे रक्धित स्थान या स्थानों को उस तारीख से पहले जो कि « 
निवांचन कमीशन द्वारा नियत की जाय तथा उक्त अधिसूचन में उल्लिखित 
होगी भग्ने के लिए एक व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करने के लिए, उक्त 
निर्वाचन क्षेत्र को आमान्त्रत करेगा, 


परन्तु बन्धान यह दे, कि जहां ऐसी निवाचन क्षेत्र पहले द्वी यो श्रामन्त्रित 
हो चुकने पर उक्तरज्षित स्थान या स्थानों को भरने के लिए एक व्यक्तिया, 
व्यक्तियों की श्रावश्यक सख्या को निर्वाचित करने में विफल रह चुका है, तब 
प्राधिकारी ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों को निवाचित करने के लिए उस तारीख 
तक जो कि निर्वाचन कमीशन द्वारा इस निमित लत्लिखित की जाय, ऐसे. 
निर्वाचन ज्षेत्र को पुनः आमन्त्रित करने के लिए बाध्य यहीं होगा । 

इस धारा में उम्मीदवारों सम्बन्धी निर्देशों की व्याख्या होगी, 'उन 
उम्मीदवारों सम्बन्धी निर्देश जो कि उचित रूप में मनोनोत किये थे, तथा 
जो धारा ३७ की उपधारा (१) में उल्लिखित रीति तथा समय के भीतर अपनी' 
उम्मीदवारियां वापस नहीं ले चुके हों । ( नियम '३४ ) 

संदेहों के निरारणा्थ अब से घोषित किया जाता दे, कि अनुसूचित जन 
जातियों का कोई सदस्य किसी ऐसे स्थान को जो कि उन जातियों या जन- 
जातियों के सदस्यों के लिये रक्षित नहीं, यदि वह संविधान तथा इस ऐक्ट 
के अधीन ऐसे स्थान को ग्रहण करने के लिये अन्यथा योग्य हो, तो उसे 
अहण करने के ल्लिये अयोग्य नहीं होगा । (नियम ५५--) 
उम्मी दवा र -- 

स्वतत्र भारत के प्रथम निर्वाचन में संसद व राज्य विधान समाश्रों के 
लिये १४ भ्रखिल भारतीय राजनीतिक दलों के चार हजार उम्मीदवार 


) 
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खड़े हुये । चुनाव में भाग लेने वाले सभी अमुख दलों ने श्रपने-अपने चुनाव 
घोषणा-पत्र निकाले ओर चुनाव आयोग द्वारा निश्चित किये गये चुनाव- 

चिन्ह चुने । उदाहरण के लिये कांग्रेस ने दो बैलों की जोड़ी कंचे पर जुआ 
रखे हुए, सामाजवादो दल ने वरगद का पेड, साम्यवादी दल ने हंसिया 
ओर गेहूँ की बाल, किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने कोपड़ी, हिन्दू महासभा 
ने घुड़सवार, जन संघ ने दीपक, अग्रगामी (माक्सव्रादो) दल ने शेर,श्रग्रगामी 
दल (सुभाषवादी) ने मनुष्य का हाथ ओर रामराज्य-परिषद ने उग्रता 
हुआ सय चुने । विभिन्‍न दलों और उम्मेदवारों ने अपने घोषणा-पत्र तथा 
चुनाव-चिन्ह का भांति-भांति से प्रचार किया और मतदाता को अपनी ओर 
खाकर्षित करने का प्रयत्न फ्िया | इसी प्रसंग में उन्हें मतदाताको यह भी 
शिक्षण देना पड़ा कि वे मतदान किस प्रकार करे। मतन्दाता को तो 
प्रत्येक दल के उम्मीदवार और उसके समथकों ने एकाधिक वार ठोक- 
पीटकर समझा दिया कि मतन्दान किस प्रकार होता है, तथा मत- 
दाता को क्‍या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । फिर 
भी मत-दाताशओ्रोंने समी मतदान केन्द्रों में अपनी अशानता का परिचय 
दिया है। बहुत सी स्त्रियों ने या तो अपने मत-दान के अधिकार का 
उपयोग ही नहीं किया, या किया तो गलत | चुनाव आयोग कार्यालय से घास 
सचना से पता चलता है कि तीस लाख महिलाश्रों ने मत-दाता सूची तैयार 
होते समय अपना नाम नहीं बतलाया जिस कारण उन्हें इस बहुमूल्य अधि- 
कार से वंचित होना पड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, राजस्थान और 

न्थ्य प्रदेश मे दस प्रतिशत महिला मतनदात्रियों ने जान-बूक कर मत-दान 
नहीं किया । 


जहां तक उम्मीदवारों का प्रश्न दै उनमें से भी बहुटों को चुनाव के 
नियमों का ठीक-ठीक पता न था। निवांचन से पूब अक्टूबर १९५१ में 
चुनाव आयोग द्वारा “उम्मीदवार क्या क्‍या करें और क्या-क्या न करें 
शीषक एक और निबंध प्रसारित किया गया जिसमें लिखा था कि “'मत- 
दाता, उम्मीदवार और उम्मीदवार के समथकों सभी के लिये यह हितकर 


( १६७ ) 


होगा कि निर्वाचन संबन्धी नियमों को खूब समझे कर उनका द्वदय से पालन 
किया जाय | संविधान और संसद से पारित निर्वाचन सबन्धी विधियों द्वारा 
इस विषय में कर्तंव्याकतंव्य की स्थिति विस्तार सह्दित स्पष्ट की गई है |? 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि मत-दान के द्वारा नागरिकों की सामूद्दिक 
अग्नि परीक्षा होती है। उसे यह कृत्य सम्पादित करने से पूव मली- 
भांति जान लेना चाहिए कि मत का क्‍या महत्व है, उस मत पर कितनी 
बातें निभर करती है, मत का दुरुपयोग होने से कितनी मदह्दान्‌ क्षति हो 
सकती है | जब तक राजनीतिक कत्तंब्य का समुचित ज्ञान नहीं होता केवल 
राजनीतिक चेतना से ही समस्या हल नहीं हो जाती । चुनाव के समय जाल- 
साजी, रिश्वतखोरी* और साम्प्रदायिक प्रचार अक्षम्य अपराध दोते हैं । 
एक शताब्दि पूब तो मतदान में रिश्वतखोरी इतनी अधिक होती थी 
कि बतलाते हैं १८३० में लीवरपूल के चुनाव में १५ पौंड से १०० पौंड 
तक प्रति मत की कीमत हो गईं थी। किन्तु जब्न स ब्रिटिश लोकसभा ने 
अ्रशचार विरोधी कानून बनाया तब से इस अ्रपराध में कमी हुई | इगलेंड 
का पिछली शताब्द का इतिहास इस प्रकार की दिलचस्प कहानियों से 
भरा पड़ा है कि किस प्रकार पूरे चुनावन्षेत्रों का ठेका हो जाता था ओर 
मत प्राप्त करने के लिये क्या-क्या हथकण्डे प्रयोग में लाये जाते थे। अश्रभी 
भी अपवादतध्वरूप कहीं-कहटीं अनुचित रूप से मत प्राप्त करने का अयत्न 
किया जाता है। भारत में चुनाव के नियम इतने कड़े हैँ कि छोटा सा अपराध 
भी पकड़ा जा सकता है। इसलिये लोक-प्रतिनिधित्व कानून में निवाचन- 
व्यय का सही व्योरा प्रस्तुत करने की व्यवस्था दे ।| 
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।( १ ) प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात्‌ निर्धारित समय के भीतर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति 
के बारे में जो कि एक उम्मीदवार के रूप में मनोनीत दो चुका है, उस हारा तथा 
उसके निर्वाचन एजन्ट द्वारा हस्ताज्षरित उस व्यक्ति के निर्वाचन व्ययों का एक: 
व्योरा चुनाव अधिकारी को ग्रस्तुत किया जायगा। 


( १६८ ) 


स्वतंत्र भारत में इतने विशाल ज्षेत्र में आम .जुनावों की सफलता विश्व 
के इतिहास में एक बेमिसाल चीज है। साढ़े सन्रह करोड़ वयरक मत-दाताश्रों 
के लिये उन्‍नीस लाख मत-दान वक्‍्स, दो लाख मत-दान केन्द्र और बावन 
करोड़ मत-दान पत्रों को व्यवस्था करना एक असाधारण बात थी। मतन-दान 
की गोपनीयता इन चनावों की एक विशेषता रही है ।* यथा-सभव यह 
ग्रयत्न किया गया कि चुनावों में किसी प्रकार भ्रष्टाचार और अवैध श्राचरण 
तथा निर्वाचन सम्बन्धी अपराध न हों। जालसाजी न होने देने के लिये 


(२ ) ऐसा प्रत्येक ब्योरा ऐसे रूप में होगा, तथा उन विवरणों को रखेगा 
जैसा कि वह निर्धारित हों, तथा उक्त उम्मीदवार श्रोर उसके निर्वाच एजन्ट द्वारा 
निर्धारित रूप में मेजिस्ट्रेट के सामने शपथ या विधिपूर्ण प्रतिज्ञान पर की घोष- 
णाओं के साथ नत्थी होगा । 


(३ ) इस धारा में किसी चाज़ के पाय जाने पर भी जहां कि भारत से झअनु- 
पस्थित होने के कारण कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्ययों के ब्योरा पर हस्ताक्षर करने 
के लिये सथा उक्त घोषणाय करने के लिये असमर्थ है, वहां उक्त ब्योरा केवल 
निर्वाचन एजम्ट द्वारा हस्ताक्षरित तथा भ्रस्तुत किया जायगा, और घोषणा केवल 
उक्त निर्वाचन एजन्ट द्वारा नत्थी की जायगी, ओर उक्त उम्मीदवार अपने भारत 
लोटने के पश्चात्‌ चोदह दिनों के भीतर ऐसे रूप में जैसा कि निर्धारित हो; मैजिस्ट्रेट 
के सामने शपथ या विधिपूवक प्रतिज्ञान पर की घोषणा को उक्त चुनाव श्रधिकारी 
को प्रस्तुत करायगा। ( लोक प्रतिनिधित्व कानून, नियम ७६ ) ह 

निर्वाचनों पर निर्वाचन व्ययों का अधिक से अधिक परिमांण तथा निर्वाचनों 


के सम्बन्ध में भुगतान के लिये भरती किये व्यक्तियों की संख्या तथा उसका प्रकार 
ऐसा होगा, जैसा कि निर्धारित हो । ( नियम ७७ ) 


सिवाय जहाँ तक कि निर्धारित हो, यह अध्याय राज्य-परिषद्‌ में एक या श्रधिक 
स्थान ( सिवाय एक प्राथमिक निर्वाचन के ) भरने के लिये अथवा किसी राज्य के 


विधान मण्डल में उक्त राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन पर 
स्थान या स्थानों को मरने के लिये किसी निर्वाचन पर लागू नहीं होगा । 
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( ९६९ ) 


भी प्रथक उपबन्ध है#। निवांचनों के संचालन के लिये नामीकरण इत्यादि: 
की तिथियां निश्चित करना, निर्वाचन की सावजनिक सूचना देना, उम्मीद- 
वारों का नामीकरण, नामीकरण-पत्र की प्रस्तुति तथा एक वैध नामीकरण 
के लिये अपेत्षण या मांगें, | धननिक्षेप, नामीकरणों की सूचना तथा उनकौ 
छानबीन करने के लिये समय तथा स्थान, नाभीकरणों की छानबीन, उम्मीद- 
वारी की वापसी, नामीकरण का प्रकाशन, अन्य निवांचनों पर उम्मीदवारों 
का नामीकरण, इन विषयों का विवेचन लोक प्रतिनिधित्व कानून में सविस्तार 
दिया गया है । 

गत चुनाव की अन्य विशेषताय : 

(क) गत श्राम चुनावों का सिंहाबलोकन करके देखा गया है कि जिन २६ 
देशी नरेशों ने चुनाव लड़ा (२२ विधान समाश्रों के लिये और ७ संसद 
के लिये ) उनमें से २४ (२० विधान सभाओश्रों तथा ४ संसद ने लिये) सफल 
हुए। सफल देशी नरेशों में १३ स्वतत्र उम्मीदवार ये, ७ कांग्रेस टिकट 
पर २ गणतंत्र-परिषद और २ राम-राज्य परिषद के टिकटों पर सफल हुए । 

दैशी नरेशों के ०म्बन्ध में लोक-प्रतिनिधित्व कानून में विशेष उपबन्ध 
किया गया है जिसमें कहां गया है--- 


(१) यदि किसी भूतपुतव भारतीय रियासत का राजा हस कानून के अधीन 
किसी निर्वाचन के लिये बतोर एक उम्मीदवार के नामीकृत किया जाय, तो जाप्ता 


७ निवांचकों की घधोखादेही रोकने के लिये विशेष प्रकिया :--ऐसे प्रत्येक निर्वा- 
चक के जो क्लि एक मतदान-स्थल पर मतदान करने के प्रयोजनार्थ एक मतपरचा 
या परचों के लिये प्रार्थना करता है, उसे ऐसा परचा या परचे सुपुद करने से पहले 
तथा किसी. पोलिंग स्टेशन पर मतदान करने के लिपे किसी व्यक्ति सम्बन्धी किसी 
मत-परचा की सुपुदंगी का निषेध करने के लिये यदि उस समय पर ऐसा व्यक्ति 
ऐसे परचे के लिये प्राथना करता है, जब कि वह अपने अंगूठे या किसी अ्रन्य ऊंगल्ी 
पर पहले से ही ऐसा निशान या चिन्ह रखता हो, जैसा कि निर्वाचकों की धोखादेही 
रोकने के लिये ही, पक्‍क्री स्याही से अंगूठे या किसी अन्य ऊंगली को चिन्ह या 
निशान लगाने के लिए इस कानून के अधीन बनाये नियमों द्वारा :उपबन्ध बनाया 
जाय | --लाकप्रतिनिधिस्व कानून नियस ६१ 
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( १७० ) 


दीवानी, ८६०८ ( १६०८ के ऐक्ट ५ ) की घारा ८७ ख० की उपधारा (१) तथा 
दण्ड विधि संहिता ( जाप्ता फोजदारी ) १८६८ ( १८९८ के ऐक्ट ७) की चारा 
४०७ क्‌ की उपधारायें (२) और (३) के उपबन्ध, ऐसे राजा के विषय में, उसका 
बतौर ऐसे उम्मीदवार के नामीकृत होने के दिनांक से शुरू होकर धारा ६७ के 
अधीन उक्त निर्वाचन का परिणाम जिस दिनांक पर प्रकाशित हो उस दिनांक पर 
समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान में लागू नहीं होंगे, तथा तत्पश्चात्‌ भी इस ऐक्ट 
के भाग ६ के अधीन ऐसे निर्वाचन की वेैधानिकता या विनियमितता पर आपत्ति 
डठाने के लिये की जानेबाली किन्हीं भी का्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू नहीं 
होंगे, या न ही वे उक्त राजा के विरुद्ध किन्‍्हीं फोजदारी कायवाहियों के सम्बन्ध 
में भी लागू होंगे, जो कि भारतीय दण्ड विधान संहिता ( ताजिरात हिन्द ) १८६० 
( १८६० के ऐक्ट ४५ ) के अध्याय ६ क के अधीन, या इस ऐक्ट के भाग ७ के 
अध्याय ६ के अधीन दरडनीय एक ऐसे अपराध के लिये दायरे की जाती हों, 
- जिसके कि बारे में उस राजा पर ऐसा आरोप लगाया गया हो कि उस ने उक्त 
अपराध ऐसे निर्वाचन पर या उसके सम्बन्ध में किया । ( नियम १६८ ) 

(ख) २१६ महिलाओं ने विधान सभाओं का श्रौर ६६ ने सखद का चुनाव 
लड़ा जिनमें से ऋ्रश: ८२ ओर १६ सफल हुई । १४ महिलायें राज्य- 
परिषद में चुनी गई । 


विधान सभाओं के चुनाव में १२ सदस्य बहुत थोड़े ( १ मत से 
लेकर १६ मत के अनन्तर तक ) बह्ुुमत से दिजयी हुए। बौकापुर 
( उत्तर प्रदेश ) के चुनाव क्षेत्र से तो एक स्वतंत्र उम्मीदवार दूसरे स्वतंत्र 
उम्मीदवार से एक मत ओर कांग्रेस उम्मीदवार से चार मत अश्रधिक पाकर 
निवांचित हुआ। »।साम, बिहार बम्बई, पश्चिमी बंगाल, मध्यमारत, राज- 
स्थान ओर द्विमाचल प्रदेश में अ्रत्यल्य बहुमत से जीतने वाले सफल उम्मी- 
दवारों के और भा उदाइरण हैं जिनमें से किसी एक के विरुद्ध मां चुनाव 
अपील नहीं हुई । लोकसभा के चुनाव में थाना ( बम्बई ) चुनाव क्षेत्र से 
जी० डी० वरटक ( कांग्रेस ) डा० चोइथराम गिडवानी के विरुद्ध केवल 
६ मतों से सफल हुए, किन्तु डा० गिडवानी द्वारा चुनाव अपील होने से 
श्री बरठक के स्थान पर डा० गिडवानी को निवांचित घोषित किया गया । 

लोकसभा के ४६८ स्थानों में से ७२ स्थान: परिगणित जातियों ओर 


( १७१ ) 


२६ अ्रनुसूचित ज्षेत्रों के लिये सुरक्षित थे तथा राज्य विधान सभाओ्रों के लिये 
३,२८३ स्थानों में से क्रराः ४७७ और १६२ स्थान ( जिनमें आसाम के 
अनुसूचित प्रदेशों के स्वशासित जजलों के १७ सदस्य भी सम्मिलित हैं ) 
सुरक्षित थे, आम चुनाव क्षेत्रों से केवल एक परिंगणित जाति का सदस्य 
लोक सभा के लिए ओर तीन विभिन्‍न विधान सभाओं के लिये 
निवांचित हुए। लोक सभा विषयक सामान्य निवांचनों के परिणामों का 
प्रकाशन होता दे । 


संसदू-सदस्य 


दहेनरी आठवें के समय संसदू-सदस्य ( टाल ण ?2रीभयला: ) 
से अभिप्राय संसद्‌ के दोनों सदनों के सदध्य से द्वोता था, किन्तु तत्पश्चात्‌ 
इस शब्द का प्रयोग केवल लोकसभा के सदस्यों फे लिए किया गया# | 
उसी परम्परा के अनुसार मारतवष में भी संसद का मतलब दोनों सदने 
समझी जाती हैं, किन्तु संसद सदस्य से केवल लोकसभा के सदस्यों का 
बोभ होता हे । 
निवांचन के पश्चात्‌ सदन में जो कायवाही द्ोती है वह में प्रकिया 
वाक्षे प्रकरण में आगे दे रहा हूँ। संसद्‌ के सदस्य का अपने दल के 
प्रति, सदन के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति क्‍या कत्तव्य होते हैं इस पर भी में 
पहले के प्ृष्ठों में लिख चुका हूँ । यहां यद्द बतलाना श्रावश्यक है कि संसद 
का सदस्य होने के नाते उसे अपना दायित्व किस प्रकार निभाना होता है । 
चुनाव के पश्चात्‌ संसद्‌ का सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र का ही प्रतिनिधि 


# "पु. फ्राहंदंगरट सै: रिग्रीवाय्रवाधाए 2बलांट्ट, “छटोपि। 
९0प्षका, 


( १७२ ) 


नहीं रह जाता बरन्‌ सारे देश का प्रतिनिधि समझा जाता है*। जैसा कि 
एडमंड बक ने ३ नवम्बर सन्‌ १७७४ को अपने निवानचन न्ेत्र ब्रिस्टल में 
एक सावजनिक सभा में माषण देते हुए कहा था कि-- 


“संसद्‌ भिन्‍न-भिन्‍न तथा परस्पर विरोधी स्वार्थों के प्रतिनिधियों की 
महासभा नहीं है'*'*** “आपको निःसंदेह एक सदस्य चुनना है। किन्तु जब 
आपने उसे चुन लिया तब वह अकेला शिस्टल का सदस्य नहीं रह गया वरन्‌ 
संसद का सदस्य बन गया ।॥*' 


औझौर उससे तीस वध पूव विलियम यग ने तो इससे भी अधिक स्पष्ट 
भाषा में इसको व्याख्या की थी। ?!॥| 


+ संसद के सदस्य द्वारा ली जानेवाली शपथ या प्रतिज्ञान का ग्रपन्न :--- 
“मैं, **अमुक,' ' 'जो राज्य-परिषद्‌ अथवा ( अथवा लोकसभा ) का सदस्य 


निर्वाचित या (नाम-निर्देशित हुआ हा अर ब्द्द् ह््कि मैं विधि 


द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, तथा जिस पद 
को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूवंक निर्वाहन करूँ गा ।” 


59% झलाएटा८: जाव4क5 : व॥ट मालफफँटा ० ?7गीग्यला 
गाते ग्रीं$ (0757पए८४८ए,.. ( ९थागरगदाएबाए (0फएटमपालाए गा 
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ब्रिटिश लोकसभा के सदस्य के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त कराने के 
लिये मैं श्री डब्ल्यूण एफ० डीडस (एम० पी०) के एक लेख का कुछ अंश 
नीचे उद्धरिंत करता हूँ। लेख बहुत दिलचस्प हे, इसकी रोशनी में हम 
ब्रिटिश संसदीय पद्धति को देखकर भारतीय संसद का कुछ ज्ञान प्राप्त कर 
सकेंगे । डीडस लिखते हैं कि :-- 

“अस्येक अंग्रेज अपने संसद-सदस्यों को कुछ अंश तक मूर्ख ससमता 
है। आप चौंकिये नहीं : यह अंग्रेंजी चरित्र की विशेषता हे, यह मानों 
एक परम्परागत प्रथा है। न इसे अरवांछुनीय कहा जा सकता है। यह 
अथा किसी को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और तानाशाही बनने से रोकती है 
अद्द सावजनिक जीवन के दिखावट का दुगगुंण दूर रखता है, पर कुछ भी | 
दो, संसद लोकतंत्नीय जीवन का प्रतिनिधि होता है। अतएव चाहे उसका 
कभी“ कभी उपहास किया जा सकता है, पर संसद-सदस्यता की संस्था को - 
भत्ञा बदनाम केसे होने दिया जा सकता है ? प्रत्येक मानवीय संस्था में, 
चाहे कितनी गहरी ओर आदरणीय उसकी प्रथा क्‍यों न हो, मानवीय तत्व 
ही मुख्य महत्व रखता है। जब यह समकात्षिक, मानवीय तत्व अपने 
उच्च स्तर से गिरता है तब वह संस्था भी नष्ट हो सकती है । 

“्यथ्रथम महायुद्ध तक संसद के सदस्य के लिये पेसेवाला होना यदि 
आवश्यक नहीं तो उसके लिये सहायक अवश्य था। मेरे विचार से अब 
अद्ट सब दल्खों के विषय में कहा जा सकता है कि सदस्य चुनने में पेसे का 
अश्न नहीं उठता। संसद के किसी सदस्य के पास आय का अपना साधन 
हो सकता हे। और किसी संसदू-सदस्य के पास अपनी बति अयवा अपने 
कारबार होने के पक्त में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इस प्रकार वह एक . 

. बेशेवर राजनीतिज्ञ बनने से बचता है ओर अपने संसदीय जीवन में अपने 
विशेष ज्ञान का पुट दे सकता दे । 

“यों श्राप कह सकते हैं कि प्रवेश का द्वार अधिक विस्तृत हो गया है, 
पर प्रवेश के पीछे का मार्ग अधिक कठिन बन गया है। लगभग ७० वर्ष 
पू्े संसद का एक सदस्य शायद आठ हजार व्यक्तियों का प्रतिनिधि होता था। 
लोकसभा के कार्यों की अवधि छोटी हुआ करती थी । विशेष अवसरों के अति- 
रिक्त उपस्थिति अनिवाय नहीं थी । संसद के ऐसे व्यक्तिगत सदस्य जो प्रशा- 
सकीय पदों के आकांक्षी नहीं थे अपनी संसद की सदस्यता सरलता से निभा 
सकते थे, ओर संसद की सदस्यता के स्विए वे वेतन इत्यादि नहीं पाते थे । 


( १७४ ) 


“प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ ४०० पौंड वार्षिक बेतन दिया जाता था जो बढ़कर 
१६३७ में ६०० पौंड हुआ और १६४६ में एक हजार पौंड तक पहुँचा। सुनने 
में तो यह बहुत पर्याप्त लगता है पर बहुत काम और व्यय भी इसके साथ- 
साथ होता है । वयस्क मताधिकार के कारण संसद का सदस्य आज शायद 
चालीस से लेकर साठहजार व्यक्तियों का प्रतिनिधि होता है। आजकल 
द्वाइटहाल में सावंजनिक कार्य एक बड़ी मात्रा में केन्द्रित होता है ओर वहां से 
मंत्रियों के द्वारा लोकसभा तक आता है ।” 

आधुनिक जन-कल्याण-राज्य में संसद का सदस्य अपने निवाचन क्षेत्र 
का कल्याण-अधिकारी बनता जा रहा हे | उसके पास प्रति दिन डाक का एक 
बड़ा येला श्राता है । इसमें कभी-कभी तो ५० पत्र तक होते है जिनमें से 
शायद एक दजन व्यक्तिगत समस्याश्रों से सम्बन्धित होने के कारण मंत्रियों 
तक ले जाये जाते हैं ( संसद के सदस्य मंत्रियों तक सीधे पहुंच सकते दै ) 
लोकसभा के अधिवेशन वष में ३५ सफ्ताह होते हैं । यद्यपि अधिकारिक रूप 
से लोक सभा की बैठक की अवधि ढाई बजे दोपहर से दस बजे रात्रि तक 
होती है, पर कभी कभी बैठक सारी रात चलती रहती है । ह 

संसद के सदस्यों को प्रात: कालीन समितियों में उपस्थित होना पड़ता है 
और अन्य कई छोटे-मोटे कतव्व उनपर होते हैं | कभी-कभी वे अपने निर्वा- 
चन क्षेत्र के लोगों को वेस्टमिनिस्टर भवन दिखाने ले जाते है, ग्रीष्म ऋतु में 
संसद के सदस्य को सप्ताह में दो बार लगभग दो घंटे प्रातः:काल इस काय 
में लग सकते हैं। में तो स्कूल के बच्चों के दल से बहुत घबत्राता हूँ । 
मैं उन्हें श्रत्यघिक चतुर पाता हूँ । घटनाश्रों इत्यादि की तिथियां मैं भूल जाया 
करता हूँ । उधर बच्च स्कूल द्वारा आयोजित इस सैर से पृप आवश्यक 
बातें और तिथियां रटे हुए द्वोते हैं ॥ संसद के सदस्य की भूलचूक को ठीक 
करने में व॑ संकोच नहीं करते । 


काय के आधिक्य की दृष्टि से सप्ताहांत का दिन सबसे अधिक कठिन हो 
सकता है, यद्यपि सप्तहांत के दिन अंग्रेजों की वैयक्तिक सम्पत्ति समझे जाते हैं 
पर संसद के सदस्यों पर यह बात लागू नहीं । शुकवार को लोक सभा की 
बैठक शीघ्र समाप्त हो जाती है ओर अधिकांश सदस्य अपने-अपने निर्वाचन 


( १७४ ) 


क्षेत्रों में चले जाते हैं, शायद उसी रात्रि को एक दो खभाओं में उपस्थित द्वोने 
के लिये। 

शनिवार को सदस्य को स्थानीय सावजनिक कार्यों में उपस्थित रहना 
पड़ता है। उसे स्थ।नीय समस्याश्रों की छानबीन करनी होती है । और निर्वा- 
चन क्षेत्र के लोगों से भेंट भी आवश्यक होती है। निवानन क्षेत्र के लोग 
अपने प्रतिनिधि को प्रतीक्षा करते हैं ओर उससे भेंट की इच्छा रखते हैं। 
ससदीय सदस्य के स्थानीय संघटन की बीस (ग्रामीण क्षेत्रों में तो शायद 
पचास ) तक शाखायें हो सकती हैं ओर सदस्य को इनके समस्त सामाजिक 
श्रायोजनों पर दृष्टि रखनी होती है। इसके अतिरिक्त व्ष में कम से कम एक 
बार उनसे बोलने की ग्रावश्यकता भी होती है । 

स्मरण रखना आवश्यक है कि संसद का सदस्य प्रत्येक का प्रतिनिधि 
होता है, केवल अपने दल का नहीं। अतएव उसे दल संबन्धी कार्यो को 
करने के अतिरिक्त उन कई स्थानीय संघटनों शोर स्वैच्छिक निक.यों के लिये 
प्राप्प होना चाहिये जो अंग्र जी जीवन के अंग हें । मेंने संसद के सदह्य के 
कत्त व्यों के उस अंग पर प्रकाश डाला है जिसका सम्बन्ध उसके निवा- 
चन क्षेत्र से है। कारण, पिछले कुछ वर्षो के बढ़े परिबतन इसी [दशा में देखे 
गये हैं | एक समय था, ( में कई बहुत पुरानी बात भी नहीं कह रहा हूँ ) 
जब सदस्य अपने निर्बांचन-क्षेत्र के संघटनों को एक हजार पोंड वर्घिक देकर 
बष भर में वहां का दो या चार चक्कर लगा सकता था। और अब १ अब 
निर्वाचन क्षेत्र वाले उप्ते एक इजार पौंड वार्षिक की आय का साधन देते हैं 
ओर यह देखना चाहते हैं कि काम किस प्रकार चल रहा है । 

साव जनिक छीवन में प्रवेश पर कोई विवश तो किया जाता नहीं। और 
सावजनिक जीवन के इच्छुक नवयुवक को यह प्रारंभ से जानना चाहिये कि 
वह जोबन कैसा है जिसे बहू अ्रपनाना चाहता दे | इन सबके विषय में श्रच्छी 
और बुरी दोनों प्रकार की बातें कह्दी जा सकती हैं । संसद का सदस्य जो 
कुछ है उनमें से उसका एक रूप राष्ट्र के विधान-निर्माता का है। श्रपने काय 
को समुचित रूप से करने के लिये उसे लिखने-पढ़ने; श्रध्ययनम ओर सामयिक 
घटनाओं से परिचय रखने के लिये प्यांत समय मिलना चाहिये। इसका 


( १७६ ) 


श्रथ क्या है ? इसका अथ आप शायद यह समर कि संसद के सदस्य को 
जमनी अ्रथवा माशल सद्ाायता, फारस श्रथवा एशिया इत्यादि के बिबय में 
सब कुछ जानना चाहिये। वास्तव में बात यहीं तक सःमित नहीं है--श्रा 
इसका श्रर्थ निवांचन क्षेत्र के देनिक जीवन से परिचित होना भी है । 

यह निर्वित्राद है कि. आजकल मन्त्रिगण अत्यधिक कायब्यस्त होते हैं । 
उनका ध्यान बटाने वाली चीजें बहुत हो गई हँ--क्या विविध सावजनिक 
काय, क्या दल सम्बन्धी काय और क्‍या सभा सम्मेलन इत्यादि | उन 
अनेक समस्याओं के प्रति जो इस उद्वेलित रुसार में राजनीतिशों का सामना 
करती हैं संतुलित इश्कोण रखने के लिए मस्तिष्क को आवश्यकता है। किन्तु 
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये मन्त्रियों की सामथ्य के प्रति हमारे मन में 
प्राय: सन्देह उठता है। अ्रपेज्ञाकृत कुछु कम मात्रा में संसद के सदस्य भी 
अत्यधिक शीघ्रता से अत्यधिक काय करने की वैसी ही इच्छा से ग्रस्त हैं । 

जनतंत्र एक कठिन परीक्षक है। जनता का मनोविनोद श्लोर उसके 
कल्याण का चिन्तक, विधि का शञाता ओर विधान का निर्माता, मित्र ओर 
सखा--ये सारे गुण जनतंत्र के प्रतिनित्रियों के लिये आवश्यक हैं । एक 
समय था जब निर्वाचन अभियान के पश्चात्‌ (दूसरे अ्भिमान तक के लिये) 
राजनीतिक सक्रियता बहुत कम हो जाया करती थी | पर अब यह सब बदल 
गया है| अ्रव दो अभियानों के मध्य बदुत कम विश्राम मिलता है। इसमें इन 
प्रवृत्तियों पर सावधान दृष्टि रखनी चाहिये। अ्रत्यधिक कायव्यस्त और थका 
राजनीतिश अपना महत्व बहुत कुछ खो बेठता है। वस्तुतः वह प्रायः एक 
श्रापत्ति बन जाता है | इमारे जीवन का प्रवाह बहुत शीघता से चल रहा 
हे। अ्रच्छा दो यदि स्वयं विधान-निर्मातागण इस प्रवाइ को कम कर एक 
उदाहरण दे ।” 

डीडस के लेख का उपरोक्त उद्धरण कुछ लम्बा है। तथापि उसने 
ब्रिटिश संसद के सदस्य और उसकी समस्याभों का सक्लकेप में जो उल्लेख 
किया है वह यत्किचत परिमाण में भारत की संसदीय समस्याश्रों का द्योतक 
है क्‍योंकि त्रिटिश संसदीय पद्धति की रोशनी में हम भारतीय पद्धति के 
भावी विकास की कल्पना करते हें । 


( १७७ ) 
सचिवालय 


संविधान के श्रनुच्छेद ६८ में संसद के सचिवालय का उपबन्ध, हे 
जिसके अनुसार दोनों सदनों के प्रथक-ए्थक अ्रथवा संयुक्त संसदीय सचिव तथा 
अन्य अधिकारी होते हें। सचिवालय मुख्य रूप से दो विभागों में विभक्त 
होता है, एक विभाग कायपालिका से सम्बन्ध रखता है और दूसरा संसदीय 
प्रक्रिया से। कायपालिका से सम्बन्ध रखने वाला विभाग एक ओर सरकार 
के प्रशासक्रीय कार्यो का संचालन करता है, दूसरी ओर सदन में प्रस्तुत 
किये जाने वाले वार्षिक वित्त विवरण, अनुदान, सरकारी विधेयक, तथा 
पूछे गये प्रश्नों के उत्तर की सामग्री तैयार करता हैं । 


लोकसभा के संसदीय कार्या को सम्पादित करने वाल विभाग को संसदीय 
सचिवालय स्वीकार .या जाय या नहीं, इस पर काफी विवाद चल रहा 
है । २५ नवम्बर १६५४२ को राज्य-परिषद में संसदीय सविचालय नाम पर भी 
आपत्ति उठाई गयी ओर फिर वाद-विवाद हुआ । मद्रास के श्री एच० डी० 
राजा ने कद्दा कि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहना 
राज्य-परिषद के अधिकारों, उसके सम्मान ओर विशेषाधिकारों पर हस्तक्षेप 
करना है ।उपाध्यक्ष श्री एच० वाई० कृष्णमूर्ति राव ने बताया कि इस 
मामले को लोकसभा के श्रध्यक्ष के सामने पेश किया जा चुका है ओर आशा 
है कि परस्पर विचार जिनिमय करके समभोता हो जायगा | | 

प्रश्नोचर के तुरन्त बाद श्री राजा ने कह्दा कि भवन के सामने संसदीय सूचना 
कार्यालय लिखा हुआ है, वास्तव में वह लोकसभा का सूचना कार्यालय है। 
संसद में लोकसभा और राज्य-परिषद दो सदन हैँ इसलिए, उस सदन के 
कागजातों में “भारतीय लोकसभा”? लिखा होना चाहिये, अन्यथा यह हमारे 
अधिकारों पर हस्तक्षेप करना है। उपाध्यक्ष श्री रावने कद्दा कि मामला लोकसभा 
के अध्यक्ष के सामने पेश हो चुका दे इसलिए सदस्य को अधिकारों पर किस। 
प्रकार के हस्तक्षेप की चिन्ता नहीं करनो चाहिये । 

जिस वग के हाथ में प्रशासकीय यन्त्र होवा है उसे 'नोकरशाही!? शब्द 
से सम्बोधित किया जाता है, जो आदर सूचक इहाब्द नहीं है | 

श्र्‌ 


( १७८ ) 


अंग्रेजी में इसे व ्यूरोक्ेसी! कहते हैं । इंगलेण्ड में प्रशासनाधिकारियों का 
लगभग श्रस्सी वध पूव वर्गोकरण हो चुका था, जब सन्‌ १८७० में 
तत्कालीन प्रधान मंत्री ग्लैडसटन ने प्रशासकीय योग्यता का एक माप-दण्ड 
तैयार किया और उसके आधार पर प्रशासनाधिकारियों की नियुक्ति की 
व्यवस्था स्वीकार की। भारतवष में सन्‌ १६१६ से पूव सचिवालय को 
स्थापना का प्रश्न दी पैदा नहीं होता था। ईस्ट इग्डिया कम्पनी के शासन- 
काल में जब कुशासन और उसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार काफी बढ़ने लगा, 
तब उसे रोकने के लिये सवंप्रथम १७६३ में लॉड कानबालिस ने कम्पनी की 
नोकरी के लिये योग्यता का एक मापदण्ड बनाया। उसके पश्चात्‌ समय- 
समय पर कई वार प्रशासकीय सुधार हुए । किन्तु उस समय इगलैण्ड की 
भांति भारतवष में मी प्रशासन संबन्धी सुधार ओर अधिकारियों के पदों का 
वर्गोॉकरण करने की श्रावश्यक्रता नहीं अनु भव की गई। 


सन्‌ १९१९ में कमचारियों की दो प्रकार की सेवाश्रों--अ्रखिल भारतीय 
तथा प्रान्तीय--के लिये दो वर्गों में विभक्त करके विभिन्न विभागों के कम- 
चारियों का प्रकार वर्गीकरण किया गया, जेसे भारतीय सीविल 
सर्विस, भारतीय पुलिस सर्विस, भारतीय मेडिकल सर्विस और तदनुसार 
प्रान्तीय सीविल, प्रान्तीय पुलिस सर्विस इत्याहि। कमचारियों का वेतन, 
भत्ता, वार्षिक वेतन-बृद्धि, सेवाओं का काय-काल तथा पेन्शन आदि 
निश्चित किये गये ओर उनके आचरण सम्बन्धी नियम बनाये गये। आरम्म 
में अखिल भारतीय सेवाओं के लिये भारतवासियों को कोई स्थान नहीं 
मिलता था | कांग्रेस तथा भारत के शिक्षित वग का प्रारम्मिक आन्दोलन 
अखिल भारतीय नौकरियों में प्रवेश के लिये भारतवासियों को अधिकांधिक 
अवसर दिलाने के लिये थे । धीरे-धीरे सारे नोकरशाही वग का भारतीयकरण 
कर दिया गया| | आज यह वर्ग इतनी उन्‍नति कर चुका है कि इसे श्रन्य 
देशों के योग्य अधिकारियों के समकक्ष रखा जा सकता है। 

यह कहना अनुचित नहीं कि संसद पर मंत्रिमंडल का प्रभाव होता है, 
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तथा प्रशासन की समस्त शक्ति सचिवालय के उच्चाधिकांरियों के हाथ में 
होती है। उच्च खिज्ञा प्राप्त इन कर्मचारियों को प्रशासन का कई वर्ष 
पुराना अनुभव होता है। कह्दां पर कब क्या करना चाहिये इसका उन्हें पूरा 
ज्ञान होता है इसलिए मंत्रियों को, जिनमें अधिकांश को न तो प्रशासन का ही 
कोई अनुभव होता है श्रोर न वे अपने आधीन विभागों को ही कोई जान- 
कारी रखते हैं, * सदा अपने श्राधीन सचिवों का कृपामिलछाषी होना पड़ता 
है | सचिवों की भी कई श्रेणियां होती हैं | एक व्यक्ति सारे सचिवालय का मुख्य 
सचिव होता है जिसका काय, श्रन्य कायों के अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन 
देखना है। सचिवालय में मत्रिमंडल के समान ही, ओर जहां मत्रिमंडल 
कमजोर होंते हैं वहां सर्वाधिक प्रतिष्ठा मुख्य सचिव को प्रास होती है। फिर 
विभागीय सचिव,सदहायक सचिव,उप-सचिव इत्यादि होते हैं। समासचिव का पद 
इनसे भिन्‍न है, ससद के सदस्यों में से उप-मंत्री ओर सामान्य सदस्यों के बीच 
यह एक ऐसा पद है जिसके द्वारा उसे मंत्रिमण्डल के कार्यों का श्रनुभव होता 
है और भविष्य में उप-मंत्री बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसलिये वह 
सचिव से पृथक, कार्यपालिका की श्रेणि में आ जाता हे। मत्रिमण्डल की 
नीति सदा सचिवों की सम्मति से निर्धारित होती हे । मंत्री जब श्रपनी नीति के 
सम्बन्ध में सचिव को एक योजना प्रस्तुत करने का आदेश देता हे सचिव 
का कर्तव्य है कि वह मंत्रो को स्पष्ट सम्मति दे कि श्रमुक नीति का श्रमुक 
परिणाम द्वोगा, तथा श्रमुक नीति कहां तक व्यवहारिक हो सकती हे, कहां 
तक नहीं । । 


किन्तु मंत्रिमण्डल केवछ सचिव की सम्मति पर ह्वी काम करे तो न उसकी 
अपनी कोई नीति रह जायगी, न कायक्रम | तब न दलों का अत्तित्व ही रह 
सकेगा और न जन-तंत्र ही कायम रहेगा। मंत्रिमण्डल को अपने दल को 
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नीति और चुनाव के. समय जनता के समक्ष प्रसारित किये गये घोषणा-पत्र 
के अनुसार काय करना होता है। सत्तारूढ़ दल की नीति भूतपूव मंत्रिमण्डल 
की नीति से सवथा भिन्न हो सकती है--ओर प्रायः ऐसा होता ही है--तथब 
नया मंत्रिमण्डल भी अपनी योजनाभों की सफलता के लिये सचिवालय के कम- 
चारियों से हार्दिक सहयोग की भावना से आदेश पालन किये जाने की अपेक्षा 
करता है। सचिव तथा अधीनस्थ श्रन्य॒ समस्त कमचारी नये मंत्रिमण्डल 
की नीति और कार्यक्रम को सफलछ बनाने के लिये भी भूतपूव मंत्रिमण्डल 
के कायकाल के समान सचेष्ट रहते हैं ओर उसके प्रति भी अपनी निष्ठा उसी 
प्रकार व्यक्त करते हें जिस प्रकार अपने पहले महा प्रभुश्नों के प्रति करते थे । 
भारतवष में उन निष्ठावान अ्रधिकारियों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है जो 
ब्रिटिश शास “काल में विदेशी सत्ता के सच्चे स्वामिभक्त नौकर होने के 
नाते राजाज्ञा का पालन करने के ल्यि राष्ट्रविरोधी कार्यों को करने में किसी 
प्रकार का संकोच नहीं करते थे, किन्तु स्वतंत्रता मिल जाने के बाद वही 
कमंचारी राष्ट्रीय सरकार के विश्वासपात्र अधिकारी सिद्ध हुए हैं । 

सचिवालय के कमचारियों का ही नहीं बल्कि समस्त प्रशासनाधिकारियों 
का एक ऐसा वग है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी करने में 
ही अपना गौरव समझता है। एक सफल राजकमंचारी बनना उनके जीवन 
का अग्तिम लक्ष्य है। नोकरशाही# के इस वग का रहन-सहन, शिक्षा, आचार- 
विचार सब कुछ जन-साधारण से मिन्न होता है, इसलिये वे जनता की वारतविक 
समस्याओं का नहीं जान सकते । प्रशासकोय योग्यता के साथ-साथ राज्या« 
घिकारियों में जनता की आवश्यकताओं और भावनाओं के समभने की 
इच्छा होना भी अ्रपेक्षित है । 

अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि संसदाय विभाग का काय सम्पादित 
करने के लिये अधिकारियों के लिये केवल प्रशासन का अनुभव ही पयांप्त 


५०५०७ “क०-अननीशिना का फि-ण- पान-+क्‍०+*०+** 


& ६ जुलाई १६०२ को मैसूर विधान सभा में राजस्व-मंत्री श्री मनडप्पा ने कहा 
कि राज्य का प्रशासकीय यंत्र सुचारु रूप से चल रहा है ओर अधिकारियों ने 
अपने को वर्तमान आवश्यकता के अनुकूल बना लिया है। इसलिये उन्हें नोकर- 
शाही के नाम से सम्बोधित करना उचित नहीं । 
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नहीं है. उन्हें संसदीय कार्यों की विशेष योग्यता भी होनी चाहिये। इंगलैण्ड 
जेसे देश में इस विषय के विशेषज्ञ 6 संसदीय विभाग में नियुक्त किये 
जाते हैं। वहां का संसदूसचिव तो इतना अनुभवी होता है कि प्रायः 
उसीकी सम्मति से समस्त संसदीय काय सम्पन्न होते हैं । ब्रिटिश लोकसभा 
के कलक ( वहां संसदू-सचिव को 'क्लक? कह्दा जाता है ) टी० असकाइन को 
संसदीय विषयों में रुचि रखनेवाला कोन व्यक्ति नहीं जानता । उसकी लिखी 
पुस्तक 'पालियामेंटरी प्रेक्टिस? का संरदीय क्षेत्रों में धमग्रन्य के समान आदर 
दोता है। बहुत से लोग तो कोमुदी के सूत्रों की भांति उसके कुछ भागों को 
रट लेते हैं । संसद सचिव इतना अ्रनुभवी ओर योग्य हता है कि उसके 
संकेत पर अध्यक्ष तथा उसका कायल्य संचालित होता दै। हाल ही में लोक 
सभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका आ्रादि देशों का 
अ्रमण करके वहां की संसदोय प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन देशों में 
उन्हें जो अनुभव हुआ भारत लौटने पर उसका यहां आकर मावलंकर जी 
ने उल्लेख किया | उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र ओर संसदीय 
कार्यों की सफलता के लिये यह आवश्यक हे कि संसदीय विभाग सवथा 
स्वतंत्र हो जिसमें योग्य, ईमानदार ओर संसदीय विषयों की विशेष योग्यता 
रखने वाले व्यक्तियों हों । 


सचिवालय का उल्लेख करते समय सरकार की फीताशाही, को जिसे 
लालफीता? के नाम से कुख्याति प्राप्त हो चुकी है, नहीं भुलाया जा 
सकता। बहुत से काम जिन्हें तत्काल करना आवश्यक होता है, और 
जो श्रासानी से किये भी जा सकते है छालफीते को फाइलों में महीनों 
ओऔर वर्षों दबे रहते है। २६ नवम्बर १६५४२ को लोकसभा में 
प्रश्नोचर के समय यह बतलाया गया कि सन्‌ १६४३ में तार विभाग के 
एक डिवीजनल इंजीनियर के विरुद्ध गंभीर आरोग लगाये गये थे जिनका 
अभी तक कोई निणय नहीं हो पाया है और इस बीच उक्त कर्मचारी डाइरे- 
क्टर भी बना दिया गया है। जारोपों की जांच में नौ वष लग गये और 
अभी भो कोई परिणाम नहीं निकला, इस पर सरकारी वक्तव्य जो भी हो, 
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यह निर्विवाद है कि सरकारी यंत्र की खराबी के कारण ही यह बिलम्ब छुआ । 
फीताशाही का एक दूसरा नमूना उच्तर-प्रदेश का है। २३ जुलाई, १९५४२ 
को विधानसभा में सरकार की श्रोर से यह बतलाया गया कि रामपुर जिला 
ओ्रोषधालय सलाइकार सम्रिति उससे डेढ़ वष पूव (अर्थात्‌ जनवरी 
१६५४१ ) में बना दी गई थी, किन्तु उसके सदर्स्यों को २३ जुलाई १६४२ 
तक यद्द सूचना भी न दी गई कि वे सदस्य बना दिये गये। इसलिये इस 
बीच समिति की कोई बैठक होने का प्रशइन ही केसे उठ सकता था? इस 
प्रकार के उदाइरण प्रायः सभी राज्यों और सभी जिलों के लगभग सभी 
विभागों से मिल सकते है। 
विभागों के इतना अधिक बढ़ा दिये जाने से प्रशासन में और भी 
अधिक उलभने आरा गई, ओर ज्यों-ज्यों जनता की मांगें बढ़ती गई' 
द्रोपदी को चीर की तरह लाल फीता भी बढ़ता गया। जेसा कि श्री चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी ने कहा है, “आजका प्रशासन ऐसा तूल हो गया है कि जहां 
एक आदमी की जरूरत है वहां तीन आदमी काम करते हैं ओर इन. तीनों 
के बारह सहायक हैं। यदि इनमें से केवल एक को वेतन देना होता तो 
सरकार अच्छा वेतन दे देती, किन्तु चूंकि सभी को देना पड़ता है, इसलिए 
पर्याप नहीं दिया जा सकता जिससे सभी को कष्ट होता है। सरकारी 


प्रशासन की समस्या संभाल से बाहर हो गई है ओर में इस बात के लिये 
परेशान हूँ कि इसे किस प्रकार सरल बनाया जाय । ” 


वस्तुतः यह समस्या मद्रास के मुख्य मंत्री के लिये ही नहीं वरन्‌ केन्द्रीय 
सरकार ओर समस्त राज्यों के प्रशासन के लिये एक बड़े संकट की है । 
गत वष ( २० अ्रप्रेल १६५१ ) बिहार सरकार ने इसकी जांच-पढड़ताल के 
लिये अ्रथ मंत्री डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की श्रध्यक्षता, में ६ व्यक्तियों 
की एक सीमिति बनाई थी। समिति की ३६ बैठके हुई ओर उसने विभिन्न 
सरकारी कार्यालयों की जांच करके तथा कुछ सावजनिक कार्यकर्ताओं के 
बयान लेकर लगभग ८७ फुलस्केय प्रष्टों की रिपोट जून १६४२ में प्रस्सुत 
की | इसमें सन्देह नहीं उसकी जांच काफी विस्तृत थी। समिति ने जो 
रिपोट दी उसमें प्रशासकीय पुनसंज्ञठन के सिलसिले में बतलाया गया कि 
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विभिन्न विभागों को काय के आधार पर न बांटकर क्षेत्रीय एवं जन-संख्या 
के आधार पर बंठा ज.ना चाहिये। समिति ने श्रथ-नियत्रण को कड़ा करने, 
सभी अवस्थाओं में पैसे के मामले में मुस्तेदी से जांच करने और कोष का 
गबन एवं दुर्तययोग करने वालों का कठोर दण्ड देने की भी लिफारिश की । 
व्यय के बढ़ने के कारणों में समिति ने त्रिभागों का अधिक केन्द्रीय-करण, 
एक ही काम के लिये अधिक कमंचारियों की नियुक्ति और उसके लिये कई 
विभाग खोलना भादि कारण बतलाये । 


सिन्हा जांच समिति की रिपोट में यह्ट भी कहा गय कि मंत्रियों को स्वयं 
अपने खच से गाड़ी खरीदनी चाहिये। इसके लिये सरकार उन्हें कुछ कज 
दे सकती हैँ । मुफ्त कार के बदले में सरकार मंत्रियों को दा सौ पचास रुपये 
मासिक सवारी व्यय की मद में भत्ता दे सकती है। इसके अ्रतिरिक्त मंत्रियों 
को मुफ्त मकान देना बन्द कर देना चाहिये। पूरक अनुदान प्रस्तुत करने की 
प्रथा की आलोचना करते हुए समिति ने कहा है कि इसे विशेष अ्रवस्थाश्रों 
में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। किन्तु यहां इसको प्रति वष प्रस्तुत करने 
की प्रथा चल पड़ी है | इसका कारण यह है कि यह का अनुदान मौलिक रूप 
से तेयार नहीं क्रिया जाता बल्कि उसे एक संग्रह का रूप दे दिया जाता है। 


सिन्हा जांच समिति की देखा-देखी केन्द्रीय प्राकलन समिति ने भी 
सचिवालय के पुनसंद्अठन की सिफारिश की थी। सात-सूत्री सिफारिश में 
समितिने आर्थिक त्थिति सुधारने ओर कमच.रियों की योग्यता के मापदण्ड 
पर पुनर्विचार करने के लिये विशेष जार दिया। जुलाई १९४२ में प्राकलन 
समिति की सिफारिशों की घोषणा के पश्चात्‌ नत्रबम्बर १६५२ में पुनः 
मंत्रालयों के व्यय की मर्दों में कमी करने की सिफारिश की गई। मालूम 
हुआ है कि खाद्य, कृषि ओर श्रम मंत्रालयों के व्यय में कमी करने की 
झोर कदम भी उठाया जा रहा हे । किन्तु इससे भी तनत्र तक आशातीत - 
लाम नहीं हो सकता जब तक सवाक्भीय जांच-पड़ताल करके कोई व्यापक 
योजना केन्द्र ओर राज्यों के लिये समान रूप से कार्यान्त्रित नहीं की जाती | 


( १८४ ) 


न्यायपालिका 


मौय साम्राज्य की न्याय व्यवस्था का विवेचन करते हुए. श्री वाजयेयी 
लिखते हैं कि उसमें न्याय विभाग छु श्रेणियों में विभक्त था। ग्राम पंचायत 
ग्राम के विवादों पर विचार करती थीं जिनमें गोप वा ग्रामाघिकारी न्यायाधीश 
का आसन ग्रहण करता था। ग्राम पंचायत चोर वा जार क्रो गांव से बद्दिष्कृत 
कर देती थी | प्रत्येक नगर वा संग्रहण में न्यायालय होते थे, जिन में आस- 
पास के दस गांबों के विवादों का विचार द्वोता था। इन्हें परगना अदालत 
कह सकते हैं। फिर ऊपर ४०० गांव वाले नगरों वा द्रोणामुखों के न्यायालय 
ये, तहसील वा सब-डिविजन की अदालत कहे जा सकते हैं | इनके ऊपर 
स्थानीय वा जिले का न्यायालय था | स्थानीय न्यायारूय के ऊपर साम्राज्य के 
दो प्रदेशोंके मध्य भाग के न्यायालय तथा इनके ऊपर पाटलिपुत्र के न्यायालय 
थे ओर सबसे ऊपर सम्राट का न्यायालय था जिसमें न्यायकर्ताओं के साथ 
बैठकर सम्राट व्यवहार पर विचार करता था।* 


स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की सच्ची कसोटी द्वोती हे। ब्राइस के शब्दों में 
“किसी सरकार की उत्तमता का सर्वोत्कृष्ट चिन्ह उत्तम न्‍्याय-विभाग होता 
है, क्‍योंकि जन-साधारण को यह विश्वास होना आवश्यक है कि नागरिक की 
सुरक्षा के लिए शीघ्र तथा उचित न्याय की व्यवस्था है ।” 


भारतीय न्यायपालिका को “संविधान का संरक्षक” कहा गया है। न्याया- 
पालिका संविधान की व्याख्या करती है | संघ सरकार ओर राज्य सरकार में 
झथता राज्य सरकारों का आपस में ऋणड़ा या संवैधानिक मतभेद पैदा हो 
जाय तों न्यायपालिका उसका निणय करती है | 


& हिन्दू राज्य शास्त्र, पृष्ठ २३१--३३२ 


( शप्४ ) 


संविधान के १२४ व॑ श्रनुच्छेद के श्रनुसार भारतका एक उच्चतम्‌ न्याय- 
लय है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा श्रन्य सात न्यायधीश होते हैं । 
न्यायाधीशों की पदावधि उनकी पेंसठ वर्ष की आयु तक होती है। भारत 
का कोई भी नागरिक जों किसी उच्चा न्यायालय में कम से कम पांच वष तक 
न्यायधीश के पद पर काम कर चुका हो, या किसी उच्चन्यासालय में कम से 
कम दस बष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में वह पारंगत 
अधिवक्ता रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा 
सकता है । उसे श्रपदस्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति 
के पास उसके विरुद्ध समावेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। 

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पांच इजार रुपये तथा श्रन्य 
न्यायाधीशों को चार हजार रुएये मासिक वेतन के रुप में प्राप्त होते हैं । अ्रपनो 
पदावधि समास कर लेने के पश्चात्‌ उन्हें किसी न्यायालय में वकालत करने 
को अनुमति नहीं होती । 

उच्चतम न्यायालय देश का सर्बोच्च न्यायालय होता है, इस लिए उसके 
नियाय और आदेश देश के समस्त न्यायालयों को मान्य होते हैं । विशेष 
अवस्थाओं में उच्चतम न्यायालय को दीवानी, फौजदारी तथा संवंधानिक 
तीनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने का अधिकार द्वोता हैं। अनुच्छेद 
१३७ और १३८ के अनुसार उच्चतम न्यायालय को व्यापक पुनर्विलोकन 
क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सावजनिक महत्व की विधि पर राष्ट्रपति उच्चतम न्याया- 
लय से परामश करता है। 

संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार, जिस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति 
प्राप्त हो गई हो, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय को व्यवस्था और प्रक्रिया 
सम्बन्धी नियम बना सकता है। 

तुलनात्मक दृष्टि से भारत की न्यायपालिका को अन्य देशों की श्रपेक्षा 
अ्रधिक स्वतन्त्र और व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इंगलैण्ड में न्यायालय को 
पंखद द्वारा बनाई गई विधिको अवेध घोषित करने का अधिकार नहीं है।न 
कास्स में ही, जहां यद्यपि लिखित संविधान है, उच्चतम न्यायालय को संतद 
प्रा बन ई गई किसी विधि पर पुनर्विचार करने का अ्रधिकार दै। श्रमेरिका 


( १८६ ) 


में भी यद्यपि संविधान द्वारा न्यायपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया 
गया है, तथापि अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया के द्वारा और संविधान का लिखित 
एवं संधात्मक स्वरूप होने के कारण संत्र न्यायालय को स्वतः यह अ्रधिकार 
प्राप्त हुआ है कि अमेरिकन कांग्रेठ ( संसद ) अथवा राज्य-व्यवस्थापिकाश्रों 
के द्वारा बनाई गई विधि को यदि वह संविधान के विपरीत पावे तो अ्रवध 
घोषित करे | भारत और अ्रमेरिका के उच्चतम न्यायालयों के गठन और काय 
में काफी समानता होते हुए भी यह श्रन्तर है कि अमेरिका का संघ न्यायालय 
केवल संवेधानिक विषयों में श्रपना निणय देता है, अन्य विषयों से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं होता, जब कि भारत का उच्चतम न्यायालय अ्रपीलों को सुनवाई 
के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। 


यहां पर प्रसंगवश यह भी बतलाना आवश्यक है कि भारतवी न्याय- 
पालिका ब्रिटिश शासन काल से ही सच्चे न्याय के लिए काफी विख्यात रही 
है । १६१९ के कानन में तो न्यायालयों को व्यवस्थापिकाओं के ऊपर भी कुछ 
अधिकार था, और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने उसका प्रयोग भी किया,# 
किन्तु १६३५ के कानन की धारा ४१ और ८७ के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
गया कि न्यायालयों को व्यवस्थापिकाओं के कार्यों म॑ हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार न होगा। नये सविधान के अनुसार न्यायालयों को संसद की कायवाहियों 
की जांच करने का अधिकार नहीं है| । 

, उच्चतम न्यायालय के श्राधान राज्यों में उच्च न्‍्य|यालय होते हैं जो 
राज्य के लिये सवश्रेष्ठ न्यायालय द्वाते है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य 
न्यायाधीश और श्रन्य न्यायाधीश होते हैं । कोई भी भारतीय नागरिक जो 
भारत के राज्य क्ष त्र में कम से कम दस बष तक किसी न्यायाधीश के पद 
पर रहा है या उच्च न्यायालय में दस वष तक अधिवक्का रह चुका हो 

उच्च न्यायालय का नन्‍्य,याधीश नियुक्त किया जा सकता है । उसकी 
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नियुक्ति भी राष्ट्रति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ओर 
राज्यपाल की सम्मति से होती है | मुख्य न्यायाधीश को तथा अश्रन्य न्याया- 
धीशों को ३४०० ० मासक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें विधि 
द्वारा निरिचत्‌ भत्ता, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सुविधायें प्राप्त होती हें | उच्च- 
तम न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं । 
न्यायधीश ६० वष की अवस्था तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उद्च 
न्यायालय को राज्य-द्चेत्र के भीतर प्रत्येक न्यायालय का निरीक्षण करने का 
अधिकार है । 


अधीनस्थ न्यायालयों के सम्मुख विचाराधीन ऐसे विषर्यों को जिनका 
संबन्ध संविधान की व्याख्या से है उच्चन्यायालय अपने पास ले सकता दे । 
उच्च न्यायाज़य के श्रधीन कई अधीन न्यायालय होते हैं जिनमें जिला न्याया- 
लय विशेष उल्लेखनीय होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता 
है। उसके नीचे न्यायाधीश लोक-सेवा आयोग द्वारा नियुक्त द्वोते हैं । 


( १८८ ) 


राज्य कार्यपालिका 


भारतीय संघ में सम्मिलित इकाइयों को राज्य कट्टा गया है। जिस समय 
संविधान लागू हुआ था उस समय उनकी सख्या र८ थी, वाद में कूच- 
बिहार के बंगाल में विलिन द्वो जाने से यह संख्या २७ हो गई। निकट 
भविष्य में बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में एकीकरण हो जाने से यह 
सख्या २६ ही रह जायगी | 

संघ में सम्मिलित राज्यों को “कः, 'ख!?, “ग? ओर “घ? चार भागों में 
विभक्त किया गया है। उनका यहां पर संक्षेप में  क्रशः विवेचन किया 
जाता है । 

'क? भाग में वे राज्य सम्मिलित किये गये हैं. जिन्हें पहले ब्रिटिश भारत 
के प्रान्त कहा जाता था। भारतीय संविधान की प्रथम अ्रनुसूची में उनके 
नाम ये हैं--आसाम, उड़ीसा, पजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास. 
मध्य प्रदेश, बम्बई श्रोर उत्तर-:देश । 

'ख? भाग में सम्मिलित राज्यों के नाम निन्‍नलिखित हं--जम्मू तथा 
काश्मीर, त्रावशकोर,-कोचीन, पटियाला तथा पूर्वी पञ्ञजाब राज्य-सघ, मध्य 
भारत, मैसूर, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, सौराष्ट्र ओर हैदराबाद । “'ख? भाग में 
उन राज्यजक्षेत्रों को शामिल किया गया है जो संविधान के लागू 
होने से पूब देशी राज्यों के रूप में थे। इनमें से केबल तीन राज्य जम्मू 
तथा काश्मीर, मैसूर और हैदराबाद को प्रथक इकाई के रूप में रखा गया है 
ओर शेष राज्यों में से एकाधिक राज्य-समू हों का एकीकरण करके उन्हें 'ख? माग 
में रखा गया है । 

“ग? श्रेणी के राज्यों के नाम ये हैं--अ्रजमेर, कच्छु, कुगं, त्रिपुरा, 
दिल्‍ली, विलासपुर, भोपाल, मनीपुर ओर हिमाचल प्रदेश | इन राज्य- 
क्षेत्रों में दो प्रकार के प्रदेशों को शामिल किया गया दहै। एक वे जो पहले 
चीफ कमिश्नरियां थी (जैसे दिल्‍ली, कुग ओर अजमेर-मेरवाड़ ) और दूसरे 
छोटे-छोटे राज्य या राज्य-समूह । 


( १८९ ) 


प्रथम अनुसचो के भाग “कः के राज्य 
राज्यपाल-.- 

क? श्रेणी के राज्यों की कायपालिका का प्रधान राज्यपाल कहलाता है | 
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है । पाकिस्तान के श्रतिरिक्त राष्ट्र 
मंडल के अन्य देशों में राज्यपाल ( गवनर ) की नियुक्ति ब्रिटेश राजा 
करता है | पाकिस्तान ने मी भारतीय परम्परा को अपनाया है। राज्यपाल 
की पदाववि सामान्यतः पांच वष होती है | कोई भी मारतीय नागरिक 
जिसकी श्रवस्था पेतीस वष की होती है, राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता 
है। बह किसी सदन का सदस्य नहीं होता। ( श्रोर विधान-मडल की सद- 
स्‍्यता के लिये उम्मीदवार होने पर उसे राज्यपाल के पद से त्याग-पत्र देना 
दोता है। ) वह अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है। उसे 
४,५०० रुपया मासिक वेतन, निःशुल्क निवास स्थान तथा उपलब्धियां, 
भत्ते आदि प्राप्त करमे का अधिकार है। राज्य की समस्त कायपालिका- 
शक्ति संवेधानिक रूप से राज्यपाल में निहित होती है । 

प्रत्येक राज्यपाल को अपना पद ग्रहण करने से पू्व उस राज्य के उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधोश के सम्मुख निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती हैः- 

ईश्वर की शपथ लेता हूँ में ९ 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता | क््कि मैं श्रद्धापूंक 
( राज्य का नाम ) के राज्य के राज्यपाल का कायपालन ( अथवा राज्यपाल के 
कृत्यों का निर्वाहन ) करूगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान ओर विधि 
का परीक्षण, सरक्षण शोर प्रतिरक्ष ण॒ करू गा ओर में ( राज्य का नास ) की 
जनता की सेवा ओर कल्याण में निरत रहूँगा । & 

शपथ के पश्चात्‌ बह शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर मी करता हे । 

राज्य के मुख्य मत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, ओर मुख्य 
मन्त्री की सम्मति से वह मंत्रि-मन्डल के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। 
जो अधिकार सघ में राष्ट्रपति के होते हैं राज्य के सीमित क्षेत्र में लगभग वह्दी 
अधिकार राज्यपाल के होते हैं । मत्रि-मंडल की नियुक्ति करने के अ्रतिरिक्त 
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राज्यपाल महाधिवक्ता ( जिसको पदावधि साधारणतः पांच वष होती है) 
ओर राज्य लोक-सेवा आयोग की नामजदगी भी करता हे । जिन राज्यों में 
कुछ प्रदेश अथवा जातियां अनुसूचित प्रदेश या अनुसूचित जातियां घोषित 
किये गये हैं उनके प्रशासन की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल की होती हे । 
राज्यपाल के विधायिनी अधिकार--- 


राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी राज्यपाल 
को किसी भी सदन की बैठक बुलाने और उसमें भाषण देने का अ्रधिकार 
होता है (संविधान में लिखा है कि सदन के पहले अधिवेशन की अ्रन्तिम 
तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि के बीच ६ मास से अधिक समय 
का अन्तर नहीं होना चाहिये) । दो सदनों वाले विधान-मंडल में विधान 
परिषद के कुछ सदस्यों को बह्द मनोनीत करता है। विधान सभा में भी, यदि 
ऐग्लों-भारतीयों को निवाचन द्वारा न्यायपूण प्रतिनिधित्व न मिले तो, राज्य- 
पाल कुछ ऐग्लो-मारतीयों को मनोनीत कर सकता है । 


प्र्येक विधेयक सदन अथवा सदनों द्वारा पारित हो जाने के पश्चात्‌ 
राज्यपाल की स्वीकृति के लिये जाता हे । जब तक उसपर राज्यपाल के दस्ताक्षर 
नहीं होते वह अधिनियम नहीं बन सकता । राज्यपाल किसी भी विधेयक को 
( यदि वह घन विधेयक नहीं है ) संशोधन सहित, अथवा बिना संशोधन 
किये भी, सदन के पास पुनः विचाराय लौटा सकता हे । विधेयक के पुन 
पारित होने पर उसे उसपर हत्ताक्षर करना आवश्यक हो जाता हे। ऐसे 
विधेयक को, जिससे राज्य की न्यायपालिका की शक्ति कम द्ोने का भय हो 
राज्यपाल राष्ट्रगति की सम्मति के लिये रोक सकता है । 


जब राज्य विधान-मंडल का अधिवेशन न हो ओर ऐसी परिस्थिति शा 
पड़े कि जिससे तत्सम्बन्धी कानून बनाकर उसके द्वारा प्रशासन के संचालित 
करना आवश्यक द्वो तो राज्यपाल ऐसे अवसर पर अध्यादेश बना सकता 
हे। किन्तु राज्य विधान-मंडल का अधिवेशन होने के ६ सफ्ताह पश्चात्‌ 
बह अध्यादेश ( यदि इस बीच विधान-मण्डल द्वारा उस श्रध्यादेश के 
सम्बन्ध में कोई ओर निणंय न कर लिया गया हो ) स्वत: समास हो जाता 


( १६१ ) 


हे। राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधान मण्डल में कोई भी अनुदान 
स्वीकृत नहीं समझा जाता। 

राज्य कार्यपालिका की शक्ति के अन्तगंत किसी कानून के उल्लंघन 
करने वाले अपराधी को राज्यपाल क्षमा कर सकता हे या उसके दण्ड में 
कुछ कमी कर सकता हे । 
मंत्रिमण्डज्ञ-- 

“क! भाग के राज्यों के मंत्रेमएडल के गठन के लिये वही व्यवस्था 
स्वीकार की गई हे जो केन्द्र में प्रचलित हे। श्रन्तर केवल यही है कि 
“क? भाग राज्यों में राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल होता है। कुछ राज्यों 
जसे बिहार, उडीसा और मध्य-प्रदेश के मंत्रिमएडलों में अनुसूचित जातियों 
ओर पिछडी जातियों की देख-रेख के लिये एक मंत्री रखने की व्यवस्था की 
गई हे । साधारण रूप से राज्य का प्रशासन मंत्रिमए्डलही करता है किन्तु 
कुछ ऐसे विपय हैं जिन्हें मश्त्रिमस्डल के अधिकार-क्षेत्र से प्रथक--राज्यपाल 
के पास रखा गया है । 

विधान-मण्डल 

राज्य का विधान-मण्डल समस्त राज्य के लिये शअ्रथवा राज्य के किसी 
क्षेत्र के लिये कानून बनाता हे। राज्य अनुसूची में उल्लिखित विषयों पर 
कानून बनाने का उसे अधिकार हे । 

भाग कक! में सम्मिलित राज्यों के विधान-मण्डल से शअ्रमिप्राय विधान 
सभा और विधान-परिषद दोनों से होता हे । उनका काय-काल पांच वर्ष 
होता हे । आसाम उडीसा ओर मध्य-प्रदेश तीन राज्यों को छोड़कर बाकी 
राज्यों में दोनों सदन हैं । 

विधान-सभा# 
विधान सभा का चनाव प्रत्यक्ष निवांचन की रीति से वयस्क मताधिकार 


(१) & संविधान के अधीन उचित समय पर प्रत्येक राज्य की विघान- 
सभा की रचना के प्रयोजनाथ एक सामान्य निर्वाचन होगा । 
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के श्राधार पर होता है। जो व्यक्ति लोकसभा के उम्मीदवार को मत देने का 
अधिकारी होता हैं वही विधान सभा के उम्मीदवार को भी चुन सकता है । 
चुनाव-त्ेत्र प्रदेशिक आधार पर बने होते हें। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर 
सामान्यरूप से पचइचर हजार से लेकर डेढ़ लाख तक जनसंख्या का एक 
निवांचन-क्षेत्र बनाया गया है। किसी विधान सभा की सदस्य संख्या साठ 
से कम तथा पांच सो से अधिक नहीं हो सकती। अनुसूचित न्षेत्रों तथा 
अनुसूचित जातियों ओर एंग्लो-भारतीयों के लिये सविधान प्रारंभ होने से 
दस वष तक विधानमण्डल में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये हैं । 


कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी अ्रवस्था पतच्चीस वष है विधान सभा 


का सदस्य बन सकता है। 
राज्य विधान मण्डलों की सदस्यता के लिये योग्यतायेंइस प्रकार हैं । 





किसी सभा के कार्यकाल अतीत होने पर या उसके भज्ञहो जाने पर एक 
सामान्य निर्वाचन होगा, ताकि एक नवीन सभा को रचना की जाय । (नियम १६) 


१७--राज्य विधान सभाओं विषयक निर्वाचन के लिये अधिसूचन :-- 
संविधान के अधीन उचित समय में विधान सभा की रचना के प्रयोजनाथ या 
एक सभा के कार्यालय के श्रतीत होने पर अ्रथवा उसके भंग किये जाने पर 
सम्बन्धित राज्य का गवनर अथवा स्थिति अनुसार राज्य प्रमुख ऐसी तारीख या 
तारीखी पर जैसा कि वह निवांचन कमीशन द्वारा नियत हो या हों, शासकीय 
गजट में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनों द्वारा इस कानून के और इसके 
अधीन बनाये नियमों तथा आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में ऐसी तारीख या 
तारीखों से पहले जो कि निर्वाचन कमीशन द्वारा इस निमित्त नियत की जाय 
या जायें, तथा उस अधिसूचन या अधिसूचनों में उल्लिखित हो, सदस्यों का 
निर्वाचित करने के लिये सब सभा निर्वाचन ज्षेत्रों को आमनित्रित करेगा : 


परन्तु बन्धान यह है, कि किसो राज्य को विधान सभा को रचना के प्रयोज- 
नाथ उसके कायकाल के अतीत होने पर ऐसी तारीख से पहले जिस पर कि उच्त; 
' विधान सभा का कार्यकाल सामान्तया अतोत होता हो, चार महीना से पहले 
ऐसा अधिसूचन जारी नहों होगा। (नियम १७) 
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एक विधान सभा की सदस्यता के लिये योग्यतायें--एक 


मी 3 >> नगल5 ५ तक ० 


व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा में एक स्थान भरने के लिये 


तब तक निवाचित होने के लिये थोग्य नहीं होगा, जब तक कि-- 
(क) उस राज्य की अनुसूचित जातियों के अथवा अनुसूचित जन जातियों 
के लिये किसी रक्षित स्थान के विषय में वह किसी भी उस जाति या 
स्थिति अनुसार जन जाति का सदस्य न हो, तथा उस राज्य में 
किसी समा निवांचन क्षेत्र के लिये एक निवांचक न हो; 


(ख) सिवाय उस निवांचन क्षेत्र के स्थान के जिसऊे लिये शीलाज्गञ की 
छावनी और म्युनिसिपिल कमेटी सम्मिलित है; आसाम के किसी 
स्वायत जिला के लिये किसी रक्षित स्थान के विषय में, वह उस 
जिला की किसी अनुसूचित जन जाति का सदस्य न हो, तथा 
उस सभा निवांचन क्षेत्र के लिये जिसमें कि ऐसा स्थान या कोई 
अन्य स्थान उस जिल्ा के लिये रक्षित है, निर्वांचक न हो, तथा 

(ग) किसी अन्य स्थान के विषय में वह उस राज्य में किसी सभा निर्वाचन 
क्षेत्र के लिये निवांचक न हो। (लोक प्रतिनिधित्व कानून, नियम ५) 

किसी विधान परिषद्‌ को सदस्यता के लिये योग्यतायें,--(१) कोई 
व्यक्ति एक राज्य की विधान परिषद्‌ में स्थान भरने के लिये तब तक निवाचित 
होने योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह उस राज्य में किसी सभा निवांचन क्षेत्र 
के लिए नि्बांचक न हो । 

(२) एक व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद्‌ में ऐसा स्थान मरने. 
के लिये जो कि गवनर अथवा स्थिति अनुसार राज प्रमुख द्वारा मनोनयन 
( नामज्ञदगी ) द्वारा मरा जाने वार है, तब तक निवांचित होने के 
लिये योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह उस राज्य में साधारणत३ निवास 
करने बाला न हो । ( लोक प्रतिनिधित्व कानून नियम ६ ) 

विधान सभा का एक अध्यक्ष और एक उगाध्यक्ष द्वाता है जो सदस्यों दरा 
चुने जाते है । ( उनका उल्लेख संसदीय प्रक्रिया में देखिये । ) विधान सभा 
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की कालावधि पांच वष होती है। आपात्‌ काल में संसद्‌ इस अवधि को 
एक वध तक बढ़ा सकता है । 


विधान सभा की सदस्य-संख्या निम्न प्रकार है--- 


श्ज्य . सदस्य संख्या 
आसाम श्०्प्र 
बिहार ३३० 
बम्बई २३१५ 
मध्य प्रदेश .. रर३२ 
मद्रास ३७५८ 
उड़ीसा १७४० 
पंजाब १२६ 
उत्तर प्रदेश ४३० 
पश्चिमी बंगाल २३७ 
विधान परिषद्‌--- 


विधान-मंडल का यह स्थायी सदन होता है। इसके एक तिहाई सदस्य 
दो वष पश्चात्‌ स्वतः स्थान रिक्त कर देते हैँ । राज्य परिषद की भांति इसके 
सदस्यों की पदावधि दो वष से ६ वध तक की होती है। विधान परिषद की 
सदस्यता के लिये उम्मीदवार की अवस्था ३० वष होनी चाहिये और उसमें 
बे सब योग्यतायें हों जो संसद विशेष अ्रधिनियम द्वारा निश्चित करे |#% 


राज्य विधान परिषदों विषयक निर्वाचन के लिए अधिसूचन--(१) 
संविधान के अधीन उचित समय में एक राज्य की विधान परिषद्‌ की रचना करने 
के प्रयोजनार्थ उस राज्य का गवनर या स्थिति अनुसार राजप्रमुख--- 

(क) शासकीय गजट में एक अधिसूचन द्वारा इस कानून के तथा इसक अधीन 
बनाये नियमों तथा आ्रादेशों के उपबन्धों क अनुसरण में, ऐसी तारोख से 
पहले जो कि निर्वाचन कमीशन द्वारा नियत की जाय, ओर उस ऐसे 
झअधिसूचन में उल्लिखित होगी, सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के 
लिये प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारियों के निर्वाचन ज्षेत्रों; श्रत्येक ग्रेज्वेटों के 
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विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति सभापति और एक 
उप-सभापति चुनते हैं । सभापति अथवा उप-सभापति का स्थान स्वतः रिक्त हो 
जाता है यदि उनमें से कोई विधान परिषद की सदस्यता से वंचित हो 








निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रत्येक अध्यापकों के निर्वाचन ज्षेत्रों को आमन्त्रित करेगा, 
तथा 

(ख) संविधान के अधोन प्रथम विरचित राज्य क्री विधान सभा के सदस्यों के 
नाम धारा ६७ के अधीन अधिसूचन हो जुकने के पश्चात शासकीय गजट 
में एक अन्य अधिसूचन द्वारा इस कानून के या इसके अधीन बनाये नियमों 
तथा आदेशों क॑ उपबन्धों के अनुसरण में, ऐसी ईसी तारीख से पहले जो कि 
निर्वाचन कमीशन द्वारा इस नसित्त नियत की जाय, तथा ऐसे अधिसूचन 
में उल्लिसित होगी, सदस्यों को निर्वाचित करने क॑ लिये ऐसे सदस्यों को 
आमन्त्रित करेगा । 


(२) किसी राज्य-क ;विधान मण्डल की रचना के पश्चात्‌ भप्रत्येक दूसरे वष 
में क्रश: अपने पद की अवधियों के समाप्त होने पर अपदस्थ होने वाले सदस्यों 
के स्थानों को भरने के प्रयोज़नाथ, गवनर या स्थिति अनुसार राज प्रमुख--- 

(क) शासकीय गजट में एक अधिसूचन द्वारा, इस कानून के तथा इसके अधीन 
बनाये नियमों तथा आदेशों के उपबन्धों के अनुखरण में ऐसी तारीख से 
पहले जो कि निर्वाचन कमीशन द्वारा नियत की जाय, तथा ऐसे अधिसूचन 
में उल्लिखित होगी, एक सदस्य या सदस्यों को. निर्वाचित करने के लिये 
प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारियों के निर्काचन ज्षेत्र, प्रत्येक ग्रेज्वेटों का डिवाचन 
चैत्र तथा प्रत्येक अध्यापकों के निर्वाचन ज्षेत्र को आमंन्त्रित करेगा, ओर 


(सत्र) शासकीय गजट में एक अन्य अधिसूचन द्वारा इस कानून के तथा इसके 
अधीन बनाये नियमों तथा आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में ऐसी तारीख 
से पहले जो कि निर्वाचन कमीशन द्वारा इस निर्मित नियत की जाय, तथा 
ऐसे अश्रधिसूचन में उल्लिखित होगी, सद॒स्यों को निवांचित करने के लिये 
उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों को आमन्त्रित करेगा : 

परन्तु बन्धान यह है कि इस उपधारा के अधीन अधिसूचन ऐसी तारीखों पर 
जारी होगा, जो कि उस तारीख से जिस पर कि रिटायर होने वाले सदस्यों के पद 
की अवधि धारा १०४ के श्रधीन समाप्त होती हो, जैसा कि निर्वाचन कमीशन द्वारा 

इस निमित्त सिफारिश की जाय, चार महीना से पहले न आती हो। (नियम १८) 


( १९६ ) 


जाय या स्वयं उससे त्याग-पत्र दे दे, परिषद अविश्वास का प्रस्ताव पास कर 
अपदस्थ करे अश्रथवा मृत्यु हो जाय | 

संविधान के अनु० १६६ के अनुसार यदि किसी राज्य की विधान सभा 
अपने समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत 
से विधान परिषद को समाप्त करने का निणय दे तो उस राज्य की विधान 
परिषद्‌ तत्काल समाप्त हो जाती है। नवम्बर १९५४२ में पंजाब विधान सभा 
ने एक गेर सरकारी प्रस्ताव के रूप में इस प्रश्न को उठाया था, किन्तु इसके 
स्वीकृत होने के लिये प्रस्ताव के पक्तु में आवश्यक मत प्राप्त न हो 


सके । इसके विपरीत ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है, यदि 
विधान सभा अपने समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 


दो तिहाई बहुमत में राज्य-परिषद की स्थापना का निणय करे तो उस राज्य 
में विधान परिषद की स्थापना हो सकती है। 


राज्य विधान परिषदों की सदस्य-संख्या निम्न प्रकार है :--- 


बिहार ६८ 
बम्बई ५६ 
मद्रास ७५ 
पंजाब ४० 
उचर प्रदेश ८५६ 
पश्चिमों बंगाल ५१ 


भाग 'ख! राज्यों में केवल मैसूर में विधान परिषद है, और उसकी 
सदस्य-संख्या ४० है। 
विधानोय प्रक्रिया-- 

वित्तीय विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक विधान मंडल के किसी 
भी सदन में रखा जा सकता है । राज्य-्परिषद को विधान-निर्मांण के ज्षेत्र में 
विधान सभा से कम अधिकार प्राप्त होते हें। यदि किसो विधेयक को विधान 
समा द्वारा पारित किये जाने पर विधान परिषद शअस्वीकार कर दे या उसमें 
संशोधन कर दे अथवा उसके सम्मुख रखे जाने के बांद भी यदि वह तीन 


( १६७ ) 


मास तक पारित न किया गया हो, तो विधान सभा बिघेयक को पुनः पारित 
कर सकती हैं | यदि दो बार पारित किये जाने पर भी विधान परिषद विधे- 
यक को स्वीकार नहीं करती है, या उसमें ऐसे संशाधन सहित पारित करती हैं 
जिन्हें विधान सभा स्वीकार नहीं कर सकती, अथवा एक मास से अधिक समय 
तक वह परिषद में ज्यों-का-त्यों पड़ा रहता है तो विधेयक विधान-मण्डछ के 
दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जायगा। धन विधेयक के सम्बन्ध में विधान 
परिषद के वही अधिकार हैं जो संसद में राज्य-परिषद के होते हैं। कोई भी 
विधेयक केवल इस कारण घन विधेयक नहीं हो जाता कि वह कुछ साधनों 
द्वारा सकार को आय, श्रथवा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के 
लगाने, व बदलने का उपबन्ध करता है। कोई विधेयक घन विधेयक है 
या नहीं, इसका नियाय सभा का अध्यक्ष करता है। राय की विघानीय 
प्रकिया के लिये संसदीय प्रकिया वाला अध्याय तथा परिशिष्ट देखिये। 


प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' के राज्य-- 


भाग “खः? में जिन राज्यों को रखा गया द्वे उनकी सूची पहले दी जा 
चुकी दे | इन राज्यों का गठन तथा इनके प्रशासक्रीय ओर विधानीय नियमों 
की जानकारी के लिये हमें देशी रियासतों की संवेधानिक स्थिति मालूम होनी 
अपेक्षित है। रियासतों के सम्बन्ध में अ्रन्यत्र लिखा जा चुका है,* तथापि 
यहां पर संक्षेप में उसका सिंहावलोकन करना आवश्यक प्रतीत होता है । 

१५ अगस्त १६४७ से पूब भारतवष में लगभग ५८४ देशी रियासतें 
थीं। राजसत्ता हस्तान्तरित करने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने मंत्रि-मिशन 
योजना तथा ३ जून १६४७ के वक्तव्य द्वारा देशी नरेशों को यह अधिकार 
दे दिया था कि वे सीधे भारत सरकार के साथ समभोता करके अपना 
भविष्य निश्चित कर लें | सीमा प्रांत, ब्रिज्नोचिस्तान और पश्चिमी पंजाब की 
कलात, बहावलपुर, खैरपुर आदि बारह रियासतों को छोड़कर शेष रियासतें 
भारतीय संघ में हो आ सकती थी। यत्र-तत्र बिखरी हुई इन रियासतों की 
समस्याओं को सुलकाने ओर देशी नरेशों के साथ सन्तोषप्रद समझौता 


ब्लड ५ >> ५०८ 


#देखिये मेरी पुस्तक “देशी राज्य और जन-आन्दोलन 
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( १९८ ) 


करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग विभाग--रियासती सचिवालय--- 
की स्थापना की जिसका कायभार उपप्रधान मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 
के सबल कंधोंपर पड़ा । 


५ जुलाई १६४७को, जिस दिन राजनीतिक विभाग के स्थानपर रियासती 
सचिवालय का निर्माण हुआ, सरदार पटेल ने देशी नरेशों से अपील की 
कि भारतीय संध में सम्मिलित होने पर ही उनके हित सुरक्षित रह सकेंगे । 
कुछ रियासते शामिल हो गयीं, किन्तु कुछ स्वतन्त्र होने का स्वप्न देखने 
लगीं । 

सरदार पटेल ने यह भी घोषित किया कि अलग रहनेवाली रियासतों से 
किसो प्रकार का समझोता नहीं किया जायगा। फलस्वरूप त्रावणशकोर और 
भोपाल जैसी रियसतें भी बिना किसी अनुनचके भारतीय संघ का अंग बन गयीं । 


देशी नरेशों कीं प्रतिगामी नीति और उनके द्वारा प्रयोग में लाये जाने 
वाले हथकण्डों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वह थी सम्राट की सरकार 
का राजनीतिक विभाग । मातहत सहायक संधि से लेकर अब तक यह एक 
विशेष नीति से काम करता रहा है। यों प्रकट रूप से राजनीतिक विभाग का 
निर्माण रियासतों ओर ब्रिटिश सरकार के बीच सम्पक रखने की नीयत से 
किया गया था तथा उसका काय॑ राजाओं के ऊपर नियन्त्रण रखकर रियासतों 
के कुशासन को रोकना समझा जाता था । किन्तु इसके विपरीत वास्तविक 
बात यह थी कि इस विभाग के द्वारा भारतवर्ष के एक चौथाई भाग को 
अपने सीधे नियन्त्रण में रखकर ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्यवादी पंजों को 
सुदृढ़ बनाये हुए थी। इस सम्बन्ध में देशी राज्य लोक परिषद की स्थायी 
समिति का २७ दिसम्बर १६४६ का प्रस्ताव उल्लेखनीय है जिसमें कहा गया 


था--'राजनीतिक विभाग भारतवष में ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे प्रति 
क्रियावादी वर्गों को भारतवष की स्वाधीनता के मार्ग में रुकावट पैदा करने 


ओर रियासतों में अपने साम्राज्यवादी पैर जमाने में इस्तेमाल करता है ।? 
राजनीतिक विभाग की व्याख्या करते हुए देशीराज्य लोक परिषद के 
ग्वालियर अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए १८ अप्रेल १६४८ 


( १९९ ) 


को डा० पट्टामि सीतारमैया ने ठीक ही कहा था कि बिना राजनीतिक विभाग 
का जिक्र किये रियासतों का जिक्र करना राम के बिना रामायण की कहानी है; 
तथा राजनीतिक विभाग तो वह यन्त्र है जो सावभोमत्व की कील के चारों 
ओर इस चक्की को घुमाया करता है ।? 


रियासतों को बाहरी दुनिया से अछूता रखकर राजनीतिक विभाग ने 
वहाँ के लोगों को कुएँ का मेढक बना दिया था। इस विभाग के द्वारा 
राजाओं का सीधा सम्बन्ध वाइसराय के साथ होता था, जो गवनंर जनरल 
होने के अतिरिक्त ताज का प्रतिनिधि भी समझा जाता था | वह केवल भारत 
मनन्‍्त्री के प्रति उत्तरदायी होता था और देशी राज्यों क सम्बन्ध में एक 
अधिनायक के रूप में काम करता था । उसके नीचे काम करनेवाले सबसे बड़े 
अधिकारी को पोलिटिकल सेक्रेटरी कहते थे । वस्तुतः यह व्यक्ति देशी राज्यों 
के सम्बन्ध में सब॒ंश्ञ होता था और राजनीतिक विभागपर उसका पूण नियंत्रण 
होता था । राजाओं के शासन की देखरेख तथा वहाँ की स्थिति की सूचना 
राजनीतिक विभाग तक पहुँचाने के लिए रियासतों में पोलिटिकल एजेंट, 
रेजिडंट या गवनर जनरल के एजेंट नियुक्त किये जाते थे । इन अधिकारियों 
को बहुत बड़े अधिकार प्राप्त थे । व्यावहारिक दृष्टि से देशी नरेशों की स्थिति 
उनके मातहत एक राजकमंचारी के समान थी । ये अधिकारी प्रायः रियासतों 
के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप किया करते थे । सन्‌ १६१४ में लार्ड हेस्टिग्ज 
ने एक लेख में यह स्वीकार किया था कि हम भारत के देशी राज्यों को 
अपनी संधियों द्वारा स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं । हम 
उनके यहाँ रेजिडेंट भेजते हैं । राजदूत की मांति कार्य करने की अपेक्षा वह 
अधिनायक बन जाता है। उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करता है....।! 

अपनी स्वेच्छारिता का प्रमाण राजनीतिक विभाग के अधिकारी रियासतों 
के भीतर अपनी पसन्द के उच्चाधिकारियों को नियुक्त करके देते थे । बाहर से 
थोपेबहुए, इन अफसरों को लोकहित की कोई चिता नहीं होतो थी। राजा 
उनके हाथ की कठपुतली होता था। १६३६ में लोक परिषद के उदयपुर 
अधिवेशन के तत्कालीन अध्यक्ष पं० नेहरू ने इस ओर संकेत करते हुए. कहा 


( २०० ) 


था कि वास्तविक सत्ता राजाओं के पास नहीं होती, इसलिये वे शासन सुधार 
के संबन्ध में किये गये अपने वायदों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाते । 

राजनीतिक विभाग की प्रतिगामी-नीति तथा रियासतों के भीतरी मामलों में 
हस्तक्षेप के दरजनों उदाहरण दिये जा सकते हैं । हैदराबाद, जूनागढ़, और 
त्रावशकोर की घटनाओं के पीछे राजनीतिक विभाग का जितना बड़ा हाथ रहा 
है यह रियासती राजनीति के जानकार भली भांति जानते हैं | 'काश्मीर छोड़ो? 
आन्दोलन की समीक्षा करते हुए नेशनल हेराल्ड ( १२ जून १६४६ ) ने 
काश्मीर में नेहरूजी की गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक विभाग की शरारत का 
पर्दांफाश किया था । रियासतों में नेशनल मुस्लिम गाइंस और राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ को शस्त्रासत्र द्वारा संगठित करके न केवल हिंदू-मुस्लिम भगड़े 
करवाये गये वरन्‌ उन परिस्थितियों को भी आमंत्रित किया गया जो महात्मा गांधी 
की हत्या का कारण हुई । अनेक छोटी छोटो रियासतों में निरंकुश शासकों के 
एजेंटों द्वारा विलीनीकरण के विरुद्ध प्रदशन और उपद्रव कराये गये । विला- 
सपुर और फरीदकोट जैसी छोटी सी रियासत से लेकर काश्मीर ओर हैदराबाद 
की बड़ी रियासतों तक में दमन का जो दोर-दौरा रहा उसमें स्पष्ट रूप से राज- 
नीतिक विभाग का ही हाथ था । कोन नहीं जानता कि रीवां और बलसान 
जैसी रियासतों को इस विभाग के खूनी पंजों का शिकार होना पड़ा, क्‍योंकि 
उन्होंने अपने यहां वेधानिक सुधार किये थे । 


इन्हीं सब कारणों से देशी राज्यों के लोकनायक अनुभव करते थे कि जब 
तक राजनीतिक विभाग का अस्तित्व समाप्त नहीं होता तब तक रियासती प्रजा 
का कल्याण नहीं । देशी राज्य लोकपरिष्रद सदा उसका विरोध करता रहा । 
ग्वालियर अधिवेशन में राजनीतिक विभाग की भत्सना करते हुए. एक प्रस्ताव 
द्वारा यह प्रकट किया गया था कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में उसका 
पुरानी शक्ल में बना रहना रियासती प्रजा के भविष्य के लिए सबंधा भयानक 
है। इस अधिवेशन के थोड़े ही समय के पश्चात्‌ ५ जुलाई १६४७ से देशी 
राज्यों का राजनीति का संचालन रियासती सचिवालय द्वारा होने लगा। रियासती 
सचिवालय ने बहुत सी कठिनाइयों के होने पर भी जो असाधारण गअ्रगति 'की 
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वह एक बेजोड़ चीज है । किंतु राजनीति विभाग के भूमि ग्रस्त हो जाने पर भी 
रियासती सचिवालय देशीं राज्यों का एकीकरण करने ओर उनमें लोकतन्त्र 
को स्थापना की योजना को असफल करने में निरंतर सचेष्ट रह । २८ जनवरी 
१६४८ को सरदार पटेल ने पत्रकारों के समक्ष यह रहस्योद्धाटन किया कि 
सत्ता हस्तान्तरण के समय राजनीतिक विभाग के एक उच्चाधिकारी ने वी०पी० 
मेमन से कहा कि आप राजाओं को भारतीय संघ में सम्मिलित करने और 
यथास्थित समझते में व्यर्थ अपना समय नष्ट कर रहे हैं, कोई भी राजा नव- 
निर्मित रियासती सचिवालय द्वारा प्रस्तावित योजना को स्वीकार नहीं करेगा । 
भारतीय संविधान के लागू होने से पूव सरायकेला ओर वरसवान आदि छु 
रियासतों के राजाओं ने विहार प्रांत में विलीनीकरण के विरुद्ध अपील कर के 
अपने अनुकूल निणंय का असफल प्रयास किया था। क्या उसमें पद के पीछे से 
राजनीतिक विभाग के मूतपूव अधिकारियों का हाथ नहीं था ? 


राजनीतिक विभाग का प्रकट रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाने पर उसके 
अधिकारी बत्रिगिश सरकार के विदेश विभाग के भारत सम्बन्धी विभाग में 
अभी भी काम कर रहे हैं । विश्वस्त आधारपर यह कहा जा सकता है कि 
ब्रिटिश सरकार अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के काय में अपने इन बिशेषज्ञों 
द्वारा एक ऐसी योजना तैयार कर रही है जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के स्तम्भ 
प्रतिगामी देशी नरेशों को सत्तापर पुनः प्रतिष्ठापित किया जा सके। माच 
१६५० में पांच भूतपूर्व पोलिटिकल एजेंटों ने एक ही समय में कुछ रियासतों 
में अलग अलग भ्रमण किया और राजाओं के सम्पक में आये। उनमें श्री 
फिल्प्सि और श्री स्काट ने ईस्ट स्टेट्स ऐजेंसी की रियासतों और छत्तीसगढ़ 
रियासत का दौरा किया, और राजाओं के साथ गोपनीय बैठकें कीं। उनके 
हस्यपूण दोरे और बैठकों का उद्देश्य स्पष्ट था। आये दिन हम देखते हैं 
कि राजा महाराजागण किसी न किसी बहाने से लन्दन जाकर अपने पूव परि- 
चित मित्रों के दरवाजे खटखटाया करते हैं | 


आवरण के पीछे से काम करनेवाले श्वेतांग अधिकारियों का अन्तिम 
प्रयास लौहपुरुष सरदार पटेल के निधन के पश्चात देशी नरेशों को पुनंसंगठित 
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करके उनका एक संघ बनाने का था। लगभग ४० राजाओं ने दिसम्बर १६४० 
में बग्बई में एक सम्मेलन करके बड़ो दा-नरेश के नेतृत्व में एक प्रतिगामी संगठन 
की नींब डाली। एक प्रकार से यह संस्था नरेन्द्र मएडल का ही दूसरा रूप था। 
इसके प्रति रियासती सचिवालय का कड़ा रुख तथा बड़ोदा नरेश की राष्ट्र 
विरोधी गतिविधि के कारण पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप कुछ राजाओं ने 
तत्काल उससे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । कुछ ही समय में यह जड़-संस्था 
हो गयी । उसके पश्चात्‌ ब्रिटेन के पिछले आम चुनावों में अनुदार दल की जीत 
हो जाने पर तो फरीदकोट के महाराजा ने चर्चिल को एक समुद्री तार देकर 
उनसे परित्राण की याचना की । यह शंका भी सवथा निराधार नहीं हो सकती 
है कि रियासतों के भीतर विध्वंसक कार्यों में संलग्न प्रतिगाभी तत्वों को राजाओं 
द्वारा जो श॒ह दी जाती रही है उसके पीछे इस विभाग का ही हाथ रहा है। 
थोड़ी सी रियासतों को छोड़कर (जिनका वशन “ग? श्रेणि में 
किया गया है या जो प्रान्तों में बिलीन दो गई हें ) बाकी पुरानी रियासतों 
को समूहव&ध करके “ख? श्रेणी के राज्य बने हैं। इन राज्यों पर भी उन्हीं 
उपबन्धों को कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया है जो “कः? श्रेणि 
के राज्यों में ज्ञागू हें । उनमें केवल यह अन्तर किया गया कि 
राज्यपा लके स्थान पर भाग 'खः? राज्यों में राजप्रमुख रखे गये जिन्हें प्रिवी पस 
के अ्रतिरिक्त राज-कोष से वेतन ओर भक्त की भी व्यवस्था की गई । (श्रपवाद 
स्वरूप हैदराबाद और जम्मू-काइम'र में राजप्रमुख के स्थान पर क्रमश: निजाम 
और सदरे रियासत का प्रयोग किया गया । दोनों में यद्ट अन्तर है कि निजाम 
का स्थान एक राज प्रमुख का है और दूसरा काश्मीर की विधान समा द्वारा चुना 
जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता दै। काश्मीर के पहले सदरे रियासत युवराज 
कण सिंह चुने गये हैं | हर पांचवें साल यह चुनाव द्वागा। स्वाभाविक है कि 
काश्मीर का कोई भी नागरिक इस पद के लिये खड़ा हो सकता दै। सद्दी 
अर्थों में काश्मीर में पहली बार राजशाही का अन्त किया गया ।) श्रन्य राज्यों 
में राजशाह्दी को समाप्त करने के लिए यद्द घटना एक प्रेरणा दायक चीज है । 
कम से कम अन्य भाग 'ख? राज्यों की जनता को तो राज-प्रमुख का पद 
समास करने के लिए--चाहे मारत के संविधान में परिवतन दो कराना पढ़े- 
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अविलम्ब आगे बढ़ना चाहिए। जेसा कि जवाहरलाल जी ने २८ सित- 
न्‍्चर १९५२ को हैदराबाद में पत्र-प्रतिनिधियों को बतलाया, राज-प्रमुखों का 
पद अधिक समय तक नहीं चल सकेगा । कांग्रेस के इन्दौर अधिवेशन (१४ 
सितम्बर १६४२ ) में भी पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ के प्रति- 
निधि श्री देशराज ने 'ख” भ्रेणि के राज्यों में राज-प्रमुख का पद समाप्त करने 
के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव रखा था, किन्तु जवाइरलाल जी ने उसका 
इस आधार पर विरोध किया कि भारत सरकार राज-प्रमुखों का पद 
हटाने ओर राजाओं के निजी कोष को कम करने के सम्बन्ध में किये गये सम- 
भोते को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी | नेदरूजी ने ऋद्टा कि राजाओं को 
दी जाने वाली सुविधायें “भारत की एकता की कीमत” है। उन्होंने कहा : 


“राजप्रमखों का पद समाप्त करने का प्रश्न सलाह-मशविरे और समझभोते 
के तरीकों द्वारा हल किया जाना चाहिये, न कि अन्दोलनों व प्रस्तावों 
द्वारा ।' ***** सरदार पटेल द्वारा भारत के एकीकरण के लिए किये गये ये 
प्रयत्न असफल होते तो देशकी जटिल स्थित और भी उल्लक गई होती। 
ऐसी परिस्थिति में राजाओं क॑ साथ जो समभौते किये गये उनको अब 
भंग नहीं किया जा सकता।” 


उनके इस भाषण के पश्चात्‌ प्रस्तावक ने श्रपना प्रस्ताव वापस ले 
लिया किन्तु समझोते के नाम पर यह स्थिति सदा कायम नहीं रह सकती । 
जनता द्वारा उन्हें अपदस्थ किये जाने 'से पूव राजप्रमुखों के लिए. यद्दी शोभनीय 
हे कि वे स्वेच्छापूवंक अपने अपने समस्त अधिकार भारत सरकार को सौंप 
दें ओर उस पद पर नियुक्ति की जो व्यवस्था सरकार ने भाग “कः राज्यों के 
लिए रखी है वह भाग “ख? राज्यों में भी हो। 


हैदराबाद, राजस्थान, मध्यमारत त्रावणकोर-कोचोन और दिल्ली राज्यों 
में रियासती सचिवालय के उच्च कमंचारी सलाहकार के रूप में काम करते 
हैं। उनकी उपस्थिति वांछुनीय नहीं समझ्की जाती । हैदराबाद स्थित भारत 
सरकार के राजनीतिक सलाहकार श्री एम, के. वेलोडी को, जो पहले भारत सरकार 
की श्लोर से प्रशासक और तत्पश्चात्‌ वहां के मुख्य मंत्री मी रह चुके हैं, राभ्य 
सरकार वापस बुलाने का केन्द्र को सुझाव देचु की है। कुछ राज्यों का केन्द्र पर 
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यह भी आरोप है कि बह उनके प्रशासन में हस्थक्ष प करता है, जो लोकतंत्रोय 
व्यवस्था के प्रतिकूल है ।* केन्द्र द्वारा अधिक सत्ता हथियाने का प्रयत्न करने 
का इसी पुस्तक में अ्रन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है। किन्तु जिस रूप में 
ये तक उपस्थित किये जाते हैं उस से ध्यान वस्तु-स्थति से दूसरी ओर चला 
जाता है। किसी भी राज्य को जितना खतरा अपनी आनन्‍न्तरिक कमजोरियों से 
है उसके सचल होने से शतमांश भी केन्द्र के हस्थक्षेप का खतरा नहीं हो 
सकता | पटियाला राज्यसंघ ओर राजस्थान जेंसे सीमांत के राज्य में कुशासन 
ओर अराजकता की स्थिति को कोई भी सबब सरकार सहन नहीं कर सकती । 
पटियाला संघ की वास्तविक स्थिति को देखते हुए कभी-कभी तो यह छगता है 
कि किसी भी समय वहां राष्ट्रपति के प्रशासन की घोषणा हो सकती है । यह्द 
भी संभव है कि उसे ( भाषावार राज्यों का पु]नर्निर्मांण होने से पूव ही ) 
पूर्वी पंजाब के साथ मिलाकर महापूर्शी पंजाब राध्य का निर्मांण किया जाय 
ओर थोड़े से भाग को हिमाचल प्रदेश में विछीन करके हिमाचल प्रदेश तथा 
गढ़वाल आदि पबतीय भागों को मिलाकर सीमांत का एक पहाड़ी राज्य बना 
दिया जाय । उसका जो कुछ भी स्वरूप हो, किन्तु पटियाला संघ की जेसी 


* पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ के वित्त मंत्री सरदार भूप॑न्द्र सिंह 
मान ने € अ्रक्टूबर १६०२ को पटियाला में एक प्रेस सम्मेलन में बतलाया कि 
रियासती सचिवालय उनक राज्य के देनिक प्रशासन के कार्यों में हस्थक्षेप करता 
है। उन्होंने कहा कि रियासती सचिवालय मंत्रि-मण्डल का विस्तार न करने पर 
जोर देता है; यह हमारे नेत, कं, जो कि विधानसभा के प्रति जिस्मेदार है, 
अधिकारों पर आघात है। 

किन्तु इस वक्तव्य के तत्काल बाद ही (१३ अक्टूबर को) रियासती सचिवालय 
के एक अ्रवक्ता ने इस आरोप का खण्डन किया ओर कहा कि-- 

“इसमें सनन्‍्देह नहीं कि जब कभी उक्त राज्य के मंत्रिमण्डल ने किसी बात 
पर सलाह मांगी तो उन्हें सलाह दी गईं, किन्तु साथ ही यह भी स्पष्ट है कि 
अपनी ओर से राज्य मंत्रालय ने कभी किसी- रूप में इस मंत्रिमण्डल को या 
इसक सदस्यों को सम्मति नहीं दी ।” 
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स्थिति है, यदि उसमें आशातीत सुधार नहीं हुआ और नेताओं में सत्ता के लिये 
प्रतिस्पर्धा चलती रही तो वहां लोकतंत्रीय व्यवस्था का लोप हो जायगा ॥ 
भाग “ख? के अन्य राज्यों को, जहां का प्रशासन सन्‍तोष जनक रूप से चल 
रहा है, यह आशा की जाती है उन्हें माग “क? राज्यों की श्रेणि में रख दिया 
जायगा । लोकतत्र की सफलता के लिये यह अपेक्षित है कि देश के सब 
भागों का प्रशासन समान हो । 


जहां तक विधानीय विषयों का प्रश्न है जो उपबन्ध अन्य भाग “कः 
राज्यों में वर्शित हें वही इनमें भी हैं । मैसूर को छोड़कर, जहां पहले से ही 
दो सदनों वाला विधान-मण्डल है, अन्य भाग “ख? राज्य में केवछ विधान 
सभायें हैं। उनका गठन और विधानीय प्रक्रिया के नियम संविधान के 
अनुकूल निर्मित किये गये हैं। विधान समामें सदस्य-संख्या निम्न प्रकार है;- 


हैदराबाद १७५ 
मध्य भारत ६६ 
मैसूर. ६६ 
पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्यन्संघ ६० 
राजस्थान १६० 
सोराष्ट्र ६० 
भावणकोर-कोचीन १०८ 


विधानीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो उपबन्ध संसद तथा भाग 'कः? राध्यों 
की विधान-समाश्रों के लिये वर्शित हैं, न्‍्यूनाघिक मात्रा में वही भाग ख? 
राज्यों के लिये भी हैं । 


प्रथर श्रनुसूची के भाग “ग? के राज्य 


प्रथम अनुसूची के भाग “ग? में वर्णित राज्यों में कुछ प्रदेश वे हैं जो 
ब्रिटेश शासन काल में कमिश्नरियां थीं और बाकी देशी राज्यों की इकाइयां 
या राज्य-समूह | दिल्‍ली, कुग ओर अजमेर चीफ कमिश्नगों के प्रान्त थे, 
त्रिपुरा, भोपाल, कच्छ, मनोपुर और विलासपुर राजाओं के आधोन रियासततें 
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थीं, ओर हिमाचल प्रदेश शिमला की २१ छोटी-छोटी पद्माढ़ी रियासतों से 
मिलकर बना दै। भाग “ण? के राज्यों में पहले से कहीं भी प्रतिनिधि सरकार 
नहीं थी । श्रजमेर, भोपाल, दिल्‍ली श्रोर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी 
राज्यों में श्रभी भी केन्द्र का शासन है। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर श्रन्य 
राज्यों में चीफ कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश में एक 
लेफ्टिनेंट-गवर्नर नियुक्त किया गया है। उनमें प्रायः तीन-तीन व्यक्तियों 
का मंत्रिमएडल बनाया गया है। 

भाग “ग? के राज्यों के मत्रिमडण्ल को वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भाग 
“कः तंथा' ख? के राज्यों को प्राप्त हैं । उनकी विधान-सभा एक प्रकार की सलाह- 
कार समिति है, जिसे कुछ व्यापक अधिकार दे दिये गये हैं । विधान सभा 
के समक्ष किसी विधेयक के प्रस्तुत करने से पूब राज्य सरकार को उसको 
स्वीकृति रियासती सचिवालय से लेनी पड़ती है| * वित्तीय विषयों में तो भाग 
थ? के राज्यों को और भी कम अधिकार प्राप्त हें । छोटे छोटे श्रनुदानों के 
लिये भी उन्हें रियासती सचिवालय ( जो अब ग्रह मत्राल्य के अन्तगंत है) की 
स्वीकृति लेनी पढ़ती है । 

विधान सभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ सब विधेयक केन्द्रीय श॒ह 
मंत्रालय के द्वारा सम्बद्ध मत्रालयों को भेज दिये जाते है जहां नीति तथा 
प्रशासन को आवश्यताश्रों की दृष्टि से उनका अध्ययन होता है। उसके 
पश्चात्‌ उसकी रूप-रेखा का बारीकी से छान बीन होती है। इस प्रकार एक 
विधेयक को कई मंजिलों से होकर गुजरना पड़ता है और कई कार्यालयों की 


4७ दिल्‍ली राज्य विधान सभा का अधिवेशन २ दिसम्बर १६०२ से होने वात्धा 
था। किन्तु वह इस कारण स्थगित कर देना पड़ा क्‍योंकि सदन में प्रस्तुत किये 
जाने वाले विधेयक, जिन्हें रियासती सचिवालय की स्वीकृति के लिये भेजा गया 
था, वे तब तक वापस नहीं आ सके थे। चूंकि उन विधेयकों में कुछ (जैसे भूमि, 
पंजी-बंधन विधेयक, पंजाब व्यापार कमंचारो अधिनियम में संशोधन, बिक्री 
कर विधेयक, सिनेमाघरों में धूम्र-पान पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी विधेयक) ऐसे थे 
जिनके बिना विधान सभा की बैठक वुलाना व्यथ होता, इसलिये अधिवेशन को 
ही स्थगित कर देना पड़ा । 
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हवा खानी पड़तो है। कई बार उसकी काट-छांट होती है, और कमी-कमी 
तो छीछालेदर की भी नोबत आ जाती है । 


नवम्बर १६५२ में हिमाचल प्रदेशीय विधान सभा में मुख्य मंत्री 
डा० यशवन्त सिंह परमार ने एकाधिक बार यह प्रकट किया है कि उन्हें 
किसी सुनियोजित योजना कों कार्यान्चित करने में कठिनाई होती है क्योंकि 
उन्हें एक छोटी-सी धन-राशि ही व्यय करने का अधिकार प्राप्त है। 


स्वतंत्रता मिल जाने के बाद देशी रियासतों, और मुख्य रूप से राजाओं 
के विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय परिव्तन हुआ | पहले 
ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी नरेशों को बहुत से विशेषाधिकार दिये गये थे 
जिनमें एक यह भी था कि उन पर कोई श्रभियोग लगाकर न्यायालय में उनके 
विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, न उन्हें किसी न्यायालय के 
सम्मुख उपस्थत होने के लिये वाध्य किया जा सकता था। स्वतंत्रता मिल 
जाने के पश्चात्‌ उनके व खब विशेषाधिकार समाप्त कर दिये गये ओर 
भारत के अन्य नागरिकों की भाति उन्हें भी साधारण स्थिति में रख दिया 
गया | अब राष्ट्रपति की श्रनुमति से उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी 
दायर किया जा सकता है* और किसी भी मुकदमे के सन्बन्ध में उन्हें न्‍्याय- 
लय के समक्ष उपस्थित होने को वाध्य किया जा सकता है ।ग 
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चि७िजतज लि जनरल जि लिन हे अभी नानार पता आना पका 7ए:पपप।॥भ एप 


&9 अगस्त १६०२ में जबलपुर के एक फोटीग्राफर डायस ने विन्ध्य प्रदेश में 
बिलीन एक देशी रियासत के राजा के विरुद्ध जाब्ता फौजदारी दण्ड विधान की 
धारा ८७ (ब) के अन्तगत अपनी मोटर की क्षति पूर्ति के लिये पांच हजार रुपये 
हर्जाने का मुकदमा चलाने की राष्ट्रपति द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई। इससे पूर्व १२ 
जुलाई १६५० को रियासती सचिवालय ने उसे इसकी अ्रनुमति देने से इन्कार 
कर दिया था । 


॥ २६ नवस्वर १४७२ को जयपुर के स्पेशल जज श्री आनन्द नारायण कोज 
ने डाक्टर राम बाबू संक्सेना के मुकदमें के (सम्बन्ध सें टोंक के नवाब को वयान 
देने के लिये न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया ओर नवाब 
की इस प्रार्थना को कि मुकदमे की कायवाही गुप्त कमरे में हो अथवा नवाब 
साहब को न्यायालय में कुर्सी पर बैठने की अनुमति दी जाय, अस्वीकार कर दिया। 
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भाग 'ग!? राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों का वितरण निम्न 
प्रकार हे :-- 
अनुसूचित जातियां अनुसू चित आदिम 


राज्य | स्थानीं की कुल संख्या | के लिये सुरक्षित जातियों के लिये सुर- 
स्थानों की संख्या तज्ित स्थानों की संख्या 








अजमेर ३० ६ बल 
भोपाल ३० प्‌ २ 

कुग २४ रे रे 

दिल्ली डप्प ६ का 

हिमाचल प्र० ३५ घर स् 

विन्ध्य प्रदेश ६० ६ ६ 
चन्द्रनगगर को भी 'ग? श्रेणी का राज्य घोषित किया जाने वाला है। 

प्रथम अनुसूचो के भाग 'घ! के प्रदेश 


इस श्रेणी में अंडमान ओर निकोवार द्वीप-समूह रखे गये हैं। इनका 
शासन-प्रबन्ध केन्द्र के हाथ में है । राष्ट्रपति की ओर से एक चीफ कमिश्नर 
यहां का प्रशाखक है । अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूहों का एक प्रतिनिधि 
लोकसमा में लिया गया है। 

भाग 'ग? और “घ? में वर्णित राज्यों का वतम।न स्वरूप कालान्तर में निश्चित 
रूप से बदल जायगा। उनमें से कुछ का निकय्वर्ती राज्यों में विछीन होना 
शग्रावश्यक है | अत्यधिक छोटी इकाईथां, जो श्रविकसित हों, लोकतंत्र के अ्नु- 
कूल नहीं समझी जातीं । उदाहरण के लिए त्रिपुरा को ले लीजिये | दिसम्बर 
१९५२ में रियासती विभाग के मंत्री श्री केलाशनाथ काटजूने त्रिपुरा और मनी 
पुर में एक सलाहकार समिति बनाने की घोषणा की। किन्तु केवल 
सलाहकार समिति के निर्माण मात्र से वहां के लोगों की आथ्थिक और 
सामाजिक उन्‍नति न हो जायगी। “क? माग की जनता जिन अधिकारों का 
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उपभोग करती है वे त्रिपुरा के निवासियों को भी प्राप्त हों इसके लिए यह 
आवश्यक है कि उसे पश्चिमी बंगाल में विलीन कर दिया जाय | उसी प्रकार 
अजमेर को राजस्थान में, तथा भोपाल को मध्य प्रदेश में विलीन करना होगा । 
विंध्य प्रदेश भी, जो भाग “ग? राज्यों में सबसे बड़ी इकाई है, अन्तत्वोगत्वा 
एक प्रथक राज्य न रद्द सकेगा । उतका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में और कुछ 
मध्य प्रदेश में विलीन हो जायगा । उसी प्रकार तिब्बत की सीमा पर स्थित 
हिमाचल प्रदेश के साथ यदि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ तथा पूर्वी 
पंजाब के वे भाग जिनकी उसने मांग की दे तथा अन्य पवतीय प्रदेश 
नहीं शामिल किये गये तो इतने छोटे से राज्य को अधिक ममय तक वाहरी 
सहायता पर चलाना संभव न होगा । मनीपुर को उसके भौगोलिक श्ौर 
सैनिक महत्व के कारण फिल हाल प्रथक रखा जा सकता है । 


छोटे राज्य : सफेद हाथी -- 

किसी राज्य में लॉकतंत्रतीय व्यवस्था स्थापित करने के साथ-साथ उसे 
चलाने के लिए श्रपेनक्षित साधन मी उपलब्ध हों यदह्द राज्य के लोकनायकों को 
विचारना है। लोकतंत्रीय व्यवस्था स्वयं एक खर्चीली वस्तु है। व्यवस्थापिका 
आर मत्रिमंडल का निशय करना और उन पर वेतन, भत्ता, निवास आदि 
के लिए प्रतिमास निश्चित घन-राशि व्यय करना, फिर व्यवस्थापिका की कार्य 
बाही से सम्बन्धित विषयों को श्रलग अलग मदों पर व्यय करना, इस सबका 
लेखा-जोखा करके देखा जाय तो यह कहना होगा कि छोटे ओर अविकसित 
राज्यों के लिये यह एक घाटे का सोदा है। भाग “ग? में वरस्ित अधिकांश राज्य 
केन्द्र की सहायता पर जी रहे हैं । उनके बढ़ते हुए! व्यय को केन्द्र केसे और 
कब तक वहन करता रहेगा ? उदाइरण के लिए इम दिल्‍ली राज्य को लेते 
हैं । ६ जुलाई १९४२ को राज्य की विधान सभा में एक प्रश्न के उच्तर सें 
सरकार की ओर से तीनों लोकप्रिय मंत्रियों की पद-प्रतिष्ठ के लिए सरकारी. 
निवास स्थान, मोटर गाड़ियों ओर अन्य सामान आदि की व्यवस्था में जो घन 
व्यय होता है उसकी सूचना दी गई । उसमें बताया गया कि मुख्य मंत्री की . 
कोठी का मासिक किराया ५२२ रूपया है, शिक्षा मंत्री की कोठी का ३८०. 

५४ 
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रुपया ओर स्वास्थ्य मंत्राणी का २८० रुपया है। इन कोटियों की सजावट पर 
क्रमश: ६,७०० रु०, ७, २८० रु० और ७,२८० रु० व्यय किया गया। तीनों 
मंत्रियों की मोटर गाड़ियों की व्यवस्था करने में ५०, १३३ रुपया व्यय किया 
गया ( जिसमें १८, ९७५ रु० की मोटर मुख्य मंत्री की, ११,७२६ रु० की 
शिक्षा मंत्री की और १६,३८६ रु० आठ आने की स्वास्थ्य मंत्राणी की 
खरीदी गई )। दुसरा उदाहरण हिमाचल प्रदेश का हैे। अक्टूबर १६५८२ 
में विधान सभा की बैठक में सरकार द्वारा नियुक्त नियम-न्समिति की रिपोट 
प्रस्तुत की गई जिसमें श्रध्यक्ष को ५०० रु० मासिक वेतन, १५४५० रु० मासिक 
भत्ता और ३०० रु० मासिक माग-व्यय के लिए अतिरिक्त मच्ते की मांग की 
गई । सदस्यों का मासिक भचा डेढ़ सो रुपया निश्चित किया गया, और उन्हें 
सदन की बैठक के दिनों में १४ रु० देनिक भत्ता देना स्वीकार किया गया। 
इस प्रकार के ओर भी खच थे जो विधान सभा ने स्वीकार कर लिये । 
विरोधी दल द्वारा इसकी आलोचना किये जाने पर मुख्य मंत्री ने केन्द्र ओर 
भाग “कः? के राज्यों में मिलने वाले वेतन श्र भत्तों से इसकी तुलना करते 
हुए कहा कि यह बहुत कम है | आर्थिक दृष्टि से केन्द्र पर श्आाश्रित द्ोने पर 
भी भाग “ग? के राज्यों की यह हालत है। पद-प्रतिष्ठा के नाम पर किया जाने 
वाला यह व्यय हमें अ्नायास कांग्रेस के कराची प्रस्ताव का स्मरण कराता 
है । हाल ही में मध्यमारत ओर राजस्थान ने, जो 'ख!” भागके राज्य हैं, अपनी 
ग्राथिक [स्थति के डामाडोल होने के कारण केन्द्र से आथिक सहायता 
को याचना की है। राज्य सरकारों को, और विशेषकर भाग “ख? तथा भाग 
८? के राज्यों को अपनी आ्राय और व्यय में सामञ्जस्य स्थापित रखना 
चाहिए, । व्यवस्थापकों और लोक प्रिय मंत्रियों की सदा इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि संविधान द्वारा उन्हें ग्रपना वतन, भत्ता तथा अन्य 
सुविधाओं को स्वयं निश्चिय करने का जो अधिकार दिया गया दै उसका 
दुरुपयोग करने से वे जनता के अविश्वास के पात्र हो सकते हैं | हमें पू जी- 
वादी तथा साम्रज्यवादी देशों की नकल नहीं करनीहे बल्कि उन देशों की 
भांति त्याग और कष्ट का जीवन बिताकर राष्ट्र को उठाना है जो हमारी जेसी 
स्थिति में हैं | हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि चीन में कम से कम 
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आय १०० रु० तथा अधिक से अधिक ८०० रुपये मासिक है। राष्ट्रपति माओ- 
जे-तुंग का मातिक बेतन ८८०० रुपये मासिक और प्रधान मंत्री का वेतन ४५०० रु० 
है | विश्व-विद्यालय के प्रधान को २०० रु० और निम्नतर शिक्षक को १०० रु० 
मासिक मिलता है | चीन में किसी के पास निजी माटर गाड़ियां नहीं है। 
सरकारी गाड़ियां हैं जिनका उपयोग अधिकारी केवल सरकारी काम के लिए 
कर सकते हैं। साधारण व्यक्तियों की भांति मंत्रीगण भी साधारण मकानों 


में निवास करते हैं ।* 

हमारे सम्मुख तो जो आदश राष्ट्रपित। महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया है 
वह सर्वांधिक ग्राह्म होना चाहिये। उनकी जीवन चयां से सम्बन्धित ३ मई 
सन्‌ १६४७ की एक घटना को यहां पर उद्धरित करना अप्रासंगिक न हांगा | 
वाप्‌ नयी दिल्‍ली स्थित भंगी बस्ती में ठहृरे हुए. थे | कुमारी मनु गांधी उनके 
साथ थीं। उस दिन की घटना का उल्लेख करते हुए मनु गांधी ने अपनी 
डायरी में लिखा है : 

“आज आम आए थे, उनका रस निकाला) किन्तु बाप ने ३ से कहा, 
पहले जांच तो करो कि इन आमों? की कीमत कितनी है ? मेंने समझा 
कि बापू जी विनोद कर रहे हैं. इसलिए उनके कथन पर ज्यादा ध्यान नहीं 
दिया। मुझे बापूजी की डाक की नकल करना था, वह करने लगी । थोड़ी देर 
बाद बापू जी के पास गई ओर फिर उनसे आम का रस लेने को 
कहा । बापूजी ने मुझ से फिर यही कहा---'मैं तो समझता था कि तू आम 
की कीमत पूछु कर ही आएगी। आम की कीमत ;पूछने के बाद ही मुझे 
खाने के लिए देना चाहिए था, वूने यह नहीं किया, और मेरे पूछने पर भी 

- तू जवाब नहीं लाई। मेरे सुनने में आया है कि एक आम दस आने का है। 
अगर यह सच हो तो यह फल खाए बिना में जिन्दा रह सकता हूँ। इस 
तरह तो मेरा रक्त बढ़ेगा नहीं, बल्कि धंटेगा। ऐसी असह्ाय मंहगाई और 
इतनी व्यथा के बीच तूने मुझे चार आमो का रस गिलास भर कर दिया। 
इस तरह ढ़ाई रुपए का यह ध्याला हुआ। इसे मै किस 'मुंह से खा 
सकता हूं ?! 
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“८ यह बात बापूजी खूब गम्भीरता से कर रहे थे । इतने में बापूजी को 
प्रणाम करने के लिए एक-दो निराश्चित बहनें अपने बालकों क॑ साथ आ गई 
शोर बापूजी ने तुरन्त दोनों बालकों को अलग-अलग प्यालों में वह रस पीने 
के लिए दे दिया। मुझ से कहा, “ईश्वर मेरी मदद पर है, इसका यह प्रत्यक्ष 
उदाहरण है। में अपने मन में खूब परेशान था और विचार कर रहा था कि 
मैं कहां हूँ । अन्यथा इस छोकरी को ऐसा केसे सूकता कि वह मेरे लिए इतने 
मंहगे आमों का रस निकालती, किन्तु प्रभु ने इन बालकों को भेज दिया और 
वालक भी वही आये, जिनकी में इच्छा रखता था। तू देख तो सही कि 
ईश्वर की कैसी दया है ।' बापूजी की इस व्यथा से में भी थर-थर कांप रही 
थी, किन्तु उनके मन की बेदना को भी में समझ सकती थी ।”” 


राष्ट्रपिता द्वारा प्रस्तुत की गई मितव्यवता की यह छोटी सी मिसाल हमारा 


मार्ग दशन करने के लिए पर्याप्त है। जब तक हम उस पर आचरण नहीं 
रते केवल कागजी योजनाओं के द्वारा हम देश के करोढ़ो भरते ओर नंगे 
देशवासियों की रोटी श्रोर रोजी की समस्या का स्थायी दल नहीं निकाल सकते । 


संसदीय प्रक्रिया 


ससंदीय प्रक्रिया 


बहुत से सदस्यों को, जो पहले-पहल ससद या विधान मण्डल के लिए, 
उम्मेदवार द्ोते हैं उन्हें यह भी नहीं मालूम होता कि वे चुनाव क्‍यों लड़ रहे 
है, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनकी क्‍या जिम्मेदारियां हैं, और ससद्‌ 
तथा लोक सभा का सदस्य होने के नाते उनका क्‍या कतब्य होगा। ऐसे 
अधिकांश सदस्यों को तो ससंदीय प्रक्रिया का बोध सब प्रथम ससंद्‌ भवन में 
जाकर होता है; और यह कु सत्य है कि वर्षो व्यवस्थापिका सभा के सदस्य 
रहकर मी बहुत से सभासद उसकी प्रक्रिया.नियमावली से सवथा अनभिश 
रहते हैं। श्राम चुनाव के बाद लसंद की बैठक के पहले ही दिन जब सदस्यों 
ने शपथ ग्रहण की तब कुद्ध सदस्यों द्वारा पढ़कर शपथ ग्रहण न करने श्रथवा 
शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा अगूंठा लगाने से यह विदित हो 
गया कि हमारे प्रतिनिधियों में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ससंदीय प्रक्रिया से 
परिचित होना तो दूर रहा, सवथा निरक्षर होने के कारण ससंद सम्बन्धी 
मोलिक बातों से भी परिचित नहीं । यहां पर ससंद्‌ के सदस्य की एक दिल- 
चस्प कहानी, जिसे श्री, हरिक्रप्ण मेहताब ने लिखा है उद्धरित करना आवश्यक 
है। श्री मेहताब लिखते हैं--- 

प्रायः यह देखा जाता है कि सत्य कभी-कभी कहानी से भी अधिक 
अदइचयकारी होता है। इसी प्रकार की एक सच्ची घटना यह है। इससे 
पता चलता है कि भारत किस प्रकार वतंमान परिस्थितियों की बाधाओं 
ओर ऐसी अनेक अड़चनों को डुकरा कर, जिन्हें इस बात के सबूत के 
रूप में उपस्थित किया जाता था कि भाग्त लोकतान्त्रिक स्वायत्तशासन के 
लिए. अयोग्य है, लोकतन्त्र को ओर साहस और वीरता के साथ अग्मसर होता 
जा रहा है । इस घटना के उल्लेख से प्रशासकों को देश को उन बड़े भागों 











मिलियन डलसमन, व ककक+-स 
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की जहां कबीली जातियां बसती हैं, समस्या की महत्ता को सभने ऑर 
कानूनविशेषज्ञों को इन भागों में बसनेवाली जनता के हित में संविधान द्वारा 
स्वीकृत शासनव्यवस्था के सम्यक्‌ संचालन के साधनों पर विचार करने में 
सहायता मिल सकती है । इस घटना को अपने ढंग की अकेली और अप- 
वादस्वरूप न अमभना चाहिये। इन क्षेत्रों का पर्यौपत अनुभव होने के कारण 
में कह सकता हूँ कि यह एक हो घटना उस बड़ी समस्या का एक अच्त्छा 


नमूना है जो आज पहले से भी अधिक गम्मीर हो गयी है । 

यह कहानी लोकसभा के एक ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में है जिसे उसके 
स्वनियुक्त सचिव ने उसके क्वाटर से निकाल दिया था। १२ अगस्त को 
लोकसभा का अधिघेशन अनिश्चित काल के लिए. स्थगिव हो गया । सदस्यों 
ने २ महीने के लम्बे अधिवेशन के बाद राहत की सांस ली। इतने दिनों 
बाद वे घर लौटने की खुशी से फूले न समाते थे । उसी दिन लोक सभा के 
सदस्य तथा मेरे मित्र श्री शुक्ल एक अन्य सज्जन के साथ, जो दिब्ली जैसे 
शहर में एक घबड़ाये हुए. देहाती जैसे लगते थे और अपनी किसी मुसीबत से 
छूटने के लिए हर किसी से सहायता मांग रहे ये, मेरे कमरे में आये | इसके 
बाद शीघ्र ही कांग्रेस दल के सवव्यापक उपप्रधान सचेतक श्री मलैया भी 
मेरे कनरे में आ दाखिल हुए ओर उन्होंने ब्रिना इन्तजार किये हुए. इस 
व्यक्ति की कहानी शुरू कर दी । 


जिन सज्जन का मैंने अभी उल्लेख किया है इनका नाम है श्री मुछाकी 
कोसा । ये मध्यप्रदेश के बस्तर नामक सुरक्षित कबीली निर्वाचनक्षेत्र से लोक- 
सभा के लिए सदस्य चुने गये हैं । बस्तर रियासत से बाहर का इलाका है 
जिसे मध्यप्रदेश में मिला लिया गया है | गत चुनाव में बस्तर के महाराज ने 
कांग्रेस का विरोध किया था । आपने उस जिले की सभी सीटॉपर कब्जा कर 
लिया है। वे स्वयं चुनाव में नहीं खड़े हो सके क्योंकि नियमानुसार उनकी 
उम्र अभी कभ है। उस जिले के अधिकांश अधिवासी कबीली जाति के हैं 
ओर वहां से उनके लिए लोकसभा की एक सीट सुरक्षित है अतः महाराज ने 
श्री कोसा को एक स्वंतन्त्र उम्मेदवार के रूप में खड़ा कर दिया। कबीला 
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जातियों में श्री कोसा का बड़ा सम्मान है, चाहे शहर में ये अजीब से दिखाई 
देते हों और इनका सांसारिक ज्ञान उसी पहाड़ी जगह तक ही सीमित क्‍यों न 
हो जहां के ये रहनेवाले हैं। आम इदजेपाल, तहसील जगदलपुर जिला 
बस्तर के रहनेवाले श्री कोसा अब जंगली आर्मी नहीं रह गये। अब वे 
भारतीय लोकसभा के सदम्य के रूप में परिटदत जबाहरलाल नेहरू डाक्टर 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा ऐसे अन्य अनेक व्यक्तियों के साथ बैठकर भारत के 
भविष्य का निर्माण कर रहे हैं । किन्तु वे लिखना-पढ़ना नहीं जानते । वे अपमे 
कबीले की बोली के अतिरिक्त कोई भाषा नहों जानते । वह बोली भी उनकी 
जाति के अतिरिक्त अन्य किसी को मालूम नहीं है। वे अपने जीवन में पहली 
बार उस समय गाड़ीपर चढ़े जब उन्हें संसद के अधिवेशन में शामिल होने 
क॑ लिए दिल्‍ली आना पड़ा ओर उन्होंने पहली बार मोटर की सवारी तबकी 
जब उन्हें दिल्‍ली यातायात विभाग ने कांस्टियूशन हाउस से मोय्र से ससद- 
भवन पहुंचाया | अ्रभी कुछ वष पूब तक बस्तर के महाराज उनके राजनीतिक 
प्रधान रहे हैं | उस समय तत्कालीन राजनीतिक विभाग के अधिकारी देशी 
रियासतों के शासकों को स्वतन्त्रता एवं लोकतात्त्रिक आन्दोलन के « रुद्ध 
कबीली जनता का उपयोग करने की सलाह देते थे । कबीली जनता मूतपूर्ब 
शासकों को नियति द्वारा नियुक्त अपने अनिवाय प्रभुश्रों के रूप में देखती थी 
यहांतक कि ञ्राज भी यद्यपि पुराने राजे समाप्त हो गये हैं तथापि कबीलियों 
को इसका विश्वास नहीं है । उन्हें आशंका है कि किसी कुचक्र से पुराने 
शासक फिर वापस आ सकते हैं | कुछ भूतयूध देश्गी नरेशों ने गत चुनाव में 
इस आशंका का पूरा-पूरा फायदा उठाया ओर वे सफल भी हुए.। श्री कोसा 
के चुन लिये जाने के बाद बस्तर के महाराज ने इस मामले को यहीं नहीं छोड़ 
दिया । उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को, जो हिन्दी जानता है और दिल्ली जैसी 
जगह में सारा काम ठीक से ८ला सकता है, श्री कोँसा का सेक्रेटरी नियुक्त कर 
दिया जो दिल्‍ली में उनके सारे काम को देखभाल करता था। उसने श्री 
कोसा के लिए कांस्टिस्यूशन हाउस में दो कमरे किराये पर लिए. और आरम्भिक 
खर्च के लिए श्री कोसा से ८०० रुपये भी लिये। अपनी भिन्‍न स्थिति के 
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बावजूद श्री कोसा स्वामी के रूप में उसकी आज्ञा का पालन करते थे और 
उसी रूप में उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह उसी पुराने शासक का पुराना 
अधिकारी था । दिल्ली में रहते हुए. श्री कोसा को दो वक्त खाना मिलता था 
आर पहनने के लिए एक टुकड़ा वस्त्र मिलता था। उनकी प्रथम श्रेणि की 
यात्रा का भत्ता तथा ४०) का दैनिक भत्ता उनका सेक्रेटरी ही लिया करता था 
ओर यह रकम उसी के पास जमा होती थी। श्री कोसा संसद के कार्यालय में 
क्षे जाये जाते थे । उन कागजोंपर जिनके बारे में वे कुछ नहीं जानते थे, उनके 
अंगूठे के निशान ले लिये जाते थे ओर रुयये सेक्रेटरी को मिल जाते थे। श्री 
कोसा की भाषा कंवल उनके सेक्रेटरी को मालुम थी अतः उनसे सारी बात- 
त्ीत अनिवायतः उनके सेक्रेटरी के भाफ॑त ही हो सकती थी । श्री कोसा निय- 
मित रूप से संसद में आते हैं और अपनी बगल में बैठे हुए सदस्य के साथ 
बोट देते हैं | सेक्र टरी मनमानी करता जा रहा था और उसके दिन बड़े मौज 
से कट रहे थे किन्तु अनजाने हो धीरे-धीरे कबील के प्रधान श्री कोसा के 
मस्तिष्क पर संसद के वातावरण का प्रभाव पड़ने लगा ओर वे अपने सेक्रेटरी 
के घ्यवह्ार के प्रति दबी हुई घृणा का भाव व्यक्त करने लगे। इसके विपरीत 
उनका सेक्र टरी अपने विचारों में किसी प्रकार का परिवतंन नहीं आने देना 
चाहता था । शायद उसमें एकमात्र यही परिवतन हुआ कि वह हर मौकेपर 
संसद के एक सदस्य पर अपना अधिकार जताने में विशेष आनन्द लेने लगा। 


अन्ततोगत्वा सेक्रेटरी के अनजाने ही अनायास इसकी प्रतिक्रिया हुई। 
धीरे-धीरे श्री कोसा ने अपनी घृणा व्यक्त करनी आरम्म कर दी | उनका सेक्रे- 
टरी इसे बदांश्त नहीं कर सकता था। उसने एक दिन श्री कोसा को खाना 
ही नहीं दिया । जब श्री कोसा ने इसका विरोध किया तो उन्हें रोज से भी 
ज्यादा भिड़कियां मिलीं | श्री क सा के लिए, यह व्यवहार असछझ्य हो गया । वे 
संसद भवन में अपने एक परिचित के स्गमने रो पड़े ओर उन्होंने अपने वास- 
स्थान को वापस न जाने का निश्चय व्यक्त किया । कोई उनकी भाषा नहीं समझ 
सकता था किन्तु उनकी भावभंगिमाओं और चेहरे से यह पता चल गया कि 
किसी व्यक्ति ने उनके प्रति करता का व्यवहार किया है । 
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संसद के कुछ सदस्य ५ अगस्त को उन्हें सहानुभूतिपूबंक अपने निवास- 
स्थान को ले गये । श्री कोसा वहां आराम से रहे किन्तु उन्हें आशा थी कि 
उनका सेक्रेटरी उनकी भावनाओं को समकेगा और उनसे वापस आने का 
अनुरोध करेगा । किन्तु उनके बीच इतनी गहरी खाइ पड़ चुकी थी कि सेक्रेटरी 
ने एक जंगली आदमी के पास जाना अपने गौरव के विरुद्ध समझा। श्री 
कोसा का घैय टूट रहा था क्‍योंकि अधिवेशन समाप्त हो चुका था और सभी 
सदस्य अपने घर जाने की तैयारी में थे । किन्तु वे कहां जायंगे ? गांव वापस 
जाने पर महाराज और उनके आदमी क्या उन्हें पीटंगे नहीं ? क्‍या महाराज 
के क्रोध के कारण उन्हें अपनी सम्पत्ति से हाथ नहीं घोना पड़ेगा ? इसी पशो- 
पेश में उन्होंने एक अधिकारी के रूप में मुझसे मिलने का निश्चय किया। 
उन्हें बड़ी कठिनाई से बोलने के लिए तैयार किया गया । में उनकी बात तो 
नहीं समझ सका किन्तु अपने अनुभव से मुझे मालूम हो गया कि उनपर क्‍या 
बीती होगी । 


मैंने तुरन्त कांस्टीस्यूशन हाउस जाकर श्री कोसा के सेक्रेटरी से मिलने का 
निश्चय किया । मैंने श्री मलेया को अपने साथ ले लिया। श्री कोसा तथा उनके 
नये आतिथि भी मेरे साथ हो लिये। कांस्टीव्यूशन हाउस में पहुंच कर में 
कमरा नम्बर १२ के सामने पड़ी खाट पर बैठ गया । इसी कमरे में श्री कोसा 
रहा करते थे । मेंने श्री कोसा के सेक्रेटरी को बुला भेजा। उसने आते ही 
आते ही सीधा जवाब यह दिया कि वह बस्तर के महाराज की आज्ञा के बिना 
कोई बात नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त उसने इस बात से अप्रसन्नता प्रकट 
की कि श्री कोसा बिना कोई सूचना दिये ही यहां से चले गये। सहसा मेरी 
आंखों के सामने उन परिस्थितियों का चित्र सा खिंच गया जिनमें भारतीय 
लोकतन्त्र को अग्नसर होना पड़ रहा है ओर मैंने एक लंबी सांस ली। किंतु मुझे 
इस स्थिति का सामना तो करना ही था। अ्रतः मैंने अपनी पूरी ताकत से उस 
तथाकथित सेक्रटरी से सीधे कहा कि तुम्हारे सामने संसद का एक सदस्य खड़ा 
है, तुम उसके मुलाजिम हो, तुम्हें उसके रुपये का हिसाब तत्काल अ्रभी और 
यहीं देना होगा जिससे में आज रात ही को रवाना हो सकू अन्यथा तुम्हें अपनी 


(२१८ ) 


करनी का फल भुगतना होगा । इसी बीच श्री मलैया ने पुलिस सुपरिए्टेण्डेशट 
को एक निरीक्षण अधिकारी भेजने के लिए. फोन कर दिया। एक पुलिस 
इंस्पेक्टर ओर कुछ सिपाही फौरन आ गये । इस पर भी श्री कोसा का सेक्रेटरी 
ऊुकने को तैयार न था और हिसाब देने के लिए समय मांग रहा था। बाद में 
कुछ कड़ी बात होने पर वह होश में आया ओर उसने अपना खाता दिखाया। 
खाते से पता चला कि उसने हर तरह की बिलास की सामग्रियां खरीदी थीं 
जिनमें सिनेमा का खच भी शामिल था। बेचारे कोसा को यह तो पता न था 
कि सिनेमा क्‍या है, या क्‍या चोजें खरीदी गयी हैं । फिलद्ााल हमने हिसाब को 
ज्यों का त्यों स्त्रीकार कर लिया । इसके अनुसार श्री कोसा के नाम ब.ईस सो 
रुपया निकलता था। मैंने सेक्रेटरी को यह रकम तुरन्त अदा करने को कहा। 
उसे बड़ी अ्रनिच्छा से रुपये अदा करने पड़े। मैंने जब नोटों को श्री ,कोसा को 
ओर बढ़ाया तो उनका चेहरा अवर्णशनीय आनन्द से उद्दीध्र हो उठा था। 

चन्द घण्टों में ही उन्हें जो सम्मान प्रास हुआ था उससे जैसे वेअपने को उठा 
हुआ महसूस कर रहे थे उन्होंने अपनी भाषा में हम सबको धन्यबाद देते 
हुए यह आशंका व्यक्त की कि अपने घर वापस जाने पर कहीं महाराज उन्हें 
सताने न लगें । मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वे कड़े बने रहे तो उनका 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । इसके बाद सेक्रेटरी उस स्थान से चला गया 
ओर श्री कोसा ने अनुभव किया कि वह एक कबायली आदमी न होकर सच- 
मुच संसद के सदस्य हैं | मैंने मध्य प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री को लिख दिया है 
कि वे श्री कोसा का ध्यान रखेंगे । 


अब उन लाखों कबीली जनता की स्थिति की सहज ही कल्पना की जा 
सकती है जिन्हें यह भी नहीं मालूम हो पाता कि उन्हें कब रजिस्ट्री आफिस में 
ले जाया जाता है और एक न एक बहाने से बिलकुल जाली कागजों पर उनके 
अंगूठे के निशान ले लिये जाते हैं ॥ जरा हम इसकी कल्पना भी करें कि 
कबीली आदमी पर उस समय क्या गुजरती होगी जब उन्हीं जाली कागजात 
के आधार पर पुलिस उसके पास पहुँचती है और उसे जमीन के तथाकथित 
खरीदार को “कानून” अपनी जमीन पर कब्जा दे देनी पड़ती है। अगर वह 
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उस छोटी सी जायदाद को, जिसके लिए. उसने अपना खून-पसीना एक किया 
है, बचाने की कोशिश करता है तो उसे पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता 
है, यहां तक कि गोली भी मार दी जाती है। महाजन उसे एक बार कजं दे 
देता है और उसका पश्त-दरपुश्त उसे भरता चलता है, फिर भी कर्ज अदा 
होने का नाम नहीं लेता । सौदागर उसकी खेती का पैदावार एक तरह से बिना 
दाम दिये ही खरीद लेता है। अ्रनेक सरकारी श्रधिकारी उसकी मुर्गियां, बकरे 
वगैरह वैसे ही ले लेते हैं | वह अपने मुखिया के आदेश के बिना कोई मजदूरी 
लिये ही सड़कों पर काम करता है और यात्रियों के सामान ढोता है। कबीली 
जनता के मुखिया का नमूना हमने ञ्रभी श्री कोसा में देखा है। ये मुखिया 
वस्तुतः कबीली जनता के नेता हांते हैं । वे गरीब नहीं होते क्योंकि जनता की 
श्रम-शक्ति उनके हाथ में होती है। वे समझदार ग्रहस्वामी भी हाते हैं । किन्तु 
“दुष्ट परदेसियों? को जिन्हें वे अपनी भाषा में 'दिकृ? कहते हैं, वे नहीं जानते । 
उनकी कोई खास भाषा नहीं है अतः वे शिकायत नहीं कर सकते। इन्हों 
कारणों से इन ज्षेत्रों में अग्रेजों नें साधारण शासन व्यवस्था नहीं लागू को थी 
और कबायली जनता के हितों की देखभाल स्थानीय अधिकारियों के जिम्मे 
सोंप दी गयी थी । इंस्पेक्टरों से नीचे के पुलिस अधिकारी इन ्षेत्रों में नहीं जा 
सकते थे | इन सारी एहतियाती काररवाइयों के बावजूद इन ज्ेत्रों में काफी 
अत्याचार होता था । अब कबायली जनता को भी अन्य नागरिकों के समान 
अधिकार प्रास हो गये हैं और एक ही कानून सबंत्र सबके लिए. समान रूप से 
लागू है। प्रशासनाधिकारिमों एवं सामाजिक कायकरता दोनों को इन पिछड़े 
क्षेत्रों के अधिवासियों का पिछुड़ापन जल्द से जल्द दूर करना है जिससे वे 
अन्य नागरिकों के साथ-साथ आगे बढ़ सके । भारतीय संविधान की सफलता के 
लिए यह आबश्यक है कि देश की उ न्‍न और पिछड़ी जनता के बीच की दूरी-- 
जंगल ओर संसद के बीच की दूरी--जल्द तय की जाय । परिडत जवाहरलाल 
नेहरू ओर श्री कोसा के बीच जो महान्‌ अन्तर है उसे समास्त करना है और 
यह भी शीघ्र से शीघ्र करना है। 


यह घटना शिक्षाप्रद है। श्रन्य बातों के अतिरिक्त इससे यह भी प्रकट होता 
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है कि अशिकज्षित और अयोग्य व्यक्ति न केवल व्यवस्थापिका सभा के लिये भार- 
स्वरूप होता है वरन लोकतंत्रीय व्यवस्था में ससंदीय पद्धति के विकास के माग 
में भी बाधक होता है। इसलिए निर्वाचन में उम्मेदवार होने से पूव प्रत्येक 
सदस्य को ससंदीय प्रक्रिया सम्बन्धी मौलिक बातों का पूरा ज्ञान होना अ्रपेक्षित है । 


ससंद का वास्तविक कार्य कया दे? ससंदीय प्रक्रिया किसे कहते हैं 
ओर उसका क्या महत्व है इन बातों को जानने की उत्सुकता प्रायः उन 
सभी व्यक्तियों को होती है जो ससंदीय कार्यों में दिलचस्वी रखते हैं किन्तु 
उसकी प्रक्रिया से अपरिचित होते हैं । ११ वीं शताब्दी में ससंद ( पार्लिया- 
मेन्‍्ट ) को पारलमेंट ( ?शट०८ट०ा: ) कहा जाता था, जिसका श्रमिप्राय 
धवार्तालाप? से होता था ।* बाद में इस शब्द का प्रयोग वाद-विवाद करने 
वाली सभा के लिये किया गया । १२४८ के पश्चात्‌ पार्लियामेंट! 
का प्रयोग केवल राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सभा के लिए होने लगा। तब से 
इस नामकरण में कोई परिवतन नहीं हुआ । उसके कायक्षित्र में समय समय 
पर जो परिवतन दुए वे संसदीय इतिद्दास की महत्वपूर्ण घटनायें हैं । 


(प्रक्रिया! शब्द को “व्यवहार? भी कहते हें । अंग्रेजी में इसे “प्रोसिड- 
यूअर” (7०००१७४८) कहते हैं, जो लटिन शब्द “प्रोसिडेर” (?70०८४०:८०) 
से बना है| इसका श्रर्थ “आगे बढ़ना” होता है । 


नियपित रूप से किसी सभा की कायवाही को संचालित करने के लिए 
जब ४ या ६ व्यक्ति एकत्रित होकर कोई बैठक करते हैं, वे अपने में से एक 
व्यक्ति को अ्रध्यज्ष पद पर आसीन करके उसके अ्रनुशासन में सभा को 
कायवाही सम्पादित करते हैं | वे प्रस्तावित विषयों पर वाद-विवाद करते 
हैं और अंत में एक-एक चीज पर अपना निणंय देते हैं। यदि कायवाही 


*. न टग्राप्र-. 92०१ ॥0768 एगील्यटा। शांप्री ए0पो. 538५5. पार शिया 89%- 
8287६ (० पल तजांग्र्टठ धांगड्ट रैैथाडओट, 
--(2]93प507 तेल रण, वुपठप्टत 4077 रिंक्रााट0 /४३८४थारटां८ ; 
पफल छाष्ाश ?एथआ।077९70, 0. 72. 


( २२१ ) 


को संचालित करने की कोई प्रक्रिया तथा उसकी नियमावली न होगी और 
सभासद अनुशाशन में रहकर संयम से काय न करेंगे तो उनका किसी 
निर्णय पर पहुँचना संभव न होगा। सभा में कैसे बैठना चाहिए, कैसे 
बोलना चाहिए, सभापति का चुनाव केसे होता है, समापति और समभासदों 
की क्‍या जिम्मेदारियाँ है--ये बाते ऐसी हैं जो बिना किसी पुस्तक का अ्रध्ययन 
किये भी सब लोगों को मालूम रहती हैं । किसी सभा-सम्मेलन को बुलाने 
ओर उसकी कारयवाहियों को सफलता पूवक संचालित करने के लिये प्रक्रिया 
सम्बन्धी कुछ मोलिक नियम होते हैं जिनका देश ओर काल के अनुसार 
यत्‌किंचित परिवतन होते हुए लगमग सभी जगह समान रूप से पालन होता 
है। सभा करने का उद्देश्य यह होता है कि प्रस्तावित विषय पर लोगों का 
मत जानने के लिये उस पर कुछ प्रतुत व्यक्तियों का वाद-विवाद हो, 
विभिन्न विचारधारा के लोग उस पर अपने विचारों का आदान-प्रदान 
करते हैं, उसमें यथास्थान संशोधन होता है और आवश्यकता पढ़ने 
पर विरोध भी किया जाता है। सभा की कायवाही का परिणाम दो बातों 
पर निभर करता है--(१.) उसका नियम पूवक संचालित होना और (२.) 
सभा के बहुमत से निणय होना। जेरमी बेन्थम के कथनानुसार यदि सभा 
के समय किसी नियम का पालन नहीं किया जायगा तो उसकी कार्यवाही 
हो-हल्ले में बेकार हो जाती है ।* 

सावजनिक सभाओं और सम्मेलनों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने 
के लिये जब उसकी प्रक्रिया के नियम श्रपेज्षित समझे जाते हैं तब व्यव- 
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स्थापिका-सभा के काय-संचालन के लिये, जिसमें देश के सभी वर्गों ओर 
क्षेत्रों के चुने हुए. प्रतिनिधि निदिष्ट स्थान पर सम्मिलित होकर समस्त 
राष्ट्रीय समस्थाओं पर विचार करते हैं ओर उनपर अपना निर्णायक मत 
देते हैं, तब यह अत्यावश्यक हा जाता है कि ऐसी सभा का गठन और 
निर्देशस कानून की ठोस भित्ति पर आधारित हो और उसे व्यापक 
अधिकार प्राप्त हों । ह 
जिस घिथि से संसद की कायबाही सम्पादित होती दे उसे संसदीय 
प्रक्रिया कहते हैं, ओर ड।० जेनिंग्स के कथनानुसार लोकसभा तथा प्रशासन 
के कार्य, जो लोकमत के आधार पर संपादित होते हैं, उस प्रक्रिया के आधार 
भूत अंग द्वोते हैं ।* भारत की संसदीय प्राक्रया का इतिहास बहुत पुराना 
नहीं है। वह न्यूनाधिक मात्रा में श्रिटिश संसदीय पद्धति का प्रतिनिम्ब मात्र 
है। ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया को डाइसी ने परम्परागत कानूनों का संग्रह 
बतलाया है, और यही बात टी, श्ररस्काइन ने भी लिखी है।; १७वीं 
शताब्दि तक ब्रिटिश संसद का सबन्ध केबल राजा तक्र खोमित था। राजा 


को नए कर लगाने तथा प्रशासन के कार्यों में जनमत जानने की जब इच्छा 
होती वह संसद की बैठक बुलाता और उससे विचार विमश करता था| 


संसद के सदस्य जनता के कष्ट उसके सम्मुख रखते ओर सरकार की कर 
सम्बन्धी नीति की आलोचना करते थे । 

कालान्तर में जब मंत्रिमंडल को संसद के समथन की आ्रावश्यकता श्रनुभव 
होने लगी तब स्वतः दलों का निर्माण होने लगा। निर्वाचन की व्यवस्था 
लागू होने पर जनता को सीमित मताधिकार प्रास हुआ और लोकतंत्र के 
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आधार पर प्रतिनिधि सरकार का निर्मारण हुआ। धारे धीरे संसद की शक्ति 
का विकास हुआ । सर चाल्स वुड ( बाद में लाड हेलीफैक्स ) के वाक्यों को 
उद्धरित करते हुए इलवट लिखता है कि १६ वीं शताब्दी तक सरकार का 
क्षेत्र प्रशासन तक ही सीमित था, तथा कानून में परिव्रतन करने का प्रस्ताव 
स्त्रतंत्र सदस्य रखते थे और सदन में उसपर विचार-विमष होता था। उस 
समय दलबन्दी का कोई स्थान नहीं था बल्कि सत्र सदस्य स्वेच्छा पूवक 
प्रस्तावित विषय पर अपने स्वतंत्र विचार रखते थे और उस पर व्यक्तिगत 
रूप से अपना. निणय देते थे ।* इस सम्बन्ध में सन्‌ १८३२ में महत्वपूष 
धरिवतन हुआ जिसके अनुसार संसदीय प्रक्रिया को कानूनी रूप मिला। 
पहल्ले-पहल बिच सम्बन्धी तीन स्थायी आदेश निकाले गए। उसके पश्चात्‌ 
ब्रिटिश ससद्‌ को न केवल कानून बनाने का अधिकार मिला बल्कि इस बात 
की भी स्वतंत्रता मिली कि वह स्वेच्छानुसार देश में चाहे जंसा शासन 


स्थापित करे | वह आवश्यकतानुसार बैध उपायों द्वारा शासन को पलट 
भी सकती है। 


में पहले लिख चुका हूँ कि भारत का संवैधानिक विकास मुख्यतः विदेशी 
सत्ता से स्वशासन प्राप्त करने के लिये किये गये संघष का प्रतिफल था | 
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संवेधानिक विकास के साथ साथ सं3दीय ज्षेत्र में जो यत्किचित परिवतंन हुए. 
उन पर ब्रिटेन को संसदीय प्रक्रिया की बहुत बड़ी छाप है। स्वतंत्र भारत का 
संविधान निर्मांण करने में संविधान-निर्माताश्रों को विभिन्न देशों के संविधानों 
से सहायता प्रास हुई और, जेसा कि में स्वतंत्र भारत के संविधान का विश्लेषण 
करते हुए इस पुस्तक के पिछले खंड में लिख चछुका हूँ, कई देशों की 
कुछ प्रणालियों को हमने आवश्यक परिवर्तन के साथ स्वीकार किया | किन्तु 
जहां तक संसदीय प्रक्रिया का सम्बन्ध है भारत एक प्रकार से ब्रिटेन का ही 
श्रनुगामी है । 

रत के संविधान में प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि--- 


“(५) इस संविधान के उपबन्धों के आधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक 
सदन अपनी प्रक्रिया क, तथा अपने काय-संचालन क, विनियमन के लिये 
नियम बना सकगगा | 

८ (२) जब तक खंड (१) के आधीन नियम नहीं बनाये जाते तब तक 
इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले भारत, डोमीनियन्स के विधान-मंड्न्लों 
के बारे में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे रूप में 
ओर अनुकूलनों के साथ, जिन्हें, यथास्थिति, राज्य'परिषद का सभापति या 

-“ लोक सभा का अ्रध्यक्ष करे, संसद के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे । 

“८ (३) राज्य-परिषद के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष से परामश 
करने के पश्तात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों सम्बन्धी, तथा उनमें 
परस्पर संचार सम्बन्धी, अक्तिया के नियम बना सकेगा । 


“८ (७) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष अथवा 
उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड (३) के 
आाधीन बनाई गई प्रतिक्रिया के निग्रमों के अनुसार निर्धारण हो ।?”& 

इससे स्पष्ट है कि भारत की संसदोय प्रक्रिया, जो संविधान के प्रारम्म से पूर्व 
चालू थी स्वतंत्र भारत के लिये भी स्वीकार की गई है। ब्रिटिश भारत की 
तत्कालीन संसदीय प्रकिया ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया का एक अंश मात्र थी । 
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उसी में कुछु परिष्कार किया मया है। प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यों को सुचारू रूप 
से सम्पादित करने के लिये केन्द्र में संसदीय विभाग का एक प्रथक मंत्रों 
नियुक्त किया गया है जिसका सचेतक वाले अध्याय में उल्लेख किया 
जा चुका है। इस समय कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक श्री सत्यनारायण 
सिन्हा द्वी संसदीय विभाग के मंत्री हैं* | कुछ राज्यों में भी संसदीय विभाभ के 
लिये उपमंत्री या समा सचिव की नितुक्ति की गई है । 

भारतीय संसद्‌ का काय सम्पादित करते में पहले विलम्ब हो जाया 
करता था | उसे अधिक सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिये जुल।ई १६५४२ 
में लोक-सभा के अध्यक्ष श्री मावलरंकर के सभापतित्व में १५ व्यक्तियों की 
एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया है जिसमें सब श्री श्रनन्त 
संयनम आयंगर, सत्यनारायण सिन्हा, हरिक्ृष्ण मेहताब, यन० वी० गाडब 
गिल, बी० के० बरोच, एचण०वबी० पटास्कर, पी० टी० चक्‍को, पी० टी० पुन्नूज, 
सारज्ञघर दास, चरिडकेश्वर शरण सिंह जूदेव, कनल वी० यच० जेदी, 
श्री मती अम्मू स्वामीनाथनन, ड।० लका सुन्दरम और सरदार हुकुम सिंह हैं । 
इस तरह की समिति का निर्माण इसलिये भी आवश्यक था कि पहले 
न तो सरकार को ही और न संसद्‌ के सदस्यों को इस' बात का श्रनुमान 
रहता था कि प्रस्तुत विषय पर कब्र तक वाद-विवाद चलेंगा। बहुत से 
विवादास्पद विषयों को अनावश्यक रूप से अ्रधिवेशन की समाप्ति तक खींचा 
जाता था | और ऐसे विधेयक पर, जिन्हें केवल औपचारिक ढंग से ही प्रस्तुत 
किया जाना तथा स्वाकृत होना अपेक्षित था, अधिक जांच पड़ताल के 
कारण उनमें अनावश्यक रूप से समय नष्ट होता था । 


यह समिति संसदीय विषयों से संबधित प्रत्येक काय के लिये समय 
निश्चित करती है ओर सदन की प्रक्रिया को नियमित रूप से संचालित 
करती है । 


किन कील ०५०५ गा5४००+-२२७६६ “"+४+++++5++ नल न 53+५++त कल तत++++०5+>न+ >ज>+>++-+०७ »« “--++-+->-+४-++ «++--_+ +-न+त+ ऑंिजजनओओ जअ+++ « ---+-०+>--+--_- ---.+>»जन्‍ननरनन>++++तल-पल तन ५3-3>3-+3०कजनऊक-»+3 ००००३, 


$9 पाकिस्तान में भी हालही में (अक्टूबर १ 8७२) संसदीय विभाग के लिये 
एक प्रथक मंत्री की व्यवस्था की गई है। वित्त विभाग के उपमंत्री श्री गयासुद्दीन 
पठान को पहला संसदीय मंत्री नियुक्त किया गया है । 
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। भारत की संसदीय प्रक्रियाके सम्बन्ध में लोक-सभाके अध्यक्ष श्री जी, वी. 

मावलंकर लिखते हैँ* कि प्रजा के द्वित में प्रशासन चलाने की सामान्य योजना 
के अनुसार संसद मुख्यतः एक विधान सभा के रूप में काय करती है। यह 
कानून बनाती है, जिसकी सीमा के भीतर रहकर सरकार को अपना काय 
करना पड़ता है । किन्तु संसद्‌ का काम केवल विधान बनाना ही नहीं है। वह 
स्वयं सरकार की कायवाही का काय अपने ऊपर नहीं लेती है अपितु उसे 
अन्य प्रकार से मार्ग-दशन करा सकती है। वित्त-संबंधी विषयों पर संसद्‌ का 
पूणा नियंत्रण होता है तथा उसकी स्वीकृति के बिना सरकार एक पैसा भी 
खच नहीं कर सकती, सिवाय उस समय जब कि कोई कानून से खर्चा करने 
का बोक उस पर डाला गया हो । संसद्‌ द्वारा स्वीकृत सम्पूण 
घनराशि तथा कुछ खाख अधिनियमों पर व्यय होने वाली राशि, एक सचित 
कोष के रूप में रखी जाती दे जिसमें से संसद की विभिन्न विषयों में पूरी 
स्वीकृति के बिना कुछ भी खच नहीं किया जा सकता। यह ध्यान में रखने 
की बात है कि वित्त श्रथवा धन कोष के तात्पय में जनता पर कर लगाने की 
बात भी श्राती है अ्रतः आय-ब्ययक को स्वीकृत करने का अधिकार लोकसभा 
को ही दे जिसमें सदस्यों का निवाचन सीधे वयस्क मताधिकार पर होता है। 
राज्य परिषद उसकी शआ्रालोचना कर सकती है, किन्तु इस सम्बन्ध में लोक 
सभा का निणय ही अंतिम होता है । 


ओर भी कई प्रकार हें जिनके द्वारा संसद सरकार की कायपालिका पर 
अपना अ्रधिकार और नियंत्रण रखती है। जानकारी के लिये सदस्य मंत्रियों 
से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा प्रति दिन प्रथम घंटे में प्रश्नोचर ही चलते हैं, 
यहां तक कि इस समय का नाम प्रश्नोचरकाल ही पड़ गया है। आयनब्ययक 
स्वीकृत करने के पूर्व सदस्य उस पर आलोचना करते हैं जो दो प्रकार से होती 
हैं। प्रथम प्रकार समग्र आय-व्यक पर बहस होती है जहां वे सरकार की नीति 
की आलोचना कर सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं, असंतोध प्रकट कर सकते हैं 


#खसंसद्‌ और संविधान । 
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झौर कणोती के प्रस्ताव कर सकते हें, तथा जिनके द्वारा वे बिशष्ट मांगों पर 
या विशिष्ट प्रश्नों पर बहस और टिप्पणी कर सकते हैं । इसके अलावा प्रत्येक 
मंत्रालय के साथ निर्वाचित सदस्यों की एक-एक समिति होती है, जो वैसे तो 
सिद्धांत में सलाहकार के रूप में होती है किन्तु नीति तथा खच पर अत्यधिक 
प्रभाव रखती हैं | एक अनुमान समिति अभी हाल ही में बनाई गई है जो 
संसद समिति के रूप में काय करती है। इसके अधिकार-क्षेत्र का विकास 
होने की बहुत ही सभावना है। इसके द्वारा यह अपने प्रभाव-काय के अति- 
रिक्त सरकारी नीति में परिवतन करा सकेगी और व्यवस्था तथा व्यय पर 
नियन्त्रण रखेगी । ये समितियां संसद के सदस्यों को प्रशात्तन के विभिन्न 
अंगों से परिचित रखने के लिये तथा होनहार परिश्रमी सदस्यों को 
भविष्य के लिये सुयोग्य मत्री बनने की शिक्षा देने की दृष्टि से भी आवश्यक हें। 


यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जहां इस प्रकार से सरकार 
के नियन्त्रण रखे जाने के विधान हें वहां संसद द्वारा स्वीकृत नीतियों के 
प्रतिदिन के प्रचलन में संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करती | कार्यपालिका को 
क्षेत्र मयांदा में स्वतंत्रता से तथा श्रपनी प्रेरणा से काय करने का अधिकार होता 
है। यह लोकतंत्र की परम्परा के अनुकूल ही है .तथा कार्य के ठीक-ठीक 
चलाने के लिये यद् आवश्यक है। कायपालिका पर प्रश्नों, सुझावों, प्रस्तावों 
आलोचनाश्रों आदि द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता दे वह परोक्ष दोते हुए भी 
महत्वपू् है। प्रत्येक काय जनता के समक्ष आ जायगा यही विचार एक 
प्रकार का अंकुश है । ओर फिर इसमें सारे मंत्रिमडल के या किसी एक मत्री 
के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित करने का भी विधान है। 


हभारा संविधान मुख्यतया अंग्रेजी संविधान के अनुरूप है। श्रतः हमने 
उनके आधारभूत सिद्धांन्‍्तों श्रौर परिपाटियों को भी अपना लिया है। सव प्रथम 
तो यहो कि संसद सरकार के प्रभाव से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसी से संसद के 
अध्यक्ष की न केवल सम्मान द्ाद्ध हुई है वरन्‌ ससद्‌ काय के सब्षेत्रों में 
उनको सर्वोच्च अधिकार प्रास हुआ है । संसद्‌ का सेक्रेटेरियट श्रथवा कार्यालय 
सरकारी नियन्त्रण के बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से काय करता है हमारे देश 


( २२८ ) 


में अध्यक्ष प्रायः किसी वर्ग या दल से सम्बन्ध नहों रखते। हमारी लोक़- 
तंत्र प्रणाली के विकास-काल में यह संभव नहीं है कि अध्यक्ष ब्रिटिश पालमेंट 
के अध्यक्ष की पूरी तरह बराबरी कर सके ओर वह स्थान पा सके जो ब्रिटिश 
अध्यक्ष ने पालमेंट की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के बाद १०० वष के 
समय में पाया है, किन्तु अध्यक्ष मुख्य रूप से दलबन्दी में भाग 
नहीं लेता | तथा उन विवादस्पद विषयों से भी अलग रहता है, जिनकी 
संसद में उपस्थित किये जाने की संभावना होती है। सरकार और विरोधी 
दल- ऐसे दा दल के सिद्धान्तों की ओर हम भी प्रगति कर रहे हें। 
अपने देश में विधान सभा के सदस्यों की सुविधाएं और विशेषाधिकार 
ब्रिटिश पालमेंट के सदस्यों के बराबरी में ही पाये जाते हैं, ज॑से उन्हें बन्दी 
नहीं बनाया जा सकत,, उन्हें विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है इत्यादि । 
यह ध्यान देने की बात है कि संसद्‌ भवन में सभी संबंधित विषयों पर 
अध्यक्ष का श्रधिकार है | 


संसद्‌ की कायवाही के सम्बन्ध में जन साधारख की यह धारणा है कि 
संसद्‌ का (जिससे प्राय: लोक सभा का अ्रभिप्राय होता है, क्योंकि राज्य-परिषद 
को अ्रधिकांश लोग नहीं जानते ) काम केवल कानून बनाना है। दो 
श॒ताब्दि पूव बड़े-बड़े विचारक ओर शासक, राजनीतिश और विधानश यही 
मानते थे कि व्यवस्थापिका का क्षेत्र केवल कानून बनाना है। उनमें नेपो- 
लियन का नाम उल्लेखनीय है। व्यवस्थापिका के प्रति पूरा सम्मान प्रकट 
करते हुए भी नेपोलियन का यह दृढ़ मत था कि संसद्‌ को कार्यपालिका की 
स्वतंत्रता का उसी प्रकार आदर करना चाहिए जिस प्रकार वह अपनी 
स्व॒तंत्रता की अपेक्षा करती है। उसे सरकार की आलोचना नहीं करनी 


चाहिए | 
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संसद्‌ के तीन मुख्य काय होते हैं--वह कानून बनाती है, राज्य की 
आय के श्रोत मालूम कर कर”? लगाती है ओर वाद-विवाद के द्वारा सरकार के 
कार्यों पर नियंत्रण रखती हे । उसके तीन प्रमुख अ्रगों के अ्नुरुष संसद्‌ 
अथवा विधान-मंडल की प्रक्रिया तथा काम-काज के संचालन के नियम 
बनाये जाते हैं । ब्रिटिश संसद की काय-विधि के नियमों में से श्रधिकांश 
अलिखित हैं जो प्रथाओं और परम्पराओं पर श्राधारित हैं, कुछ स्थायी नियम 
भी हैं, जिनके बिना स्थायी श्रादेश ओर संसद्‌ के आदेशों के आधार पर ब्रिटिश 
संसदीय पद्धति का समूचा ज्ञान नहीं हो सकता । उन नियमों में संसद्‌ जब 
चाहे परिवतन कर सकती है किन्तु इसके साथ ही संसद्‌ के सदस्य सदा इस 
बात का भी ध्यान रखते हैं कि वे पहले से चली आ रहो प्रथाओं ओर पर- 
म्पराओं का आदर करें | वे परम्परा से प्राप्त हुए. नियमों को बदलने में नहीं 
बल्कि उनका पालन करने और उन्हें स्थायी बनाये रखने में अपना गोरव 
समभते हैं । नियमों में परिवतन करना केवल तब ही आवश्यक समभका 
जाता है जब यह अनुभव हो कि अमुक नियम सभा की कायवाही को सुचारू 
रूप से सम्पदित होने देने में बाधक है। असकाइन मे लिखता है कि ब्रिटिश- 
संसद्‌ के दोनों सदनों के स्थायी नियम प्रथक-प्रथक कार्यों के लिये समय निर्धारित 
करने एवं विभिन्न विषयों की काय-प्रणाली को सुचारु रूप से सम्पादित करने 
में सहायक होते है। परम्परा के अनुसार मंत्रिमडल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव, 
संकल्प या विधेयक को प्राथमिकता मिलती है। सदन के अन्य दलों अ्रथवा 
स्वतंत्र सदस्यों को प्रायः एक दिन का समय मिलता है जब कि वे निजी रूप में 
कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं | उसके लिये भी ऐसा समय निश्चित होता 
है जब दीघ काल से सदन की कायवाही जारी रहने के कारण अधिकांश 
सदस्य ऊब जाते हैं ओर प्रस्तावित विषय को जल्दी से जल्दी निपटाना 
चाहते हैं। इस प्रकार श्र-सरकारी कार्यों के लिये अत्यल्प समय मिलता है | 


अकामबातआ0 करपतकाह. क्रमपस्‍लाकाडा 


( २३० ) 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ओर सभापति-श्रेणि के चुनाव की प्रक्रिया 


समस्त चुनावनक्षेत्रों से चुनाव-परिणामों को घोषणा हो जाने के पश्चात्‌ 
लोकसभा की बंठक होती है। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की पहलीं तिथि 
की सूचना, जिसका निश्चय राष्ट्रति करता है, सचिव द्वारा सब 
सदस्यों को दी जाती है। लोकसभा का सबसे पहला काम अध्यक्ष का चुनाव 
करना है । शब्दकोष में अध्यक्ष की परिभाषा करते हुए लिखा है “लोकसभा 
के सदस्य अपने में से जिस व्यक्ति को शअ्रपना प्रतिनिधित्व करने तथा 
सभा की अध्यक्षता के लिये निर्वाचित करते हैं वह लोकसभा का अध्यक्ष 
होता है* ।?? इसका अथ यह हुआ कि (१) अध्यक्ष-पद के लिये वही व्यक्षित 
उम्मीदवार हो सकता है जो लाकसभा का सदस्य है, (२) उतका निर्वाचन 
उसी सदन के द्वारा होता है और (३) सभा की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त 
वह उसका सम्माननीय प्रतिनिधि भी है। लोकसभा भोर राष्ट्रपति के बीच 
समस्त संदेश-वाइन का काय अध्यक्ष के माध्यम से होता दे । सभा को 
कायवाहियों को संचालित करने तथा प्रक्रिया के नियमों का सदन द्वारा पालन 
कराये जाने की जिम्मेदारी श्रध्यक्ष पर होती हैए । बिना अध्यक्ष के सभा का 
निर्माण अधूरा समका जाता है। अध्यक्ष के अधिकार और कक्तंब्यों का 
में संसद वाले अध्याय में उल्लेख कर चुका हूँ । संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी 
अध्यक्ष के कार्यों का यहां विवेचन करना आवश्यक है । 


ब्रिटेन में अध्यक्ष-पद ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाता है जिसके सम्बन्ध में 
सबको यह विश्वास रहता है कि वह प्रतिभाशाली और याग्य व्यक्ति होने के 
अतिरिक्त निष्पक्षता से अपना काय सम्पादित करने की क्षमता रखता है । 
लोकसभा के चुनाव के लिये भी जब वह खड़ा होता है, वह चाहे जिस 
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( २३१ ) 


दल की ओर से चुनाव लड़े, उसका प्रायः विरोध नहीं किया जाता। | 
अपवादस्वरूप केवल दो बार (सन्‌ १८६५४ और १६३५ में) चुनाव हुआ |. । 

दुर्भाग्ययश हमारे देश में जो परम्परा चलायी जा रही हे वह्द इसके 
विपरीत है। गत आम चुनावों में ऐसे व्यक्तियों का संसद्‌ या विधान-मण्डल 
के चुनाव में तो विरोध किया ही गया, किन्तु अध्यक्षपद के चुनाव में भी 
लगभग सब स्थानों पर कड़ा विरोध किया गया । लोकसभा के अध्यक्ष पद 
के लिये श्री जी. वी. मावलकर का विरोघ श्री मोरे ने किया । मावलंकर जी 
को ३६४ मत प्रास हुए. भोर उनके प्रतिद्वद्वी को ५५। विहार के अध्यक्ष- 
पद के लिये श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के विरुद्ध फारखण्ड दल के श्री पाल 
दयाल खड़े हुए. जिसमें श्री वर्मा को ७४ ओर पाल दयाल जी को २८ मत 
मिलते | उत्तर प्रदेश में श्री आत्मार।म गोविन्द खेर को ३६६ मत भिले और 
उनके प्रतिद्वन्द्दी श्री निहालुद्दीन को केवल २४ | ( इसमें विधान समा का नव- 
निर्मित संयुक्त दल”, जिसमें हिन्दू महासभा, जन-संघ और किसान मजदूर 
प्रजा पार्टी के प्रतनिधि और कुछ स्वरतत्र सदस्य शामिल थे, मतदान से 
पृथक रहे । ) इस प्रकार अन्य राज्यों में भी दलबन्दी के आधार पर अध्यक्ष 
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( २३२ ) 


का चुनाव किया गया | सबसे उल्लेखनीय मद्रास की घटना थी। मद्रास 
विधान सभा के अध्यक्ष श्री शिवषणमुखम रिल्ले, जो पिछुली विध:न सभा 
( मद्रास प्रान्तीय धारा सभा ) के भी रुदस्य रह चुके थे, इस बार मद्रास 
विधान सभा की सदस्यता के लिये एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े 
हुए। बिना किसी दल की सह्दायता के वे चुनाव में विजयी हुए,, यह उनकी 
लोकप्रियता का प्रमाण था | किन्तु जब उन्हें विधान सभा को अ्रध्यक्षता के 
लिये खड़ा किया गया तो उनका कड़ा विरोध हुआ। तथापि श्री पिल्‍ले 
१६२ के विरुद्ध २०६ मतों से चुनाव जीत गये । 

जिस तिथि को चुनाव क्रिया जाना निश्चित हो उससे एक दिन पूरे 
लोकसभा के कोई भी दो सदस्य दोपहर से पहले एक निदशन-पत्र पर सभा 
के किसी श्रन्य सदस्य का नाम अध्यक्ष-पद के लिये प्रस्तावित कर सचिव के 
पास प्रस्तुत करते हैं | उसमें से एक प्रस्तावक तथा दूसरा समथक होता है। 
नाम प्रस्तावित करते समय उन्हें पदाभिलाषी की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक 
होती है। इसके अतिरिक्त नाम प्रस्तावित द्वोने से पूव उन तीनों ( पदाभि- 
लाषी, प्रस्तावक और समथक ) का छोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ 
लेना आवश्यक होता है, अन्यथा निर्देशन-पत्र वैध नहीं समझा जा सकता । 
चुनाव के दिन जो व्यक्ति सभा का सभापतित्व करता है वह् पदाभिलाषी तथा 
उसके साथ-साथ प्रस्तावक और समर्थक का नाम घोषित करता है। यदि 
एक ही व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया गया हो ता वह निवांचित समझा 
जायगा ।* किन्तु यदि दोया दोसे अधिक व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित 
हों तो मत-पत्र द्वारा निवांचन होता है । 

जहां दो से अधिक पदाभिलाषी प्रस्तावित किये गये हों और प्रथम मत- 
दान में किसी पदामिलाषी ने शेष पदाभिल्षियों द्वारा प्राप्त सम्पूण मतों से 
अधिक मत न प्राप्त किये हों तो वह पदाभिलाषी जिसने सबसे कम मत प्राप्त 
ढिये हैं, निर्वाचन से प्रथक कर दिया जाता है और मत-दान का काय होता 
रहता हैं। प्रत्येक मतदान में सबसे कम मत प्राप्त करने वाला पदाभिलाषी 


# 4, थिषताट 'ैए : फेशीमिवटासधाए 278८020९, 9. 745. 


( २३३ ) 


निर्वाचन से उस समय तक प्रथक किया जाता श्हेगा जब तक कि.एक पदाभिलाधी 
को शेष बचे हुए अन्य पदाभिलाषियों (या पदा भिलाषी ) के सम्पूर्ण मतों 
से.( जैसी भी दशा हो ) अधिक मत न ॒ प्राप्त हो जाय॑ । शेष बचे हुए पदा- 
मिलाबी ( या पदामिलाषियों ) के सम्पूण मतों से अधिक जिस पदामिलाषी 
के मत होंगे बह निर्वाचित समझा जायगा। यदि किसी मत-दान में तीन 
या उनसे अधिक पदाभिलापष्रियों ने समान संख्या में मत प्राप्त किये हों तो 
उनका भाग्य निर्णय पर्ची ड,छ कर किया जायगा #॑' 

अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ तकाल द्टी चुनाव-फल की घोषणा 
कर दी जाती है। उसके बाद सदन का नेता, और विभिन्न दलों के नेता 
उसे वधाई देते हें। उनके संक्षिप्त भाषण भी द्वोते हैं। अध्यक्ष सदन 
को धन्यवाद देता हुआ आश्वासन देता है कि वह्ट यथा-शक्ति निष्यक्षता 
से काय करेगा, और खभा से सहयोग की अपेक्षा करता है। 

संसदीय सचिव औपचारिक ढंग से राष्ट्रपति को इसकी सूचना देता है और 
राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है | सन्‌ १६१६ के कानून के अनुसार जब तक 
गवनर-जनरल अध्यक्ष के निर्वाचन की पुष्टि नहीं करता था, तत्न तक चुनाव 
परिणाम के अनुसार काय आरंम नहीं हो सकता था गबनर-जनरल अपनी तथा 
भारत मंत्री की और से अधिकृत रूप से उसकी घोषणा करता था* | किन्तु 
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( २३४ ) 


जब १६३४ में प्रान्तों में नया कानून लागू हुआ तब प्रान्तीय घारासभाओं में इस 
प्रक्रिया में परिवतन कर दिया गया और धारा-सभा जिस व्यक्ति को अध्यक्ष 
चुन लेती वह बिना किसी प्रकार की आपत्ति उठाये स्वीकार कर लिया गया। 
अध्यक्ष का चुनाव होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति (ब्रिटेन में राजा की स्वीकृति) 
उल्लिखित चुनाव पर मुहर लगाने के लिए होती है। यह एक प्रकार का 
औपचारिक काय होता है । ब्रिटेन में अपवाद स्वरूप जैसे श्ौर भी बहुत सी बातें 
हैं वैसे ही अध्यक्ष के चुनाब पर कभी-कभी राज्य द्वारा विरोध होना असंमत्र 
बात नहीं है | चाल्स द्वितीय के समय हुई एक घटना ( जिस में राजा ने सर 
एडमंड सेमोर को लोक सभा का अध्यक्ष चुना जाना अस्वीकार किया था ) 
अतिरिक्त कभी भी राजा ने इस पर आपत्ति नहीं की#। कालान्तर में उसकी 
शक्तिका ओर भी हास हो गया । 


जिस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है वह, चाहे जिस दल के उम्मीदवार 
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( २३२५ ) 


के रूप में लोक सभा में चुना गया हो, अ्रध्यक्ष पद ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ सदन के भीतर और बाहर न केबल दलबन्दी से प्रथक रहता है 
वरन्‌ सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लेता है ।# जिस दल का टिकट लेकर 
वह समा में चुना जाता है उससे वह स्वतः प्रथक हो जाता है। राबट लूसका 
तो यह कथन है कि अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेने के बाद वह उन अधि- 
कारों का भी उपयोग नहीं करता जो अपने निवांचन क्षेत्र के किसी प्रतिनिधि 
को प्राप्त होते हैं क॑ 

अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ वह सदन में सभा के अन्य सदस्यों 
द्वारा शपथ-ग्रहण कराता है||।। शपथ-ग्रहण अनिवाय है $। यदि कोई 
खदस्य निश्चित तिथि तक शपथ-ग्रहण न करे तो उसका स्थान रिक्त घोषित 
किया जाता है और उस चुनाव क्षेत्र में, जिससे चुन कर वह संसद में आधा 
है, पुनः चुनाव की व्यवस्था की जाती है। ब्रिटिश संखद्‌ में भी यद्दी 
प्रक्रिया है ।' 


उपाध्यक्ष का चुनाव-- 


अध्यक्ष के अतिरिक्त सदन को एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना भी आव- 
इयक होता है। अ्रध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्षु सदन की श्रध्यक्षता ग्रहण 
करता है। लोकसभा का अध्यक्षु तथा राज्य परिषद का सभापति नित्य मध्याह्न 
के ३३५ सदन की अध्यक्षता करते हें। राज्यों में भी यही प्रक्रिया अपनायी 
गई है । 
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( २१४६ ) 


यह श्रावश्यक नहीं कि उपाध्यक्ष का चुनाव भी उसी दिन हो जिस दिन 
अध्यक्ष का होता है। अपितु यह अव्यावहारिक होता है, किन्तु यथाशीघ्र इसकी 
व्यवस्था की जाती है। श्रध्यक्ष चुनाव को तिथि निश्चित करता है। जो 
प्रक्रिया अश्रध्यक्ष के चुनाव की होती है वही उपाध्यक्ष की भी होदी है। भारत 
वध में ब्रिटिश शासनकाल में चुनाव की पुरानी प्रक्रिया के नियम ऐसे थे कि 
निर्देशन-पत्र चुनाव के थोड़ी देर पहले भी प्रस्तुत किये जा सकते थे। सन्‌ 
९६२१ में बम्बई प्रान्ताय लेजिस्लेटिव कोंसिल के अध्यक्ष पद के चुनाव के 
लिए, ओर उसके पदचात्‌ सन्‌ १६३० में उत्तर प्रदेशीय लेजिस्लेटिव कॉंसिल 
के अध्यक्ष के चुनाव के लिए, मत-दान के कुछ ही |ममनट पहले तक निदेंशन 
पत्र प्रस्तुत कियेजाते रहे#। किन्तु अब संसदीय प्रक्रिया के नये नियमों के 
अ्रनुसार जिस प्रकार अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्देशन-पत्र एक दिन पूब 
सचिव के पास दिया जाता है उसी प्रकार उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए भी 
निर्देशन-पत्र एक दिन पूब देना होता है। श्रध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष का 
चुनाव भी दल बन्दी की भावना से रहित होना चहिये । 

सदन की कायवाही संचालित करते समय उपाध्यक्ष के वही अ्रधिकार 
होते हैं जो अ्रध्यक्ष के हैं | श्रिटिश लोक सभा का पहला स्थाथी आदेश। इसी 
सम्बन्ध का है । और ८१९ वें स्थायी आदेश और १८५५ के डिपुटी स्पीकार 
ऐक्ट के अनुसार दोनों बारी-बारी से सदन की अध्यक्षता करते हैं।॑; । 
सभापति-श्रशि-- 

संसद्‌ के चुनाव के पश्चात्‌ छोक-सभा का अधिवेशन आरंभ होने के कुछ 
ही दिनों के भीतर अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से एक सभापति-श्रेणि का निर्देश 
करता है। लोकसभा की संसदीय प्रक्रिया के नियमों में यट्ट संख्या अधिक से 
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( २३७ ). 


ग्रधिक छु निश्चित की गई है। राज्य विधान समाश्रों में सभापति-श्रेणि की 
संख्या अछग-मलग दै। श्रनुच्छेद १८० (२) के अनुसार उत्तर-प्रदेश*& ओर 
हिमाचल प्रदेश” में दस-दस सदस्यों की सभापति-श्रेणि बनाई गई है तथा 
बंगाल%, मध्यमारत०, आसाम०, मध्य प्रदेश, मद्रास5, पंजाब”, मैसूर, 
हैदराबाद ओर पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ में चार-चार 
हैं । अ्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी व्यक्ति 
जिसे वे सदन की श्रध्यक्षता करने के लिए आग्रह करे इस पद पर काम 
करता है । जिस समय वह सदन की अश्रध्यक्षता करता है उसे वह्दी अधिकार 
प्राप्त होते हैं जो अध्यक्ष श्रथवा उपाध्यक्ष के दढ्वोते हें । 

सभापति-श्रेणि में निर्दिष्ट किये गये व्यक्तियों की सूचि में अध्यक्ष आव- 
श्यकता पड़ने पर परिवतन भी कर सकता है | जब तक नये नामों की घोषणा 
नहीं की जाती तब तक वे उस पद पर बने रहते हैं ओर आबर्यकता पड़नेपर 
अध्यक्ष का आसन ग्रहण करते हैं । 
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( २३८ ) 


सदन में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम 


उपस्थिति-पत्रक-- 

सभा के प्रत्येक उपवेशन में सदन में एक मेज पर, जो सचित्र के निकट 
रखी होती है, उपस्थिति-पत्रक ( रजिस्टर ) रखा रहता है। सदन में प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने से पू् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
मंत्रीगण तथा सभा के सब सदस्य उस उपस्थिति-पत्रक पर अपने हस्थाक्षर 
करते हैं। जो सदस्य हस्थाक्षर नहीं करता वह उस दिन उपस्थित नहीं 
समझा जाता । इसका कुप्रभाव सदस्य के दैनिक भत्ते पर (जो सभा की 
बैठक के दिनों प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होता है) ही नहीं बल्कि उन कायवाहियों ' 
पर भी पड़ने का अन्देशा होता है जिनमें वद सदन का सदस्य होने के नाते 
भाग लेता है । इसलिये यदि वह सदस्य, जिसने सभा की कायवाहियों में 
तो भाग लिया है किन्तु किसी कारण उपस्थिति-पत्रक पर हस्थाद्वर करना 
भूल गया, दो दिन के भीतर अध्यक्ष से प्राथना करे और अध्यक्ष को भी 
सन्‍्तोष हो जाय कि बह सचमुच सदन में उपस्थित था तो उपस्थिति अकित 
होने की श्रनुमति प्रदान कर दी जाती है। 


गण पूर्ति-- 

सदन की कायवाह्दी आरंभ होने के लिये गण पूर्ति का होना अनिवाय 
है | गणपति ( कोरम ) से अ्रमिप्राय यह द्वोता है कि संसद ( लोकसभा 
ओर राज्य-परिषद ) अथवा विधान मण्डल (विधान सभा और विधान- 
परिषद ) की कुल सदस्य-संख्या का कम से कम दस प्रतिशत भाग (लोकसभा 
के लिए ५० सदस्य ) सदन में उपस्थित हों# । यदि बैठक आरंभ होते समय 
गणपर्ति नहीं होती तो सभा की कायवाही शुरू नहीं की जाती । ब्रिटिश 
लोकसभा में गणपूर्ति के श्रमाव में अध्यक्ष अपना आसन भी ग्रहण नहीं 
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( २३९ ) 


करता# | दो मिनट तक घटी बजती रहती है, यदि पांच मिनट के 
भीतर सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुए तो अध्यक्ष सभा की कायबाही 
उसी दिन कुछ समय के लिये, अथवा अगले दिन के छिये, स्थगित कर 


देता है । 


घंटी बजने के पश्चात्‌ यदि सदस्य सदन में पहुंच जाते हैं और गणपूर्ति 
हो जाती है तो आघ घंटे के भीतर पुनः गणपूर्ति अनावश्यक समभ्री जाती 
है। ब्रिटिश लोकसमा में इससे भिन्न प्रक्रिया है। वहां पर कोई प्रश्न पूछे 
जाने के पश्चात्‌ यदि यह पाया गया कि गणपूर्ति नहीं है तो पुनः गिनती 
नहीं कराई जाती।। शपथ-ग्रहण के श्रवसर पर यदि एक दिन में शपथन- 
ग्रहण का कार्य पुगा न हो तो दूसरे दिन श्रारंभ होगा, किन्तु पहले दिन 
की भांति दूसरे दिन भी पुनः गणपति होनी अपेक्तित है। |; 
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( २४० ) 


संसदीय प्रक्रिया में गणपूर्ति क्रमिक विकास का फल नहीं है' वरन एक 
अप्रत्यशित घटना के फल स्वरूप की गई व्यवस्था है। ५ जनवरी १६४० को 
प्योरिटनों के सदस्य जिनका लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होते हुए भी, उस दिन 
सभा की कायवादह्दी आरंभ होने के समय तक अपने विरोधियों से कम ह्टी सदन 
में उपस्थित थे, उस स्थिति से बचने के लिये तुरन्त एक सरकारी आदेश प्रेषित 
किया गया, जिसमें कहा गया कि जब तक सदन में कमसे कम चालीस सदस्य 
उपस्थित न होंगे अ्रध्यज्ञ अपना आशन ग्रहण न करेंगे |। यह संख्या 
लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग थी। उस समय से इस 
नियम में किसी प्रकार का परिवतन नहीं किया गया है। ब्रिटेन की संसदीय 
परम्पराओं का अनुकरण करते हुए. भारतबष में भी गण-पूर्ति कुल सदस्य- 
संख्या का दस प्रतिशत रखी गई । ब्रिटिश शासन-काल में यह व्यवस्था- 
पिकाश्रों में कुल सदस्य-स ख्या का छुठा शाग थी | 

भारत की व्यवस्थापिका सभाओं में अ्रधिकांश सभासखद प्रायः गणु-पूर्ति 
का महत्व अ्रनुभव नहीं करते । प्रत्येक अधिवेशन में किसो न किसी दिन 
अध्यक्ष को सदन की कायवाही स्थगित करने का आदेश देना पड़ता है 
क्योंकि आवश्यक गण-पूति नहीं होती | भोपाल राज्य की विधान सभा में 
गण-पूर्ति का अभाव सर्वाधिक रहता है। १३ अक्टूबर १९४२ को विधान- 
सभा के उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण को यह निणय करके संतोष कर लेना 
पड़ा कि एक बार गण-पूर्ति होजाने के पश्चात्‌ शेष कायवाही के लिये उसका 
क्‍ होना अ्रत्यावश्यक नहीं है। पिछली संसद के समय गणु-पूर्ति न होने की 
अधिक शिकायतें हुआ करती थीं और अध्यक्ष तथा सचेतक को प्रत्येक समय 
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( २४१ ) 


सदस्यों को ठीक समय पर सदन में उपस्थित होने और पूरे समय तक सभा 
की कायवाहियों में भाग लेने की चेतावनी देनी पड़ती थी। नयी संसद से 
यह शिकायव कुछ कम हुईं है। १६ जून १६५२ को लोकसभा के उपाध्यक्ष 
श्री अनन्त शयनम आयंगार ने कहा कि अध्यक्ष से मुझे सिफारिश करनी 
पड़ेगी कि जब सदन में काम हो रहा हां तब इस बात का ध्यान रखा जाय 
कि कोन-सा सदस्य कितनो देर तक सदन में रहता हैं ओर कितनी देर सदन 
से बाहर । इससे उस सदस्य के निवांचन-च्ेत्र वालों को लाभ होगा। इस 
बात पर खेद प्रकट करते हुए कि मध्यानान्तर तत्काल ही सदस्यगण यह 
अनुभव करने लगते हैं कि सदन में कुछ त्रुटि है और वे प्रकोष्ट में चले 
जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों के निर्बाचन पर प्रचुर घन व्यय हुआ है 
इस लिये जिस समय सदन में काम हो रहा हो उस समय उन्हें प्रकोष्ठ में या 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये । 

सदस्यों के बेठने का क्रम-- 


पक] 


ब्रिटिश लोकश्षमा में सदस्यों के बेठने के लिये कोई निश्चित स्थान 
नहीं होता, किन्तु परम्परानुसार अ्रध्यक्ष के दायीं ओर अगली पंक्ति में 
मंत्रि-परिषद के सदस्य बैठते हैं ओर उसके दूसरी ओर विरोधी दल के 
सदस्य# | हमारे यहां मी यही परम्परा अपनायी गई है। किन्तु यह क्रम श्रध्यक्ष 
द्वारा निश्चित किया जाता दे जो आवश्यकता पड़ने पर सदन के नेता तथा 
विरोधी दल के नेता की सम्मति ले सकता है। इस समय लोकसभा में सदस्यों 
के बैठने का जो क्रम निश्चित किया गया है उसके अनुसार मंत्रि-परिषद और 
कांग्रेस दल के सदस्यों का छोड़कर, जो अध्यक्ष के दायीं ओोर दल के नेता 
प्रधान मंत्री नेहरू से प्रारंभ होकर क्रम से बेठते हैं, अध्यक्ष के बाइ ओर बेठने 
वाले सदस्यों को निम्न प्रकार स्थान दिया गया है ; साम्यवादी गुट के नेता 
श्री ए० के० गोग़ालन को वह स्थान दिया गया है जो साधारणतः विरोधी पक्ष 
के नेता को मिलता हे । चू कि चुनाव के पश्तात्‌ बनने वाले विभिन्न संसदीय 
दलों एवं समूहों में से केवल साम्यवादी गुट को हैं| मान्यता दी गई हे, इसलिये 
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उन्हें वह स्थान मिला है । समाजवादी प्रजा पार्टी की नेत्री श्रीमती सुचेता 
कपलानी तथा डाक्टर श्यामाप्रसाद मुकर्जी भी विरोधी नेताओं के रूप में 
अगली पंक्ति में स्थान ग्रहण करते हैं। नामजद सदस्य श्री फ्रेंक (ऐथंनी) 
को भी आगे स्थान मिला हे । दूसरी पंक्ति में स्व श्री द्ीरेन्द्र नाथ मुकर्जी, 
एस, एस. मोरे, सारंगधर दस, रामनारायण सिंह, रामचन्द्र रेडी, तुलसी दास 
किला चन्द्र आदि को स्थान मिला हे। श्८ जून १६४२ को लोकसमा में 
बेठने के क्रम पर आपत्ति उठाते हुए आसाम के काग्रेसी सदस्य श्री रोहिणी 
कुमार चौधरी ने शिकायत की कि पुराने सदस्यों में में आगे की पंक्ति में 
बैठा करता था, किन्तु इस नये सदन में तो पीछे ढक्केल दिया 
गया हूँ । मेरे जेसा पुराना सदस्य जो सात साल से आगे की पंक्ति में बेठा 
करता था अब पीछे बेठाया जा रहा हे । इस पर श्री मावलंकर ने उत्तर दिया 
कि मैंने किसी सदस्य विशेष के लिये स्थान निधौरित नहीं किया हे, बल्कि 
दलों के लिये उनकी संख्यानुसार स्थान का निर्धारण किया हे। शेप अनिर्धा- 
रित स्थान कांग्रेस दल के लिये हैं ओर यह कांग्रेस दल का कतंव्य हे कि बह 
अपने सदस्यों के स्थान का निधारण करे । 


सदन को बैठक आरमभ होने पर, श्रथांत्‌ अध्यक्ष द्वारा अपना आसन 
ग्रहण करने के पश्चात्‌, सदस्यों को अनुशासन में रहकर सदन के नियमों का 
पालन करना ओर उसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहिये। सदन में प्रवेश 
करने, अपने स्थान पर बैठने और सदन के बाहर जाने जैसी साधारण बातों 
के लिये कोई नियम नहीं बना होता, किन्तु शिष्टाचार की जो परम्परा स्थापित 
कर दी गई है वह छोटी-छोटी बातों में भी सदस्यों के मार्ग-दश न के लिये 
पर्याप्त है। मद्रास विधान सभा में तो एक बार ( १ जुलाई १६५२ ) विरोधी 
दल के एक सदस्य ने मुख्य मंत्री श्री राजगोपालाचारी के सदन में बेठकर 
मुस्कराते रहने पर भी भापत्ति की और अध्यक्ष से कहा कि यह शिकष्ट- 
चार के विरुद्ध है। किन्तु उनकी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया गया 
और अ्रध्यक्ष श्री पिललई ने निशय दिया कि सदस्यों को सदन में 
मुस्कराने की पूरी स्वतंत्रता हे। सदस्यों को अनियमित रूप से सदन 
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में चलना-फिरना वर्जित है, उन्हें कुक कर इत प्रकार चलना चाहिये कि 
भाषण देने वाले सदस्य और श्रध्यक्ष के बीच न आ जायं । कोई सदस्य 
सदन के बीच से लांघ कर नहीं जा सकता$ | अध्यक्ष के प्रति सम्मान सूचक 
रूप से बैठते समय (या उठते समय ) उसकी ओर सर भ्ुकाना चाहिये । 
उसे सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि व्यवस्थापिका सभा की 
जिसका वह सदस्य है, प्रतिष्ठा उसके हाथ में है | सदन की कार्यवाही संचालित 
करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष के ऊपर होती है इस लिये वह सदस्यों की 
अशिष्टता, उच्छ खछता ओर अनुशासन-हीनता पर प्रतिबन्ध लगाता है *। 
मध्य मारत की विधान सभा में तो पान खाना भी नियम-विरुद्ध है |॥ 

सदन की बैठक के समय कोई सदस्य ऐसी पुस्तक पत्र-पत्रिका या श्रन्य 
कोई वस्तु जिसका सभा की कायवाही से कोई सम्बन्ध नहीं सदन में बैठकर 
नहीं पढ़ सकता ।*|. संयुक्त प्रान्त की लेजिस्लेटिव कौन्सिल में १€ मई १६२७ 


6७ )/॥3ए : 790, $, 305. 

489 माच १६०२ में मध्यप्रदेश विधान सभा की बैठक में उसके एक सदस्य, 
परणिडत राम गोपाल तिवारी, जो मध्य प्रदेश के पिछले मंत्रिमण्डल में मुख्य 
सभा सचिव भो रह चुके थे, कुर्सी पर एक पर रख कर भाषण देने लगे। उनके 
पास ही दूसरी कुर्सी पर एक महिला भो बैठी थीं। एक सदस्य ने तिवारी जी के 
इस प्रकार पेर रख कर खड़े होने पर आपत्ति की और अध्यक्ष ने भी उसे श्रनुचित 
ठहराया । इसपर तिवा री जी को क्षमा-याचना करनी पड़ी। 

$ “सभा की बैठक होते समय प्रत्येक सदस्य सभा भवन में न तो कोई चीज 
खायेगा, न॒पियेगा, न पान चबायेगा ।”---मध्य भारत. विधान-सभा की 
प्रक्रिया तथा काम-काज के संचालन के नियम, अध्याय ७, नियम ३१ (७) 
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को एक सदस्य के सदन की कायवाही के समय समाचार-पत्र पढ़ने पर 
अापतसि की गई जिस पर सभापति ने निणाय दिया कि सदन में ऐसी चीज 
जिसका सभा की कायवाही से सम्बन्ध नहीं, पढ़ना अनुचित है| सदस्य व्यव- 
स्थापिका की कार्यवाह्दी को सम्पादित करने के लिये सदन में आते हैं, उनसे 
अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के प्रत्येक काय में दिलचस्पी से भाग लें। 
उसे नियंत्रित करने ओर सदस्यों का ध्यान अन्य बातों की ओर न जाने 
देने के लिये इस प्रकार के नियम आवश्यक हें । सदन में लेटना या सोना 
भी अनुचित समझता जाता है ।* 


सदस्य को अपनी अव्यवस्थित अ्रभिव्यक्तियों, कोलाइल, अथवा 
किसी अन्य अनुचित कार के द्वारा दूसरे सदस्य के भाषण में विध्न डालने 
का अधिकार नहीं है | (' किन्तु प्रायः इस नियम का इतना श्रधिक उल्लंघन 
किया जाता है कि अध्यक्ष के लिये इसका पालन करवाना असम्मव सा हो 
जाता है। अतकाइन मे लिखता है कि १६ माच श्८७२ को लोक सभामें 
हुईं बहस में इतना शोर मचा कि सदस्यगण तरह-तरह की आवाजें कसने 
लगे। कुछ तो मुर्ग की तरह बांग देने लगे । बाद में अध्यक्ष ने 
सदन की प्रतिष्ठा पर बद्धा लगाने के लिये उनकी भत्सना की [;। 

कुछ शब्द ओर वाक्य ऐसे हैं जिनका प्रयोग साधारण रूप से अशिष्ट अ्रथवा 
असंसदीय नहीं प्रतीत होता किन्तु सदन में उनको बारम्बार दुढ्दराने से वे 


९9 १६ जुल।ई १६०२ को बम्बई विधान सभा के सचेतक ने कांग्रेसी सदस्यों 
कट ६ कफ» ९ ह ३ 
को आदेश दिया कि वे सदन में जब सभा की कायबाही चल रही हो सोया न करें 
क्योंकि ऐसा करना सदन क सम्मान के प्रतिकूल है । 
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अनुशासन हीनता के परिचायक हो जाते हैं । बहुघा सदन में बहुत साधारण 
शब्दों, जैसे “वाह-बाह”, “शान्ति-शान्ति” के दुहराने से या ताली पीटने से, 
सदन में कोलोइल-सा मच जाता दै। अध्यक्ष को सदस्यों से शांति कायम 
रखने को चेतावनी देनी पढ़ती है। यदि उस पर भी सदस्यगण चुप न रहें 
तब अध्यक्ष सदन की कायवाही कुछ समय के लिये अथवा अगले दिन के 
लिये स्थगित कर सकता है | * 

सर आर० पालग्रेव ब्रिटिश लोक सभा की ९ जून १६४१ की कार्यवाही 
का उल्लेख करते हुए लिखता दे कि सदन की कार्यवाह्दी के समय लोकसभा 
के सदस्य सर डब्ल्यू० कारनबी ऊचे स्वर में किसी से बातें कर रहे थे। 
अध्यक्ष ने पहले उन्हें क्रुद्ध दृष्टि से देखा । उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात्‌ 
उनके अशिष्ट व्यवहार से असन्तुष्ट होकर श्रध्यक्ष ने उनका नाम लेकर शांत 
होने का आदेश दिया ||' उस जमाने में अध्यक्ष द्वारा सदन में ऐसे श्रव- 
सर पर किसी सदस्य का नाम लेना एक गंभीर बात समझी जाती थी 
जिसका अथ यह समझा जाता था कि वह संकेत सदस्प के लिये अन्तिम 


चेतावनी है । 


२६ नवम्बर १६५२ को लोकसभा में उप-राजस्व मंत्री श्री एम. सी. 
शाह उपाध्यक्ष की ओर पीठ करके एक दूसरे मंत्री के साथ बातें करने लगे | 
उपाध्यक्ष ने शाह को सदन में शिष्टता के साथ बैठने का आदेश दिया 
ओर कहा कि सदन में शिष्ाचार के कुछ पालनीय नियम अनिवाय होते हें 
जिनमें एक यह भी है कि कोई सदस्य उस समय को छोड़कर जब वह वापस 
जा रहा हो, अ्रध्यक्ष की ओर पीठ नहीं कर सकता। ब्रिटिश लोकसभा के 
स्थायी आदेशों के श्रनुसार इस प्रकार के अशिष्ट व्यवह्वार करने पर सदस्य 
को सदन झे बाहर भो निकाला जा सकता है6। भारत की संसदीय प्रक्रिया 
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नियमावली में श्रध्यक्ष को श्रधिकार प्रास है कि वह किसी सदस्य के असत्‌ 
व्यवहार, सदन की कायवाही कों शांतिपूवंक सम्पन्न न होने देने और अश्रध्यक्ष 
द्वारा बार-बार चेतावनी देने पर भी उसकी अ्रवहेलना करने अथवा उच्छछुल 
आचरण करने के कारण उसे सदन से बांहर निकलने का आदेश दे सकता 
हे” | जिस सदस्य को यह आदेश दिया जाता है वह तत्काल सदन से 
बाहर चछा जाता है ओर कुछ समय के लिये श्रथवा उस दिन की शेष बेठक 
में उपस्थित नहों रहता । किसी सदस्य को यदि अश्रधिवेशन में पुनः सभा 
त्याग करने की आज्ञा दी जाब तो अध्यक्ष उस सदस्य को अधिवेशन की शेष 
बेठकों तक सदन में न आने का आदेश भी दे सकता है। 


इस संबन्ध में लोक सभा के सदस्य श्री आनन्दन नम्बियार का उदा- 
हरण हमारे सम्मुख है । श्८ जुल्यई १९४२ को लोकसभा में जाब्ता फोजदारी 
संशोधन विधेयक पर चल रहे वाद-विवाद पर कांग्रेस दल और विरोधी दल 
में कुछ भहपें हो गई । विधेयक पर जब चर्चा चल रही थी तब विरोधी 
दल ने लगभग बीख बार उसमें बाधा डाली और प्रत्येक समय कांग्रेसी दल 
को ओर से शान्ति? शान्ति? की जारों से आवाज की गई। इसी प्रसंग में 
विरोधी दल के एक प्रमुख सदस्य श्री मोरे ओर अध्यक्ष में इस प्रकार बार- 
बार बाधा डालने के प्रश्न पर गरमा गरम बातचीत होने के कारण गड़बड़ी 
सी शुरू हो गई | इस कटद्दा-सुनी के बाद श्री मोरे सदन से उठकर चले गये । 

थांड़ी देर के बाद शअ्रध्यक्ष ने ओऔ आनन्दन निम्बायर का नाम उन 
लोगों में गिना जो निरन्तर बाधा डाल रहे थे ओर अध्यक्ष की व्यवस्था का 
उहलंघन कर रहे थे | इस पर श्री निम्बयार ने कहा कि अ्रध्यक्ष ने मेरे साथ 
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न्याय नहों किया है| अध्यक्ष ने उनसे अपने शब्द वापस लेने को कहा | श्री 
निम्बयार ने अपने शब्द वापस लेने से इन्कार किया । इस पर अध्यक्ष ने उन्हें 
सदन से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। उत्तर में श्री निम्बयार ने कहा 
कि मुके जबदस्ती ही निकाला जा सकता है | सदन के दो माशल उन्हें उनके 
स्थान से आगे इटाने में असमथ हो गये | सदन के नेता भ्री नेहरु ने भी उनसे 
कहा, किन्तु वे टस से मस न हुए। अन्त में वे स्वत: उठकर बाहर चले ग 
इस घटना की विस्तृत सूचना वाद-विवाद संबन्धी अध्याय में है। 
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राष्ट्रपति का भाषण 


अनुच्छेद ८६ ओर ८७ के अनुसार राष्ट्रपति को संसद हे दोंनों सदनों 
को सम्बोधित करने और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार है | संसद के प्रत्येक 
सन्नारंभ में राष्ट्रपति का विशेष आदि भाषण होता है#। भाषण का मसविदा 
बहुत छोटा होता दै। उसे वह प्रधान मंत्री की सम्मति लेकर तैयार 
करटा है । राष्ट्रपति के भाषण में सरकार के पिछले कार्यों का सिंहावलोकन 
झोर भावी नीति पर प्रकाश डाला जाता है। सरकार की ग्रह-नीति तथा 
विदेश नीति राष्ट्रपति के भाषण में निहित होती है। उसी प्रकार राज्य की 
विभिन्न समस्याओं का विवेचन राज्यपाल, राजप्रमुख अथवा उपन-राज्यपाल, 
जो भी राय का प्रधान हो, विधान मण्डल के सम्मुख दिये गये भाषण में 
निद्वित होता है । 


यहां पर राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का ४ फरवरी १६५२ को संसद 
के सदस्यों के सम्मुस्व दिया गया भाषण उद्घित किया जाता है। इससे 
देश की तत्कालीन स्थिति का ज्ञान होने के साथ-साथ यह भी पता चलता 
है कि राष्ट्रति का भाषण कितना महत्वपूणा एवं सार गर्मित होता है । 
राष्ट्रपति ने कहा थाः+- 


“संत्द के सदस्यों, असाधारण परिरिथतियों में हम आ्राज यहां मिल रहे 
हैं । इस समय भी जब यह संसद्‌ बैठने जा रही है, भारत की जनता की पसंद 
से और उसके आदेश पर नई संसद्‌ बन रही है | पूरी तरह से संगठित होते 
द्वी नई संसद्‌ का यह अहोभाग्य श्रौर जिम्मेदारी होगी कि वह इस महान्‌ देश 
का शासन करे | किन्तु उसके बनने की प्रतीक्षा में ही हम बेठे नहीं रह सकते 
क्योंकि भारत के सविधान का यह विधान है कि संसद्‌ की दो बैठकों के बीच 
में न्‍्यादा समय न बीते | साथ ही कई आवश्यक और महत्वपूण बातें हैं 
जिन्हें वैत्तक वष के समाप्त होने से पहले ही तय करना जरूरी है। इसलिए 
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यहां इन्हीं महत्वपूण बातों और खास कर के अगले बेत्तिक वष के खर्च की 
मंजूरी के लिए लेखानुदान और चालू वेत्तिक वध के लिए अनुपूरक अनुदान 
को स्वीकार करने के लिए हम मिल रहे हैं । हमारी सरकार ऐसे दूसरे जरूरी 
अथवा विवादरहित विषयों का ही संसद्‌ के इस सूत्र के खामने रखेगी जिन्हें 
कि तय किया जा सकता है । इन परिस्थितियों में यटह उचित नहीं होगा और 
हमारी सरकार का यह प्रयोजन भी नहीं है कि वह आप के सामने ऐसे विवा- 
दग्नस्त विषयों को रखे जिन पर विचार स्थगित किया जा सकता है। ऐसे सब 
विधानों पर विचार करना नई संसद्‌ का काम होगा । 

“दो वष हुए जब हमारा संविधान जारी हुआ था और भारत के गणतंत्र 
का जन्म हुआ था | प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं के इतिद्वास में अ्भृतपूष पैमाने 
पर साधारण निर्वाचन इस विशाल देश में संविधान के अनुसार हो गया है। 
भारत की जनता ने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी कर दी गई है ओर जो कदम 
श्रद्धापूबक उठाया था वह सही साबित हुआ है । यद्यपि श्रमी तक साधारण 
निर्वाचन समाप्त नहीं हुआ तथापि जिस कुशलता के साथ यह बड़ा काम 
राज्य कमचारियों और प्रजाजनों के पारस्परिक सहयोग से संगठित ओर 
पूरा किया गया है उसकी में प्रशंसा करना चाहता हूँ. और हमारे यहां के 
उन करोड़ों मतद।ताशओ्रों को में श्रद्धांजलि श्रर्पित करता हूँ जिन्होंने शान्ति 
अर व्यवस्था के साथ अपने मत डालकर उस भरोसे को ठीक साबित कर 
दिया है जो उनके साम्बन्ध में रखा गया था। सारे देश भर में स्त्रियों ने 
स्वतंत्रतापूवक अपने मताधिकार का प्रयोग कर के जो गहरी दिलचस्पी और 
उत्साह दिखाया हैं उस से तो में ओर मी सन्तुंष्ट हूँ। हमारे प्रजाजनों की 
शक्ति और सद्बुद्धि पर आश्रित हमारे गणतंत्र की शान्तिपूणा और सहयोगा- 
त्मक प्रगति के लिए यह शुभ शकुन है । 

“जब कि इस महान्‌ काय का भारत ने सफलता से सामना कर लिया है, 
मुझे इस बात का खेद है कि संसार में अरब भी कशमकश की दह्वालत बनी हुई 
हे ओर कुछ देशों में, जिन से हमारे मैत्री सम्बन्ध हैं, संघघ और हिंसात्मक 
घटनाए, हुई हैं | मिश्र में जो घटनाए' हाल में घटी हैं श्र जिनके परिणाम- 
स्वरूप पर्याप्त विनाश ओर पोड़ा हुई है उन के लिए मैं अवश्य ही दुश्ख 
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प्रकट करता हूँ ओर अपनी मेरी यह उत्कट आशा हैँ कि जो समस्याए' उस 
देश के सामने हें उन्हें शान्तिपूण रीति से सम्बन्धत राष्ट्रों के न्‍्यायोचित अर- 
मानों के अनुरूप हल कर लिया जायेगा । 

“पिछली बार जब में ने आप के सामने अ्रमिमाषण किया था प्रेंने यह 
बताया था कि जिस युग में हम जावित हैं उस को सब से प्रमुख बात एशिया 
के देशों का प्रादुभांव है । वह मह।न आन्दोलन आज भी चल रहा है ओर 
वह एशिया तक ही सीमित न रह कर अन्य देशों में भी, जिन्हें ग्रब भी 
स्वतंत्रता हासिल करनी है, फेलता जा रहा है | ट्यूनीशिया में वही स्वतंत्रता 
की प्रेरणा लोगों को आन्दोलित कर रही है और स्वभावतः उनके साथ हमारी 
सहनुभूृति है | मेरी यह उत्कट आशा है कि युगप्रेरणा पर जो इन आनन्‍्दो- 
लनों में ब्यक्त हो रही है, रोकथाम नहीं लगाई जायेगी और शान्तिपूण रीति 
से उखञ्र की पूर्ति हो सकेगी । आपकी ओर श्रपनी श्रोर से लीबिया के स्वतंत्र 
राज्य के प्रादुर्भाव का में स्वागत करना चाहता हूँ । 

“ज्ञेपाल में इस नवस्वतंत्रता को अनेक कठिनाइयों से जूऋना पड़ा है । वहां 
कुछ लोगों ने ऐस। बेवकूफी की जिस से उस राज्य का स्थायित्व भी खतरे में 
पड़ा । सोमाग्यवश वह श्रसफल हुए ओर नेपाल सरकार उत्तरोत्तर सुधार के 
पथ पर चलते रहने के लिए कटिबद्ध हे । जो बंधन भारत को नेपाल से बांधे 
हुए हैं वे नेपाल के प्रधान मंत्री की इस भेंट से ओर भी दृढ़ हो गये हैं जो 
उन्हों ने इमारे प्रधान मंत्री से दोनों राष्ट्रों मे सम्बन्ध रखने वाली समस्याश्रों में 
से अनेक पर विचार विमश करने के लिए ह्वाल में की थी | इस भेंट के और 
उसमें कुछ बातचीत के फलस्वरूप दोनों देशों के लिए. लाभकारी निखय किये 
गये हैं। 

“हमारे महान पड़ोसी चीन के विज्ञान, साहित्य और कला के न्षेत्र में 
प्रमुख रथान रखने वाले सज्जनों का एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत आया 
ओर हम सब ने उस का स्वागत किया और वे लोग हमारी सरकार के मेहमान 
रहे | शिष्टमंडल ने भारत में दूर-दूर तक दौरा किया और इस प्रकार दोनों 
देशों की पारस्परिक जानकारी को बढ़ाया जेसा करना कि पारस्परिक सद्भावना 
के बढ़ाने के लिए नितान्त आवश्यक है। इमारे लोगों की शुभकामनाएं ओर 
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उनसे मित्रता के लिए अपनी इच्छा को चीन के लोगों को प्रक्ट करने के लिए 
एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल चीन भेजने का हमारी सरकार का इरादा है। 

“मुझे आप को यह बताने में प्रसन्‍नता है कि हमने ईरान तु ओर 
हिन्देशिया के साथ मैत्री की संधियां कर ली हैं। अफगानिस्तान से वेमा क 
यातायात का सम्बन्ध स्थापित कर लिया गया है । फिलपीन से राजदूत के स्तर 
पर राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर ड्ये गये हैं मोर बंगकाक में भारतीय राजा 
दूत और नई दिल्‍ली में थाई राजदूत का स्तर उठा कर दूत का स्तर कर दिय 
गया है । इमने हिन्देशिया ओर थाईलैण्ड के वेमानिक बल के मिशन का 
स्वागत किया है। ईरान और अफग,निस्तान से वेमानिक समभोते के लिए 
बातचीत चल रही है। जापान से शापघ्र ही शा।न्‍्तसन्धि हो जाने की हमारी 
सरकार की आराशा है । 

“हमारी सरकार की यह द्वार्दिक कामना श्रोर अविचल नीति रही है कि 
सब देशों से मेत्री ओर शान्ति सम्बन्ध बनायें रक्खें जायें और मुझे इस बात 
की प्रसन्‍नता दै कि यह नीति सुफलदायिनी सिद्ध हो रही है। किन्तु मुझे इस 
बात का खेद दे कि दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों की समस्या का कोई हल 
अभी नहीं निकल पाया है । संयुक्त राष्ट्र ने इस समस्या पर फिर विचार किया 
है ओर तीन सदस्यों का आयोग इस समस्या के, जो न केवल भारत और 
पाकिस्क्रान वरन्‌ संसार भर के लिए अत्यन्त महत्वपूण है, हल करने में सहा- 
यता करने के लिए नियुक्त किया दे । जातीय असहिष्णुता और आधिपत्य पर 
अधृत कोई भी नीति वतमःन जगत में न तो स्वीकार की जा सकती है और 
न सफल हो सकती है आर उस का अनिवाय परिणाम केवल संघष होगा 
जिस से संसार की शान्ति संकट में पड़ जायेगी | 

“काश्मीर समस्या पर संयुक्त राष्ट्र श्रत्र भी पिचार कर रहा है | मुझे आशा 
है कि इस समस्या का, ज चार वर्षा से चली आ रही है, शीघ्र ही अन्तिम 
हल निकल आयेगा | बह हल जम्मू और काश्मीर की जनता की इच्छा के 
अनुकूल ही हो सकता है। मुझे हर्ष है कि वहां जनता का प्रतिनिधान करने 
वाली संविधान सभा चुन ली गई है ओर शीघ्र ही उस राज्य के लिए संवि- 
धान निर्माण का काम आरम्भ कर देगी । 
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“पश्चिमी भारत के अधिकतर भाग में तथा अन्य राज्यों के कुछ क्षेत्रों में 
वर्षा न हाने के कारण देश की खाद्यस्थित हमे पर्याप्त चिन्तित कर रही है। 
अन्य देशों से अन्न लाने के _ल्लए कदम उठाए जा चुके हें। “अधिक अ्रन्न 
उपजाओं? आंदोलन का भी अच्छा फल हो रहा है और कुछ चुने हुए न्ेत्रों 
में इस को ओर अधिक जोर से चलाने का हमारा निश्चय है | हमारी सरकार 
ने “अधिक अन्न उपजाशभ्रो” आंदोलन की जांच पड़ताल के लिए और उसे 
सफल बनाने के लिए पर्याप्त कायवाही की सिफारिशें करने के लिए एक 
समिति नियुक्त की है । 


“देश की आम आशिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। थोक कीमत का 
इन्डेक्स अ्प्रेल १९५१ के ४५७५ औसत से गिर कर दिसम्बर १६५१ में 
४३३४१ हो गया है | कई उद्योगों की जैसे रूई के कपडे, पटसन, इस्पात, 
कोयला, नमक, चीनी, सीमेन्ट, विद्युत्‌ का सामान, रबर का सामान, मशानी 
ग्रोजार, छोटे शजार, और डिजल इन्जिनों के उद्योगों की पैदावार में अच्छी 
वृद्धि हुई है। देश के अन्दर खपत के लिए कपड़ा मिलने के बारे में काफी 
तरक्की।हुई है । विदेशों से व्यापार में भी वृद्धि हुई है किन्तु विदेशों से व्यापार 
का संतुलन हमारे हक में नहों है ओर इसलिए आयात और नियांत में कमी- 
बेशी कर के उन के अनुपात को सुधारने की काफी जरूरत है। 

“कुछ नये उद्योग शुरू किये गये हैं जेसे कि लिनोलियम, स्वसंचालित 
कर्घे घुनाई का यंत्र, अलमीनियम पाउडर । गंधक के श्रोत दूढ़ लिये गये हैं 
और भारत को “गंधक के बारे में आत्मनिभर करने का प्रयास किया जा 
रहा है । मशीनी ओऔजार और टेलीफोन तार के कारखानों का निर्माण काय 
आरंभ द्वो गया है, पैनीसिलिन बनाने का कारखाना भी बन रहा है पर फिल- 
हाल पैनीसिलिन को बोतलों में भरने का यंत्र बम्बई में लगाया जा चुका हे। 

“भारत में तेल शुद्ध करने के कारखानों की स्थापना के लिए कुछ विदेशी 
समवायों से मूआहदे कर लिये गये हें । 

“सिकन्दर में स्थित खाद बनाने के कारखाने में पेदावार का काम शुरू दह्वो 
गया है और यह श्राशा है कि इस बष के आधे खत्म होने तक वह अपनी 
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पूरी पेदावार करने लग जायेगा | हमारी खती के लिए यह श्रत्यन्त लाभ- 
दायक होगा ओर इससे विदेशी मुद्रा में भी काफी बचत होने की आशा है |” 

“समुद्री जहाज बनने के विशाखापट्टनम्‌ वाले कारखाने का प्रबन्ध एक 
नये समवाय के हाथ में लिया जा रहा है। इस समवाय में सरकार का निर्णा- 
यक भाग होगा । कच्छु में कंडला के नये बन्दर की आधारशिला अभी हाल 
में रखी गयी है । यह बन्दर, जिस का महत्व कुछ ही दिनों में काफी बढ़ 
जायेगा, सारे उत्तरी भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ।?? 

“विकास योजनाओरों के लिये संयुक्त राज्य से ५ करोड़ डालर को सह्दायता 
मिलने के समझौते का मैं स्वागत करता हूँ । मुभो इस बात का विशेष संतोष 
है कि ये योजनाएं विशेषता खाद्य उत्पादन का प्रोत्साहन करने के लिये तथा 
नीलोखेरी, फरीदाबाद और इटावा जेसी कम्यूनिटी योजनाओं के विकास के 
लिए है । फोड प्रतिष्ठान से ग्राम्य सुधार के लिए समभोते का भी में स्वागत 


करता हूँ । 
“श्रमिकों के कल्याण के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है । प्लान्टेशन लेवर ऐंक्ट 


श्रोर मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट पर अमलछ किया जा रहा है तथा जबरन श्रक से 
कानूनी संरक्षण के लिए कायवाही की जा रही है| एम्पलोईज़ स्टेट इन्श्योरन्स 
ऐक्ट पर अमल शुरू करके इस दिशामें श्रारम्मिक कदम उठाया जा चुका है | 
कृषिक श्रमिकों के सम्बन्ध में जांच का काम खत्म होने वाला है और कुराज्यों में 
खेती में न्यूनतम मजदूरी के निश्चयन के लिये कारवाई की जा रही है । 
श्रमिकों के लिये घर बनाने की योजना (क) और (ख) श्रेणी के राज्यों में भी 
लागू की जा रही हैं। एम्पलोइंज प्रोवीडेन्ट फन्ड आड्डिनेन्स जो पिछुले नवम्बर 
में जारी किया गया था, एक महत्वपण आयोजन हे जिस से औद्योगिक 
श्रमजीवियों के बुढ़ापे में श्लोर धर की रोटी कमाने वाले की असामयिक मृत्यु 
की श्रवस्था में मदद मिल सकेगी । 

“मुझे इस बात की खुशी हे कि रूगड़ों के निपटाने के लिये बातचीत 
करने के लिये स्थाई संस्था बनाने के सम्बन्ध में रेलकमंचारियों से समभौता 
हो गया हे। देश के कल्यान के लिए. आवश्यक हे कि हमारा यातायात 
व्यवस्था कुशलता से और त्रिना किसी झकावट और बाधा के काम करती 
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रहे ओर हरेक झगड़ा मैत्रीपूण बातचीत से निपटा दिया जाये । देश की 
यातायात की र्थिति में पयाप्त सुधार हुआ हे। कमी के क्षेत्रों में अन्न के 
पहुंचाने के काम में रेलों का काम अत्यन्त प्रशंसनीय रहा है । 


“कुछ मास प॒व प्रकाशित पंच-वर्षोथ' योजना के मसौदे पर उसके प्रकाशन 
दिन से ही देश में कफी बहस हुई है. और बहुत प्रकार की टिप्पणियां ओर 
ग्रालोचनाए आई हैं। योजना श्रायोग इन सब सुम्ावों पर बड़े ध्यान से 
विचार कर रहा है ओर अपनी अन्तिम रिपोट तैयार करने में लगा हुआ हैं 
जिसे ,कि वह तीन महीनों में दे देने की आशा करता हे। जनता के सब 
वर्गो में इसके बारे में जो गहरी दिलचस्पी पैदा हुई हे उससे हमारी सरकार 
को बहुत प्रोत्साहन मिला हे और उसे पूरा भरोसा हे कि इस योजना के 
निष्पादन में देश को जनता का पूरा सहयोग होगा जिससे कि दंश के मानवी 
ओर प्राकृतिक सम्पत्तिसाधनों का पूरा पूरा उपयोग हो सके और आर्थिक 
समध्याओं के इल करने में अधिकाधिक सहायता मिल सके । 

“जैसा कि में कह चुका हूँ संसद्‌ इस सत्रमें कंबल परमावश्यक विधान 
ही हाथ में लेगी । इस आवश्यक विधान में ऐसे अध्यादेश जो संसद्‌ के 
पिछले सत्र के बाद निकाले गये हैं और राष्ट्रपति--उपराष्ट्रपति-निर्वाचन 
विधेयक भी शामिल हैं। पजाब उदघोष णा जिप्त संसद्‌ ने & अगस्त १६५१ 
को अनुमोदित किया था छु: मद्दीनों के बाद खत्म हो रही है। इसको उतने 
समय के लिये फिर छागू करना है जब तक कि नई पंजाब विधान सभा की 
ब्रैठकन हो | 

“यह पांचवां ओर अन्तिम अवसर है जब मैं इस संसद में अभिभाषण 
कर रहा हूँ । आप के सामने मेरा प्रथम श्रभिभाषण दो वष से कुछ दिन 
अधिक हुए २१ जनवरी १६५० को भारत के गण-राज्य घोषित किये जाने 
के तुरन्त बाद ही हुआ था। हमारे तरुण गणराज्य के, जिसकी सेवा के 
लिये हम सब वचनबद्ध हैं, यह दो वष पीड़ाओं श्रोर समस्याओं से भरे रहे 
हैं। श्राप ने इन समस्याश्रों का सामना साहस के साथ किया है और आप 
की कृति भारत के इतिहास का अंग बन चुकी हे । इस ऐतिहासिक भवन में, 
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जो इतनी स्मृतियों से भरपूर है, श्राप में से कुछ फिर आशओ्रोगे और कछ 
संभवतः न लोटोगे | किन्तु चाहे आपका काय संसद में हो अथवा अन्यत्र 
वह देश की सेवा के लिये ही तो समर्पित रहेगा । इस समपन को भावना 
से और राष्ट्रपिता की स्मृति के अनुप्रणन से ही तो हम अपने उस गरिमामय 
भाग्य के, जो हमारा आह्वान कह रहा है, उपयुक्त सिद्ध होगा। उस विभूति 
के संदेश को, जिन्हाने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, हमें हमेशा याद रखना है-- 
हमें याद रखना है भारत के सच लोगों में एकता और सद्भावना के संदेश 
को, वर्गीय विभिन्नताओं तथा जन्म, जाति और घर पर आराधृत विभेदों के 
उन्मूलन के संदेश को, जो दछित या अधिकारवंचित हैं उनको ऊपर उठाने 
के संदेश को, तथा शान्तिपूण और सहयोगमय भारत के, तो अपने सब 
नागरिकों को प्रगति की सुविधाए. प्रदान करता है, विकास के संदेश को । 
इमारे इतिहास का एक खड समास्त हो रहा है ओर दूसरा जल्द ही आरम्भ 
होगा | सदूबुद्धि और सहिष्णुता भावना आप का साहरा हो और मातृभृमि 
की सेवा आप के सब्र कामों का अनुप्राणित करती रहे |?? 


अनुच्छेद ८६ (२) ओर ८७ (२) के अनुसार संसद के सदन प्रथक- 
प्रथक रूप से राष्ट्रति के भाषण अथवा संदेश पर विचार कर सकते हैं। 
सदन के नेता की सम्मति लेकर लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के भाषण पर 
वाद-विवाद के लिये तिथि नि।शचत करता हैं। उस तिथि को शासकीय दल 
की ओर से सदन का कोई सदस्य धन्यवाद का अस्ताव प्रस्तुत करता है | 
प्रायः प्रधान मंत्री ही उसे रखता है । उस ५२ फिर वाद-विवाद होता है 
जो प्राय: चार या पांच दिन तक चलता है। यदि अश्रध्यक्ष की श्रनुमति हो 
तो संशोधन भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। राष्ट्रपति के भाषण पर प्रस्तुत किये 
गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर संशोधन रखने के लिये पृव सूचना की आव- 
श्यकता नहीं होती । उसकी काफी आलोचना श्रोर प्रत्यालोचना होता है। 
मई १६५२-में राष्ट्रपति के भाषण पर ता लोकसभा में साम्यवादी दल के 
नेता श्री ए० के० गोपालन ने यहां तक कह डाला कि यह जनता के विरुद्ध 
खुली लड़ाई की शुरुआ्रात है। श्री गोगालन की इस कठ् आलोचना से उच- 
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ज़ित होकर प्रधान मंत्री नेहरू जी ने भी प्रत्युचर में कह दिया कि यदि 
साम्यवादी राष्ट्रपति के नीति सम्बन्धी भाषण को युद्ध-घोषणा समभते हैं तो 
सरकार ओर साम्यवादियों के बीच युद्ध है। 

यदि सरकार की श्रोर से इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित हो कि राष्ट्र- 
पति के भाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर वाद-विवाद करने की 
तिथि फिलहाल परिवर्तित कर दी जाय और तत्काल शासकीय विधेयक (या 
सरकारी काम काज ) का प्राथमिकता दी जाय तो अ्रध्यक्ष इस पर सदन की. 
सम्मति लेता है। रस्म आदायगी के रूप में वह सदा पास हो जाता है । 
भारत की संसदीय प्रक्रिया में यह नियम है कि काय स्थगन का प्रस्ताव आने 
पर संसदीय प्रक्रिया के अ्रनुसार संसद में चल रहा वाद-विवाद स्थगित 
किया जा सकता है# | 

अनुच्छेद ८६ (२) के श्रनुसार राष्ट्रपति द्वारा भेजे गये सन्देश को संसद्‌ 
में अध्यक्ष पड़ कर सुनाता है। राज्यों में श्रनुब्छेद १७५ (२) के अनुसार 
विधान-मश्डल में राज्यपाल का भाषण पढ़कर सुनाया जाता हैं। उसमें 
उल्लिखित विषयों पर विचार करने के लिये कोन-सा प्रक्रिया अपनायी जाय 
इसका निदश स्वयं अध्थ्क्ष देता है। इन निदंशों के देने में अध्यक्ष चाहे 
तो आबश्यक परिवतन भी कर सकता है। ब्रिटिश संसद में राजा अपना 
संदेश अपने प्रवक्ता के द्वाथ भेजता है | । 

राष्ट्रपति के भाषण पर श्रभी तक कभी अविश्वास का प्रस्ताब प्रस्तुत 
करने की स्थिति नहीं श्रायी । ब्रिटेन में गुनी एलिजावेथ के नवम्बर १६५२ में 
ब्रिटिश संसद में दिये गये प्रथम भाषण पर, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार 
को राष्ट्रीयरण को नीति में संशोधन करने का संकेत किया था, मजदूर दल 
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ने लोकसभा में चर्चिल की सरकार के विदद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया किन्तु वह गिर गया। हमारे यहां कुछ राज्यों में राज्यपालों के भाषण 
पर आपत्ति की गई ओर उसपर प्रस्तुत किये गये धन्यवाद के प्रस्ताव 
का विरोध किया गया । ]; ६ मई १६५२ को पज्ञाब विधानसभा में विभिन्न 
विरोधी दलों के ३० सदस्य उस समय सदन से उठकर बाहर चले आये जब 
वहां के राज्यपाल श्री चन्दूलाल माषण देने के लिए खड़े हुए । विरोधियों 
का नेतृत्व करनेवाले साम्यवादी दल का एक वक्तव्य निकज्ञा जिसमें 
कद्दा गया कि उन्होंने यह उस नीति के विरुद्ध विरोध-प्रदर्शन करने के लिये 
किया है जिसके अनुसार ब्रिटिश शासन काल के एक कुख्यात व्यक्ति को 
पुनः राज्यवार बनाया गया है। उसी प्रकार ९ मई १६५२ कों मद्रास विधान 
सभा में धन्यवाद के प्रस्ताव पर एक सदस्य ने अविश्वास सूचक संशोधन 
प्रस्तुत किया । २३ अन्य संशोधन रखे गये। संयुक्त जनतांत्रिक मो्च के 
नेता श्री टी० विश्वनाथन का अविश्वास का संशोषन अनियमित घोषित 
किया गया | 

प्रधान मंत्री ( राज्यों में मुख्य मंत्री ), चाहे उसने पहले वाद-विवाद में 
भाग न लिया हो, बाद में सरकार की ओर से उत्तर देता है। उसके स्थान 
पर कोई अन्य मंत्री शासन की रिथति का स्पष्टीकरण करता है। और उसके 
पश्चात्‌ मत-विभाजन होता हे । 


+, १३ मई १६७२ को मद्रास विधान परिपद में राज्यपाल के भाषण के लिये 
प्रस्तुत किये गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर अविश्वास सूचक संशोधन रखा गया । 
मत-विभाजन होने पर संशोधन गिर गया और प्रस्ताव ११ मतों के विरुद्ध ४२ 
मतों से स्वीकार कर लिया गया। 
१७ 
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संसद की भाषा 


संसद्‌ में प्रयोग की जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में संविधान में लिखा 
है कि संसद्‌ काय हिन्दी या अंग्रेजी में किया जायगा,-- 

“परन्तु यथास्थिति राज्य-परिषद्‌ का सभापति या लोक-सभा का अध्यक्ष 
अथवा ऐसे रूप में काय करने वाला व्यक्ति किसी सद॒स्य को, जो हिन्दी या 
अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में 
सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।? 

“जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक इस संबि- 
धान के प्रारंभ से १७ वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद 
ऐसे प्रभावी होगा मानो कि “या अंग्रेजी में' ये शब्द उस में से लुप्त कर दिये 
गये हें& ।” 

भारतवर्ष में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। लगभग सभी राज्यों (प्रान्तों) 
की अपनी अपनी भाषाएँ हैं । कुछ राज्यों में एकाधिक भाषाओं का प्रयोग 
होता है | स्वाभाविक है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी व्यवस्थापिकाओं 
में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें । किन्तु अभी तक अधिकांश राज्यों के 
विधान-मडल तथा संसद में मुख्यतः अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता रहा 
है।यह अंग्र जी शासन की देन है। संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
घोषित किये जाने पर भी ससद्‌ तथा अ्रधिकांश विधान मडलों में अंग्र जी 
का दी बोलबाला है। 

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने संसद्‌ के उद्धघाटन के अ्रवसर पर दिए 
गए श्रपने भाषणों को हिन्दी में आंरम्म करके इस दिशा में जो पहल की है 


& अजु० १२० 

पै' ७ मई १६०२ को भोपाल राज्य की विधान सभा की बेठक भाषाकी समस्या 
के कारण आध घंटे के लिए स्थगित हो गईं क्योंकि मुख्य मंत्री के “भाषण की स्व- 
तंत्रता' के विधेयक को, जो अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया था, कुछ सदस्यों ने हिन्दी 
में मांगा । मुख्य मंत्री ने कहा कि यद्यपि हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था अभी तक 
नहीं हो सकी है, फिर भी इस विधेयक का साधारण हिन्दी अनुवाद आध घंटे में 
कर द्या जायगा | इस पर बैठक आध घंटे के लिये स्थगित हो गई । 
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वह हिन्दी के प्रोत्साइन ओर उसके विकास के मांग में सहायक सिद्ध हुआ है 
इसमें कोई संदेह नद्दीं । नई संसद्‌ के गठित द्ोने के पश्चात्‌ १३ मई १६५२ 
को राष्ट्रपति ने हिन्दी में ही शपथ ग्रहण की । 

लोकसभा के सदस्यों में से जिन प्रमुख व्यक्तियों ने हिन्दी में शपथ 
ग्रहण की उनमें श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री राज गोपालाचारी के पुत्र श्री 
नग्सिंहम, बिहार के श्री खाजा इनायतुलला के नाम उल्लेखनीय हैं। भारत 
की अन्य माषाओं में मी शपथ ग्रहण हुआ | शिक्षा-मंत्री मोलाना अबुल- 
कलाम आजाद ने उदू में और केरल के क्रान्तिकारी समाजवादा नेता श्री 
कृष्णन नायर ने मलयालम में शपथ ली। दो सदस्यों ने तेलगू में और 
दो ने मलयालम में शपथ लो । दो सदस्यों ने सचिव से पढ़वाकर शपथ ली 
क्योंकि उन्हें हिन्दी का इतना भी ज्ञानन था। ओर एक सदस्य ने, ज्ञो 
बिलकुल निरक्षर था, अपना अंग्रूठा ही लगाया | इस सम्बन्ध में यह भी 
उल्लेखनीय है फि संसद के कांग्रेसी सदस्यों में से ५८ ऐसे हैं जो हिन्दी 
* नहीं जानते । 

संसद्‌ के सदस्यों में हिन्दी भाषा का प्रचार और प्रसार करने के लिये 
२८ मई १९५२ को “सं6दोय हिन्दी सघ? की स्थापना की गई। और एक 
प्रतिज्ञायपत्र पर सदस्यों से हस्ताक्षर कराये गये। प्रतिज्ञा-पत्र में लिखा था 
“में प्रतिज्ञा करता हूँ कि संसद में यथास्म्मव हिन्दी का अधिकाबिक 
व्यवहार करू गा ।?? 

राष्ट्रभाषा को अपनाये जाने के लिये इतना अधिक प्रचार किये जाने 
पर भी प्राय: यह देखा गया है कि भाषा की समस्या ५१२ सदन में हो-इल्ला 
मच जाता है*| संसदीय कार्यों में हिन्दी का कितना श्रभाव है यह संसद्‌ 
के राजस्थान से चुने गये सदस्य स्वामी केशवानन्द द्वारा बतलाये गये तथ्य 
से स्पष्ट होता है । ४ जून १६४२ का श्री स्वामी ने एक पत्रकार सम्मेलन में 


९9 २६ मई १६७२ को जिस समय अध्यक्ष श्री मावलंकर ने लोकसभा की 
बैठक में सूचना दी कि रेलवे तथा यातायात मंत्री श्री लाल बहादर शास्त्री हिन्दी 
में बोलंगे, विरोधी पछ के कुछ ज्ञोगों ने मांग की कि चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय 
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कहा कि संसद अंग्रेजी जानने वालों के लिये मले ही स्वग हो किन्तु अंग्रेजी 
न जानने वालों के लिये तो यह नरक है | श्रपना अनुभव बतलाते हुए उन्होंने 
कहा कि में अपना भत्ता आदि इसलिये नही ले पाता कि सिलों के विवरण 
को पढ़ने में असमथ होने के कारण में उन्हें फेंक देता हूँ, में किप्री प्रस्ताव 
पर इसलिये नहीं बोलता कि चर्चा अंग्रेजी मे होने के कारण में स्वयं समझ 
नहीं पाता कि किस प्रकार का बाद-विवाद हो रहा है। परिगणित जाति 
ओर आदिवासी जाति के सदस्यों की भी यही स्थिति है । इन लागों का संसद 
के 8दस्य द्वोने के नाते भत्ता लेने के सिवा और कोई काम नहीं । 


६ जून को श्री मावलंकर ने लोकसभा में कहा कि जो हिन्दी नदों समझते 
उन्हें उसे समझने का यत्न करना चाहिये क्‍योंकि यह सम्मव नहीं, कि १५ वष 
तक सब कामकाज अंग्रेजी में होते रहें जोर उसके पश्चात्‌ एकाएक उसके 
स्थान पर हिन्दी में काम होने लगे ! 

उन राज्यों के लिए जहां दो या दो से अधिक भाषाये बोली जाती हैं 
भाषा की समस्या निः:सन्देह काफी जटिल है। वह तब तक जटिल बनी 
रहेगी जब तक भाषावार प्रान्तों का निर्माण नहीं होता । हमारे सम्मुख 
हैदराबाद राज्य विधान-सभा की मिसाल है जिसमें बहु-भाषी सदस्यों के 
होने के कारण आये दिन नई नई उलभरने पैदा होती रहती हैं । जेसा कि 
पहले भी एकाधिक बार हो चुका है २४ नवम्बर १६५४२ को विधान समा 
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है अतः भाषण अंग्रेजी में होना चाहिये । अ्रध्यक्त ने कहा कि यातायात मंत्री बाद 
में साररूप से अंग्रेजी में भी भाषण दे देंगे । किन्तु जब डा०मुकर्जी और हीरेन्द्र चद्दो- 
पाध्याय आदि ने इस बात पर जोर दिया कि शास्त्री जी का भाषण पहले अंग्रेजी में 
हो ओर फिर हिन्दी में तब अ्रध्यक्ष ने कहा कि यह मंत्री महोदय की इच्छा पर 
निभर है, वे जिस भाषा में चाहें भाषण दें। इस पर श्री सत्यनारायण सिंह ने 
कहा कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति पहले ही परम्परा डाल चुके हैं ! किन्तु विरोधी 
दल के सदस्य अंग्रेजी भाषण की मांग पर डटे रहे । कुछ तो विशेध स्वरूप सदन 
से बाहर भी चले गये । इसके पश्चात्‌ शास्त्री जी ने यह कहकर कि भविष्य में दे 
हिन्दी में ही भाषण दिया करेंगे इस बार अंग्रेजी में भाषण आरम्भ किया। 


श््ुः 
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के समतज्ष भाषा की समस्या उपस्थित हो जाने से श्रजीब सी स्थिति उत्पन्न हो 
गई । . विधान सभा के श्रध्यक्ष श्री वैद्या ओर गहमंत्री पी० सी० बिन्दु 
दोनों महाराष्ट्री हैं और तेल्यू भली भांति नहीं समकते | विरोधी दल के 
सदस्य श्री यल, यन, नरसिंहराव जब एक विधेयक पर १० मिनट से अधिक 
समय तक भाषण कर चुके तब श्रध्यक्ष ने उन्हें कहा कि उन्हें ऐसी भाषा में 
ब।लना चाहिये जिससे कम से कम प्रस्तावक उनकी बात समझ सके। 
भरी नरसिंहराव ने कहा, “में अपने विचार केवल तेलगू में ही प्रकट कर सकता 
हैँ, ओर किसी भाषा में नहीं ।” 
अध्यक्ष; “किंतु आप समय-समय पर उद्‌ और हिन्दुस्तानी में भी बोलते 
रहे हैं।” अध्यक्ष के ऐसा कइने पर भी श्रो नरतिहराव का भाषण तेलगू में 

जारी रहा । 

अगले वक्ता श्री लिम्बानी मुकुटजी ने मराठी में भाषण दिया जिस पर 
सदन में करतलध्वनि हुईं। 

हेदराबाद विधान-सभा में ६ भाषायें ( तामिल, कन्नढ़, मराठी, तेलगू, 
उदूं और अंग्रेजी ) बोली जाती हैँ । कुछ सदस्यों, जेसे अध्यक्ष और प्रधान 
मंत्री, को छोड़कर श्रधिकांश सदस्य इनमें से केवछ एक या दो भाषाये ही 
बोल सकते हें। द्वेदराचराद की ही नहीं वरन्‌ सारे देश की भाषा की समस्या 
तब तक संतोंपननक रूप से नहीं सलझ सकती जब तक कि राष्ट्र-भाषा 
हिन्दी देश के सभी क्षेत्रों ओर वर्गों के लिये ग्राह्म नहीं हो जाती, और भाषा 
आधार पर राज्यों का पुननिरमाण नहीं किया जाता | 

संसदीय प्रक्रिया के नियमों से सभासदों को भिज्ञ कराने के लिये उसका 
राष्ट्रभाषा में अनुवाद किया जाना चाहिये। राज्य विधान-मंडल के सदस्यों 
को संसदीय प्रक्रिया नियमावली राष्ट्रभाषा के श्रतिरिक्त उनकी मातृभाषा में 
भा उपलब्ध द्ोनी चाहिये। यह खेद का विषय है कि कुछ राज्यों ( जेसे- 
उत्तर प्रदेश; मध्य भारत, मध्य प्रदेश और विहार ) को छोड़कर अन्य किसी 
राज्य के व्यवस्थापक मंडलों ने इसे नहीं अपनाया है। संसद की प्रक्रिया 
(नियमावली केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, जिसका हिन्दी भाषा-भाषी 


( २६२ 


सभासद तथा अन्य सदस्य कोई लाभ नहीं उठा सकते। संसदीय प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में हिन्दी या अ्रन्य किसी देशी भाषा में कोई भी पुस्तक नहीं निकली 
है। जब तक इस पर पर्याप्त साहित्य नहीं निकलता संसदीय ज्षेन्र में काम 
करने वाले बहुत से सभासद वर्षों श्रन्धकार में श्राख-मिचोनी खेलते रहेंगे । 


( र६३ ) 


भाषण की स्वतेत्रता* 


संसद्‌ में भाषण देने की प्रत्येक सदक्ष्य को पूण स्वतंत्रता द्वोती है। 
संविधान में भी यह उपबन्ध है कि न्यायालय संसद की कायवाहियों की 
लांच नहीं कर सकते । अनुच्छेद १२२ में लिखा है--- 
“४ (१) प्रक्रिया में किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद की 
किसी कायवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायगी । 
“ (२) संसद का कोई पदाधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान के 
द्वारा या अधीन संसद में प्रक्रिया को, या कार्य-संचालन को, विनियमन करने 
की, अथवा व्यवस्था रखने की, शक्तियां निद्वित हैं, उन शक्तियों के अपने 


द्वारा किये गये प्रयोग के विषय में किसी न्‍्यायाल्लय के ज्षेत्राधिकार के 
अधीन न होगा ।” 


ब्रिटिश संसद में भाषण की स्वतत्रता पर १६८८ में कानून बना जिसको 
भाषा इस प्रकार हे--“भाषण की स्वतंत्रता तथा संसद में वाद-विवाद या 
सदन की कायवाही पर किसी भी न्यायालय में या संसद के बाहर, न कोई मुकदमा 
ही चलाया जा सकता है, ओर न उस पर प्रश्न ही उठाया जा सकता है ।'' 

संसदीय प्रक्रिया में भाषण का सर्वाधिक महत्व बतलाते हुए रेडलिक 
लिखता है : “बिना भाषण के संसदीय यंत्र की विभिन्न संस्थायें महत्वहीन 
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ओर अथविहीन हैं। भाषण से उन्हें एकरूपता मिलती है और संसदीय 
कार्यों में आत्म-ज्ञान और साथकता प्राप्त होती है ।!?& इसमें सन्देह नहीं कि 


केवल भाषणों के द्वारा ही संसद की साथकता सिद्ध हो सकती है। इसीलिये 
अंग्रेजी की यह कहावत प्रचलित है कि “संसदीय सरकार बातचीत की 

सरकार है! लोकतंत्र के आधार पर स्थापित प्रत्येक शासन का यह 
सवमान्य लक्षण समझा जाता है कि वह अपने कार्यों को, अपनी योजना को 
भाषण के द्वारा बाकायदा प्रकट करे। किसो भी वैधानिक सरकार के. लिये 
अपने आचरण की सफाई भा पणु द्वारा देना आवश्यक होता है। जिस 
सदन में सरकार अपने कार्यों का स्पष्टीकरण करती है और भावी योजनाश्रों 
को कार्यान्वित करने की सदन से स्वीकृत लेती है; तथा जिसमें सरकार के 
विपक्षी सदस्य उससे प्रश्न पूछते हैं उसकी आलोचना करते हैं और काफी वाद- 
वित्राद के पश्चात्‌ उसकी योजनाओं पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाते हैं 
उसमें भाग लेने वाले सभासदों को यदि भाषण देने और अपने विचार 
स्वेच्छा से प्रकट करने की खतंत्रता न मिली तो लोकतंत्र और संसदीय 
ब्यवस्था दोनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी लिये कहा गया है कि 
भाषण ही वह तत्व है जो संसद्‌ रूपी शरीर को मानवीय शरीर में, वायु को 
भांति, जीवन दान करता है ओर काय करने की शक्ति देता है। 


भारतीय संसद में भाषण की स्वतंत्रता सदस्य का सबसे पहला ओर 
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बुनियादी अधिकार है। यह अधिकार उसे ब्रिटेन की संसदीय पद्धति से प्राप्त 
हुआ है, ओर जेसा कि एलसिंज को उद्धरित करते हुए मे लिखता है उसने 
कानून द्वारा यह अधिकर प्राप्त किया है ।* किन्तु इस अधिकार का यह मतलब 
नहीं कि उसकी कोई मयांदा या सीमा नहीं। भाषण की ख्वतंत्रता के अभाव 
में संसदीय प्रगति संभव नहीं । किन्तु यह सत्य है कि यदि भाषण देने के 
अधिकार को कुछ कठोर नियमोंईसे बांधकर संसदीय प्रक्रिया का परिष्कार न 
किया गया तो न तो संसद में किसी विषय पर नियम पूबक वाद-विवाद ही 
चल सकता है ओर न उसका कोई परिणाम ही निकल सकता है । इसलिये 
संसदीय प्रक्रिया में भाषण देने अ्रथवा वाद-विवाद करने के लिये कुछ नियम 
बनाये जाते हैं जो न केवल सभा की कायवादह्दी को सरलता के साथ सम्पादित 
करने में सहायता करते हैं बरन्‌ सदन की प्रतिष्ठा को भी बनाये रखते हें । 
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भाषण ओर वाद-विवाद को भ्रक्रिया 


अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारा जाना-- 


भाषण देने, प्रश्न पूछने अथवा प्रस्ताव रखने की जब आवश्यकता हो 
सदस्य को चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिये। अ्रध्यक्ष उसका 
नाम सम्बोधित करके जब तक उसे अपने विचार व्यक्त करने का आदेश न 
दे तब तक उसे कुछ नहीं कहना चाहिये ।याद एकसाथ दो या दो से अधिक 
सदस्य खड़े हो जाय तो जिस व्यक्ति का नाम अध्यक्ष पुकारेगा केबल वही 
भाषण शुरु करेगा और बाकी सदस्य अपने स्थान पर बेठ जायगे । एकाधिक 
सदत््य एक साथ खड़े हो जाते हैं तब उनमें से जिस पर अध्यक्ष की दृष्टि पढ़ती 
हे वही पहले खड़ा हुआ्र समका जाता है और इसलिये उसी को पहले अपने 
विचार रखने का अवसर प्राप्त होता है । ( २० अक्टूबर १९५२ को उड़ीसा 
विधान सभा में दो कांग्रेसी सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए । 
दोनों पहले भाषण देने की अनुमति प्राप्त करने के लिये उत्सुक थे। उनमें 
से एक अपने स्थान पर चुपचाप खड़ा रहा। दूसरे व्यक्ति ने अध्यक्ष को 
संबोधित कर उसका ध्यान श्रपनी ओर आकृष्ट करना चाहा | अध्यक्ष ने 
कहा कि जिस पर अध्यक्ष की दृष्टि पहले पढ़ती है उसे भाषण देने की 
अनुमति प्राप्त होती है, न कि उस सदध्य को जो संबोधन द्वारा अध्यक्ष का 
ध्यान अपनी ओर आकऊृष्ट करना चाहता है# | 


यदि एक साथ एक दजन व्यक्ति बोलने के लिये खड़े हो गये तो कौन 
सब प्रथम खड़ा हुआ इसका निर्णय एक व्यक्ति के लिए करना प्रायः कठिन 
हो जाता है। अ्रध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी विचारधारा 
के अधिक से अधिक सदस्यों को श्रपने विचार व्यक्त करने का अवसर दे, 
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इसलिए, प्रस्तुत विषय के महत्व को देखते हुए वह यथाशक्ति सबको समय 
देने का प्रयत्न करता है ।# 

उस सदस्य को जो सदन में पहले-पहल भाषण देने की इच्छा प्रकट करता 
है प्राथमिकता देना अनुचित नहीं समझा जाता । किन्तु उस स्थिति में उक्त 
सदस्य को यह बतलाना चाहिये कि सदन में पहल्ते-पह्दल भाषण देना चाहता 
हैं, इसलिए मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।+ 

जब कोई सदस्य भाषण दे रहा दो यदि बीच में अध्यक्ष खड़ा हो जाय 
तो वक्ता को तत्काल बैठ जाना चाहिये। श्रध्यक्ष के भाषण के समय सदन 
में पूण शांति रहनी चाहिये | किसी सदस्य का अपने स्थान से विचलित होना 
भी अशिष्टता और उच्छ खलता का सूचक होता है ||. 


वबांछनीय यथार्थंवादिता-- 


विधान मंडल अथवा संसद में कोई सदस्य ऐसे विषय पर न भाषण दे 
सकता है और न प्रश्नह्ी पूछ सकता हे जो किसी न्यायालय में विचाराधीन हों । 
किसी सदस्य द्वारा भाषण के समय सदन में गलत उद्धरण प्रस्तुत करने 
के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष ने एक व्यवस्था देकर इस 
सम्बन्ध में नयी परम्परा स्थापित की हे । उक्त व्यवस्था का कारण विरोधी दल 


के नेता श्री राजनारायण धिंह द्वारा € दिसम्बर ५२ को विधान सभा की बैठक में 
भाषण देते समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निणय को उद्धरित करने के 
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कारण हुईं | नगरपालिका संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद के सिलसिले में 
सरकार में अयोग्यता ओर भ्रशचार के प्रमाण स्वरूप श्री राजनारायण ने 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के'न्यायाधीश के निणय का कुछ भाग पढ़ कर 
सुनाया था । 
श्री राजनारायण के उक्त उद्धरण के विरुद्ध स्वायत्त शासन मंत्री श्री 
मोहन छाल गौतम ने शिकायत की । १६ दिसम्बर को विधान सभा में उन्होंने 
कहा कि न्यायाधीश का यह अ्रमिप्राय नहीं था जेसा कि उनके 'नणय के 
एक अंश को उद्धरित करके सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया । उक्त उद्धरण 
को सभा की कायवाही से निकाल देने की मांग करते हुए श्री गौतम ने कहा 
कि यह सभा की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। किन्तु श्री राजनारायण ने पुनः अपनी 
बात को दुहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि न्यायाधीश का वही अभि 
प्राय था जो उन्हों ने ( श्री राजनारायण ने ) समझा है और कहा कि 
“मैंने अपने शब्द जज के मुँह से नहीं कहलाये थे, मेंने कहा था कि जज 
के फैसले से यह इशारा निकलता है कि यह सरकार अयोग्य, अष्ट ओर 
दिवालिया है ।” 
मुख्य मत्री पन्‍त जी ने श्री मोहन छाल गोतम का समथन करते हुए कद्दा 
कि जब सदन में कोई उद्धरण दिया जाता है तब उसका यद्द स्पष्ट अथ होता 
है कि जा बात कही जा रह्दी है उद्धश्ण उसका पुष्टिकरण करता है। यदि 
कोई ऐसा उद्धरण दिया जाय जो प्रस्तुत तका के विपरीत हो तो उसका कोई 
श्रथ नहीं । जो मामला विचाराधीन है, उसमें दल का कई प्रश्न नहीं, बल्कि 
प्रश्न सभाकी मयांदा का है जिसका प्रत्येक सदस्य को ध्यान होना चाहिये। 


१९ दिसम्बर को इस विषय पर व्यवस्था देते हुए श्रध्यक्ष श्री खेर ने कहा 
कि सभा की कायवाही के किसो भाग को काटने का अ्रधिकार श्रध्यक्ष के हाथों 
में रहना चाहिए | अब तक उच्चर प्रदेशीय विधानसभा के नियमों में ऐसी 
कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी जिसके अनुसार कारबाई के कागजात के कोई 
अंश काटे जा सके। केवल १६७ व॑ नियम में यह कहां गया है कि सचिव 
विधान सभा की हर बैठक के बाद उसकी पूरी और सही रिपोट तैयार करा- 
येगा और उसको उस रूप में प्रकाशित करेगा जिसमें अ्रध्यक्ष उतको आदेश 
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दे | किन्‍्तु २३३ वें नियम के अनुसार ऐसे सब प्रशन जिनका इन नियमों में 
उल्लेख नहीं है, ऐसे प्रकार से तय किये जायेंगे जिस प्रकार श्रध्यक्ष आदेश 
करे | 

लोकसभा में कारवाई के किसी अंश को सभा के प्रस्ताव स्वीकार करने पर 
काटा जाता है। श्री खेर ने कहा कि यदि अध्यक्ष को जो सत्ता दी गई है 
उसके अंतगत यह अधिकार भी दे दिया जाय तो अच्छा होगा। वे तीसरे 
नियम के अनुसार इसका प्रयोग कर रहे हैं ओर उन शब्दों का काट रहे हैं 
जिनकी शिकायत की गई है । उन्होंने कहा कि केवल अध्यक्ष को यद अधिकार 
देने से ही सबके हित सुरक्चधित हो सकते हैं | यदि विराधी दल का कोई अल्प- 
संख्यक वर्ग कारबाई के किसी अंश को निकालना चाहता है तो जा बहुमत 
उनको कायम रखने के पक्ष में हे वह अल्पसंख्यकों की मांग के विरुद्ध मत दे 
सकता है | यदि बहुमत किन्हरीं शब्दों को निकालना चाह तो वह अपने मतों 
की शक्ति से ऐसा कर लेगा। श्सलिए यह सत्ता अध्यक्ष के हाथों में रहने देना 
हद्दी अच्छा है। 
विरोध को शेली-- 

माषण अध्यक्ष को सम्बोधित करके किया जाना चाहिये ||; संसद की 
कायवाही सावजनिक सभा से भिन्न होती है, इसलिये वक्ता सदन में माषण 
करते हुए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते जा किसी दूसरे सदस्य के 
सम्मान के विरुद्ध समभी जाती हो। इस प्रकार की भाषा असंसदीय 
मानी जाती दै। पाकिस्तान की संसद में इतनी अ्रधिक तू-तू मैं-में होती हे 
कि अधिकांश सदस्यों को इसका अनुभव मी नहीं होता कि असंसदोीय भाषा 
क्या होती है | नवम्बर १६०२ को पाकिस्तान की संसद में एम, ए. गुरमानी 
ने मियां इफ्तिरवारुद्दीन द्वारा कहां गई कुछ बातों का विरोध करते हुए कहा 
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| २१ नवम्बर १६०२ को लोक सभा में जब श्री वी० वी० गांधी भाषण दे रहे 
थे उन्हें बीच में ही एक दूसरे सदस्य ने टोक दिया। श्री गांधी ने उस सदस्य की 
और मुंह करके ग्रत्युत्तर में कुछ कह दिया । इस पर अध्यक्ष श्री मावलंकर ने आदेश 
दिया कि अ्रध्यक्ष को संबोधित करके भाषण देने का यह अर्थ समा जाना चाहिये 
कि वक्ता की दृष्टि भी अध्यक्त की और हो, अन्यत्र नहीं । 
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कि यह सफेद भूठ है, तब सभापति ए', एच, गजदर ने उन्हें सफेद मूठ? 
शब्द वापस लेने को कहा | गुरमानी ने इस दब्द को वापस लेते हुए इसके 
स्थान पर “असत्य” का प्रयोग किया जिस पर सरदार शौकत हयात खां ने 
कट्टा--' जिसकी आपको आदत पड़ी है |? मियां इफ्तिरवारुद्दीन ने कहा कि 
वे तो पक्के अवसरवादी दे, ओर इसके लिये देश भर में उन्हें ख्याति मिल 
चुकी है। इस पर काफी तूनतू, मैं-में हुई । 

“२७ मई ११७२ को उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों ओर उप-मन्त्रियों के ( वेतन 
तथा भर्तों के ) विधेयक पर वाद-विवाद के समय श्री देवकी नन्‍्दन विभव ने 
ग्पने भाषण में कहा--अध्यक्ष महोदय, में यह कह रहा था कि कहां तक रच- 
नात्मक काय की प्रगति है। एक डिप्टी मिनिस्टर के लिये यातायात के लिये १७० 
रूपये रखा गया है | आपकी तरफ से यानी विरोधी दल की तरफ से यह आता है 
कि उनको माननीय मुख्य मंत्री अपनी कार दे दें। यह केसे संभव हो सकता है 
जब कि एक वक्त दोनों ही को जाना होगा तब क्या उपमंत्री जब तक लौट नहीं 
आयेंगे तब तक माननीय मुख्य मंत्री जी बेठे रहेंगे ? 

में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो रचनात्मक काय की बात 
कहते हैं, विरोधी पक्त के अधिकारों की बात कहते हैं, तो यदि आप उनका उपयोग 
करना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसे तकों को भवन में पेश न करें । में अपीद्ध 
करता हूँ कि अगर आप वास्तव में ऐसा कहते हैं, मुझे तो इस में संदेह है कि आप 
विरोधी दल के नेता के रूप में वेधानिक तरीके से हैं भी या नहीं । 

श्री राजनारायण--प्रमुख महोदय, में निहायत अदब के साथ यह अपीद 
करना चाहता हूँ कि इस सदन में इस तरह के उद्गार रखना उचित नहीं है। 
यदि किसी शख्स को अ्रम हो कि में विरोधी दल का नेता वेघानिक रूप से हूँ. या 
नहीं, तो उन्हें या किसी भी सदस्य को विधान भवन में आने से पहले पढ़ ब्लेना 
चाहिये उस बोर्ड को जो कि सदन के पास ही ल्वगा हुआ है। में आपसे अ्रपीद् 
करना चाहता हूँ कि यह प्रमुख महोदय का अपमान है। इस तरह के उद्गार 
सदन में करने से स्पीकर महोदय का अ्रपमान होता है । 

माननीय अध्यक्ष--आ्राप अपने शब्दों में विरोधी दल्व के नेता के ऊपर कोई 
ग्रात्षेप न करें । 

श्री देवकी नन्दन विभव---जी नहीं। मेरी भावना यह है कि मेंने श्रभी तक 
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विरोधी दल के नेता के ऊपर कोई आजक्षेप नहीं किया है। विरोधी दल के नेता--- 
जो में यह कहूंगा कि में इस बात को मानने के लिये तैयार नहों हूं।******** 

अध्यक्त---“माननीय सदस्य को यह माल्म होना चाहिये कि जब 
अध्यक्ष ने डनको्‌ विरोधी दल्व का नेता मान लिया तो उसको न मानना सदन का 
अपमान करना है । इसलिये आप अपने शब्दों को वापस ले ले ।” 

किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत श्राक्षेप असंसदीय माना जाता है। किन्तु 
दल या संस्था के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। कोई व्यक्ति सदन में किसी भी 
दल या व्यक्ति की आलोचना कर सकता है, उस पर आक्षतेष कर सकता 
है। १० जुलाई १९५२ को उत्तर प्रदेशीय विधान सभा में आय-व्यय पर 
भाषण देते हुए गह मत्री श्री सम्पूर्णानन्द ने जब यह कहा कि--- 

“में नहीं समझता कि सोशलिस्ट पार्टी आज इतनी नीचे गिर गई है।” 

इस पर श्रार्पाक्त करते हुए श्री रामनारायण त्रिपाठी ने एक विधान 
का प्रश्न उपस्थित करते हुए कहा,-- 

“मेरा आक्षेप यह हे कि 'सोशलिस्ट पार्टी नीचे गिर गईं है” ये शब्द संसदीय 

नहीं हरे ।? 
अध्यक्ष ने कहा--- 
“यह संसदीय है। आप भी कांग्रेस के बारे में ऐसी बहुत सी बातें 
कहते हैं । किसी व्यक्ति के लिये ऐसा नहीं कहा गया है।” 

संसदीय व्यवहार के अनुसार सदन में किसी दूसरे सदस्य के विरुद्ध 
व्यक्तिगत आत्षेप नहीं किये जा सकते हैं। बार-बार “आप?! का प्रयोग भी 
असंसदीय समझा जाता है। उत्तर-प्रदेश विधान-सभा की ८-७-०२ कौ 
कायवाही उदारण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। अपने भाषण में श्री रामसुन्दर 
पाण्डेय ( समाजवादी ) ने कहा-- द 


“मं आप से सच कहता हूँ कि माननीय मंत्री उन स्कूलों पर गये नहीं 


हैं क्योंकि अगर गये होते तो ऐसी बातें जो बजट में कही गई हैं नहीं कही गयी 
होतीं। हजारों स्कूल राजकीय पाठ्शालायें खुली हैं वहां पर बच्चों के बैठने के 
लिये टाट नहीं है, कुर्सियां नहीं हैं । पेड़ों के नीचे वरसात, गर्मो ओर जाड़ा में 
कितनी मुसीबतों से पढ़ते हैं । झ्माप कहते है कि हमारे यहां पढ़ाई लिखाई का 
बहुत इन्तजाम है तो यद्दी आदश इन्तजाम है। हायर सेक डरी स्कूल के बारे में 
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कहना चाहता हूँ । हायर सेकेन्डरों स्कूल जो सूबों में खुले हुये है उसमें 
श्राप की कोई बहादुरी नहीं है। जनता को आजादी मिली । आजादी मिलने 
के बाद जनता में एक भावना पैसा हुईं है, उनमें उत्साह की लहर आयी और 
वह शिक्षा पर पेसा खर्च कर रही है । आप कितना पेसा उसमें दे रहे हैं यह में 
जानना चाहता हूँ। आप का तो उसमें पेसा बहुत कम लगा हुआ है और 
इसलिये में कहता हूँ कि श्राप का जो बजट है वह शिक्ता को बढ़ाने वाला बजट 
नहीं हे । वह तो बजट ऐसा है कि जो स्थिति पढ़ने लिखने की है वह 
कायम रहे । हारिजन और. पिछुड़ी जातियों के लिये बहुत कहा जाता है। मेंने 
आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि दिल्ली प्रांतीय सरकार के मुख्य मंत्री ने यह 
घोषणा की है कि दिल्ली राज्य के जितने भी परिगणित जाति के विद्यार्थी 
हैं उनको हायर सेकेण्डरी स्कूल तक की मुफ्त शिक्षा दी जायगी। मुझे बड़ी 
प्रसन्नता होती अगर हमारे मुख्य मंत्री जी भी इस तरह की घोषणा करते ।?” 
एक सदस्य--“ऐसा नहीं है ।” * 


भी राम सुन्दर पाण्डेय--“अभी आप अखबार पढ़े ।” 


“तो अगर हमारे प्रान्त के मुख्य मंत्री यह घोषणा करते कि गांव के रहने 
वाले हरिजनों को हायर सेकेण्डरी तक मुफ्त पढ़ायी होगी तो में कुछ समझता 
कि हमारी सरकार पिछड़ी हुई जातियों के लिये एक कदम बढ़ा रही है। 
लेकिन में जानता हूँ कि नोटिसें बांदी गई हैं। में लआाप से कहना चाहता हूँ 
कि आज ही मेरे पास एक रजिस्ट्री चिट्ठी आयी हुई है जिसमें एक शख्स ने 
लिखा हे कि में हाई स्कूल तक किसी तरह से पढ़ा हूँ। मेरे घर में & आदमी 
खाने पीने वाले हैं इसलिये मैं आगे पढ़ नहीं सकता हूँ । मेरी मदद की जाय । 
श्रीमान इस प्रांत में लाखों करोड़ों आदमी पिछड़ी जाति के मोजूद है जो 
पढ़ना लिखना चाहते हैं लेकिन यह सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है | 
फिर भी आप चाहते हैं कि ल्राप का देश उन्‍नतिशील हो और आप अपना 
वच्षस्थल ऊचा करके रहें तो इसके लिये अप को मुबारकबाद नहीं दिया 
जा सकता है । गांव की रहने,वाली जो जनता है, जो भूखी नंगी जनता है, 
वह शिक्षा के ऊपर आप को मुबारकबाद देने के लिपे तेयार नहीं है ।?” 


श्रध्यक्षू-- मिननीय सदस्य “श्राप आप कह कर बात कर रहे हैं। हर 
वाक्य म आप शब्द कई दफा आ जाता है ।” 
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इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने पर अ्रध्यक्ष सदस्यों को अपने 
शब्द वापस लेने का आदेश देता है। १४ नवम्बर १६४२ का लोकसभा में 
भारतीय तटकर पर हुए. वाद-विवाद के सिलसिले में श्री कृष्णमाचारी ने एक 
कमचारी का नाम लेकर कहा कि बड़ी मुश्किल से ऐसा योग्य और निष्पक्ष 
व्यक्ति मिला है। इस पर विराध पतन्ष के सदस्य श्री शकर सखाराम मोरे ने 
पूछा कि उनकी क्या योग्यता है ! श्री कृष्णमाचारी ने कहा कि ये आपसे 
अधिक योग्य हैं। इस बात पर कुछ देर तक दानों में नाक-मकोंक हो गई । 
श्री मोरे ने कहा, “हो सकता है कि यह मुझसे योग्य हों पर इसका तो यह श्रर्थ 
नहीं हो सकता कि वे इस पद के योग्य हैं । 

श्री कृष्णममाचारी--योग्यता का निणाय करना हम लोगों का काम है जो 
इस समय सत्तारूढ़ हें । 

श्री मोरे--ऐसे व्यंग का हम कहीं अधिक व्यंग द्वारा उत्तर दे सकते हैं। 

सभाध्यन्न पारस्कार-- इस तरह को बातचीत करना मंत्री के लिये कहां 
तक ठीक है में नहीं समझता । 

श्री कृष्णमाचारो--में अपने शब्द वापस लेता हूँ । 

कुछ सदस्य--क्षमा मांग ली अ्रत्र बात खत्म हो गयी । 

श्री मारे--हां, क्षमा मांग ली बात खत्म । 

श्री कृष्णमाचारी--क्षुमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं दे । 

ब्रिटिश लोकसभा में ३ दिसम्बर १६५२ को प्रधान मंत्री चचिल और 
मजदूर दलीय सदस्य बिलियम रौस में इसी तरह की एक भकड़प हो गई। 
चचिल ने मजदूर दलीय सरकार के भतपूव प्रतिरक्षा मंत्री इमानुएल 
शिनवेल पर अ्रदेश-भक्ति का आरोप लगाया । 


श्री चर्चिल ने हो-हल्ले का विरोध किया और उपाध्यक्ष सर चाल्स 
मेकऐण्ड्रयू से पूछा कि क्या इस प्रकार बो-बो करना उचित है। सर चाल्से 
इसका उत्तर देने के लिए खड़े हुए ही थे कि मजदूर दल के एक सदस्य 
श्री विलियम रौस ने खड़े दंकर कट्दा कि एक बत्तख से बो-बो के सिवाय 


ओर कहा ही क्या जा सकता है |? इस पर मजदूर दलीय सदस्यों में खूब 
श्र 
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कह-कहा हुआ । श्री रौस ने अंग्रेजी के “बू? ओर बो” शब्दों का चमत्कारिक 
प्रयोग किया था। उपाध्यक्ष ने श्री रोस को अपने शब्द लोटाने या सभा से चले 
जाने को कद्दा | कह-कहा समाप्त होने पर श्री च्चिल ने कहा कि मुझे आप 
बत्तख कहें या और कुछ में परवाह नहीं करता। इस पर श्री रौस के सदन 
से चले जाने की मांग पर जोर नहीं दिया गया । 

कभी-कभी गरमागरम बहस इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि सदस्य 
एक दूसरे के प्रति अभद्र शब्दों और अशिष्ट भाषा का व्यवहार करने में 
भी नहीं चूकते | ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के लिये शांति कायम रख सकना 
प्रायः असम्मव हो जाता हे । अ्रष्यक्ष के लिये कगड़ालू सदस्यों को सदन से 
बाहर करने या बैठक को स्थगित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं 
रह जाता है। * 

राष्ट्रति ओर राज्यपाल उपराज्यपाल, राजप्रमुख तथा उप-राजप्रमुख 
दलगत राजनीति से एथक समझे जाते हैं, इसलिये संसद्‌ ओर विधान 
मण्डलों में उनकी आलोचना अवैधानिक समझती जाती है। १३ मई १६८२ 
को मद्रास विधान परिषद में मुख्य मत्री श्री राजगोपालाचारी ने संयुक्त 
जन-तांजिक मोंच के नेता श्री टी० प्रकाशम के विरुद्ध उनके ६ मई के दिन 
विधान मण्डल में राज्यपाल के भाषण के ओऔचित्य के सम्बन्ध में अशिष्टता 
पूवक पूछे गये प्रश्न पर प्रस्ताव रखा । प्रस्ताव के उपास्थत होते ही श्री 
प्रकाशम ने कानूनी आपाच उठाते हुए कहा कि परिषद्‌ को प्रस्ताव पर विचार 
करने का अधिकार नहीं है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ही उस पर विचार 


599 ४ दिसम्बर १६०२ को इटली की संसद में सदस्यों का वाद-बिवाद जो 
निर्वाचन की प्रणाली पर हो रहा था मगड़े के रूप में बदल गया। सरकारी 
पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ओर से इतनी उत्तजना पदा हो गई कि अध्यक्ष का 
अनुशासन कायम रखना तो दूर रहा सदस्य इतने उछेझूल हो उठे कि उनमें 
आपस में जूता चलने लगा । सदन के प्रहरी ने बीच में पड़कर कगड़ा शांत करना 
चाहा, किन्तु उसकी भी खोपड़ी फूट गई और तत्काल चिकित्सालय जाने की नौबत 
आझायी । इस हो-हल्ले में सभा भंग हो गई । 
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किया जा सकता है क्‍योंकि प्रस्ताव संयुक्त बैठक की घटना से संबन्धित है । 
आपत्ति के उत्तर में मुख्य मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद १६४ का उल्लेख 
किया श्रोर कहा कि विधान सभा ओर विधान परिपद दोनों को अपने सदस्यों 
के दुराचरण पर विचार करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यदि में 
सदन के बाहर भी उन सुविधाओं का दुरुपयोग करूं तो भी में सदन के समक्ष 
उत्तरदायी हैं । अध्यक्ष ने मुख्य मंत्री के तक को स्वीकार करते हुए. प्रस्ताव 
पर विचार करने को व्यवस्था दी। सदन ने श्री प्रकाशम द्वारा श्रशिष्टता पूवंक 
प्रझन पछुने के लिये उन्हें कड़ी चेतावनी दी । 

२७ नवम्बर १६८२ को पंजाब विधान सभा में भाषण देते हुए चोघरी 
श्रीचन्द्र ने राज्यपाल की आलोचना करते द्वुए कद्दा कि जिन व्यक्तियों को 
उन्होंने विधान परिषद में नामजद किया है उनमें कुछ तो ऐसे हें जिन्हें 
बोलना भी नहीं आ्राता। उपाध्यक्ष ने उन्हें व्यक्तिगत अ्राक्षेप करने से मना 
किया । किन्तु जब श्री अ्रक्षर सिंह ने पुनः इसी प्रकार की आलोचना राज्य- 
पाल की की तो उपाध्यक्ष को उन्हे अपने स्थान पर बैठ जाने का आदेश 
देना पड़ा । 

सदस्यों को सदन में सबसे अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिये कि 
वे शिष्ट भाषा का प्रयोग करें # | इसलिये अशिष्ट भाषा को असंसदीय भाषा 
कद्दते हें | श्रसंससीय भाषा का प्रयोग सदन की प्रतिष्ठा को कम करता है। 
सदस्यों में शिष्ाचार का अभाव देखकर मद्रास विधान सभा के अश्रध्यक्ष 
श्री पिलल्‍लई ने तो सभासदों को एक बार ( १० जुलाई १६५२ को ) यह पार- 


& कभी-कर्भी साधारण सी बातं भी असाधारण ढंग से व्यक्त किये जाने के 
कारण अशिष्टता को द्योतक होती हैं। हेदराबाद विधान सभा की एक उल्लेख- 
नीय घटना इसका एक प्रमाण है,। हैदराबाद विधान सभा में ५ दिसम्बर १४५२ को 
एक महिला अपना भाषण देने, के लिये तीन बार खड़ी हुईं, किन्तु उसे बोलने का 
अवसर प्राप्त न हो सका | अन्त में रुष्ट होकर उसने अध्यक्त से कहा--“आप मेरी 
तरफ देखते ही नहीं । जरा मेरी तरफ भी देखिये ।”” 

उक्त महिला का उक्त वाक्य अध्यक्ष को बहुत खटका ओर उन्होंने कहा कि 
“मसाननीया सदस्या को इस प्रकार असंसदीय प्रकार से नहीं कहना चाहिये ।” 


( २७६ ) 


मश दिया कि वे अपने दल के सदस्य को 'माननीय-मित्र! ओर विरोधी दल 
के लिये सदस्य को माननीय महाशय? शब्दः्का प्रयोग करे । जिस प्रकार को 
भाषा का संसद में प्रयोग होता है जन-साधारण भी सभा-सम्मेलनों में उसी को 
ग्रपनाते हे इसलिये ससद और विधान-मंडल के सदस्यों को सदा इस बात 
का ध्यान रखना चाहिये कि सदन में वे जा कुछ बोलते या कहते हैं उसका 
प्रभाव सदन ( या उस सभा-भवन ) तक ही सोभित नहीं रहता वरन्‌ सारे 
देश में पड़ता है। किन्तु यह एक खेदचनक बात है कि जनता के कुछ 
प्रतिनिधि अपने कृत्यों श्रोर वाणी द्वारा दिन प्रतिदिन संसदीय प्रतिष्टा को 


खो रहे हैं । 


पश्चिमी बंगाल विधान सभा के झदस्य श्री मनोरंजन हाजरा ने २३ 
जुलाई १६४२ को भूतपूव ग्रह-मंत्री स्वर्गीय किरण शंकर राय के विदुद्ध 
अपदब्द का प्रयोग करके अपनी सभा सदन की प्रतिष्ठा को घकक़ा लगाया, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । उनका यह व्यवद्दार ओर भी अ्रधिक आशष्ट रहा जब 
कि अध्यक्ष ने उन्हें अपने शेब्द वापस लेने का आदेश दिया और कट्दा कि 
या तो अपने शब्द वापस लें अथवा सदन के बाहर चले जायं, किन्ठ॒ु श्री 
हाजरा ने क्षमा-याचना करने की अपेक्ता सदन-त्याग करना उपयुक्त समझा । 

राज्यों के विधान मण्डलों में असंसदीय भाष! के प्रयोग के सैकड़ों उदाह- 
रण है, किन्तु संसद में भी यह अनुभव किया जा रहा है कि उत्तरोत्तर पुरानी 
परम्पराओं का त्याग किया जा रहा है जिससे सदन की प्रतिष्ठानगिर रही है । न 
सरकारी पक्ष ही सदन की प्रतिष्ठा और सम्मान का पूरा-पूरा ध्यान रखता है 
झोर न विराधी दल वाले ही अपनी कोई जिम्मेदारी श्रनुभव करते हैं। ६ 
दिसम्बर १९४२ को श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये एक काय- 
स्थगन प्रस्ताव का विरोध करते हुए पुनवास मंत्री श्री अजीत प्रसाद जन ने 
जब श्रीमती चक्रवर्ती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव तो विशापन 
करने के उद्देश्य से रखा गया हे, उपाध्यक्ष श्री आयंगर को उन्हें चेतावनी 
देते हुए कहना पड़ा कि--“माननीय मंत्री को यह कहने का अधिकार नहीं है 
कि विज्ञापन करने के उद्द श्य से कायरथगन प्रस्ताव उपक्थित किया गया ।?? 


( २७७ ) 


श्८ जुलाई १६४२ को लोकसभा में हुई घटना यह सिद्ध करती है कि 
हमारा संसदीय स्तर किस प्रकार गिरता जा रहा है। उस दिन निवारक निराध 
विधेयक पर वाद-विवाद में जिस समय डाक्टर जय सूय अपने भाषण 
में राजाओं तथा विभिन्‍न दलों की कड़ी आलोचना कर रहे थे, स्वतंत्र सदध्ष्य 
भी वीर स्वामी कुछ कहने के लिए खड़े हुए किन्तु कांग्रेसी बंचों से “बैठ 
जाओ? और 'शान्ति शांति? का शोर हुआ और उन्हें अपने स्थान पर बैठ 
जाना पढ़ा । इस पर श्री नम्बियार ने पूछा--“क्या यही शांति है १? आभाज 
( २२-७-५२ ) का प्रतिनिधि इस घटना का उल्लेख करता हुआ लिखता है- 
“इसपर अध्यक्ष महोदयने व्यवस्था दी कि अ्रब यदि काई खड़ा होगा तो में 
उसे बाहर जानेके लिए कहूँगा | यहांपर हम सावजनिक सभाओं में भाषण 
सुननेके लिए नहीं आये हें जिसमें वक्ताओंकी बीचमें टोकाटाकी की जाय। यहां 
पर हमें विचार करना है और मन्त्री महोदय अथवा कोई भी सदस्य हो, जब 
बोल रहा हो उसका भाषण बिना रोक-टोकके सुनना चाहिए। में यह नहीं 
चाहता कि वक्ताओोंके भाषणोपर टीका भी साथ-साथ चलती रहे । यदि कोई 
यह करना चाहता है तो में उसे कहूँगा कि वह सभा भवन से अनुपस्थित 
रहे ।! उसी समय श्री नम्बियार खड़े हुए तो अध्यक्ष महोदयने कहां कि “यदि 
अगली बार आपने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया तो मुझे आपको बाहर जाने 
के लिए कहना पड़ेगा ।? 


श्री मोरे ने इसपर प्रश्न पूछा कि क्या संसदमें प्रश्न करनेकी श्रनुमति नहीं 
है। अध्यक्षने कहा कि श्रनुमति तो है पर एकाध प्रश्नके लिए ही अ्रनुमति 
दी जा सकती ह । जो निजी प्रकार हो | पर किसी वक्ता से इस प्रकारके प्रश्न 
नहीं किये जा सकते कि वह बाल ही नहीं सके। श्री मोरे ने इसपर कहा कि 
मेरा मत आप से भिन्‍न है। ता अ्रध्यक्ष महोदयने आदेश दिया कि वह अध्यक्ष 
के निर्णय का विरोध नहीं कर सकते । उन्हें वह स्वीकार करना चाहिए | इसपर 
श्री मोरेने प्रत्युत्त दिया कि वह जो ठीक समभते है उसे वह करेंगे और 
उसका स्वाभाविक परिणाम भुगतने के लिए तेयार हैं। जिसका अध्यक्षने उत्तर 
दिया कि तब आप जा सकते हैं | इसपर श्रीमोरे ने सभात्याग कर दिया | 


(६ २७८ ) 


इस समय सभाभवनका वातावरण अत्यन्तक्षुब्ध हो चुका था। श्री नम्बि- 
यारने कद्दा कि यदि आप उनको भेजना चाहते हैं तो आपको हम सबको 
बाहर भेजना दहोगा। इसी बीच श्री वीरस्वामी खड़े हुए तो अध्यक्षने 
कहा कि आपको बाहर जाना होगा । श्री नम्नत्रियार उसको सहन नहीं कर सके 
ओर बोल पड़े कि आप इस प्रकार एक-एकको बाहर भेजना चाहते हैं। अ्रध्य- 
क्षने उसका उत्तर दिया कि यदि कोई सदस्य इस प्रकार व्यवहार करेगा तो 
उसको बाहर जाना पड़ेगा । 

भी हदीरेन्द्र मुखर्जी ने कहा कि इस समय उत्त जना बढ़ चुकओओो हैे। इसका 
प्रारम्म दुसरे पक्षकी ओरसे हुआ । कांग्रेस सदस्यों ने इसका तांत्र विरोध किया 
तब प्रोफेसर मुखर्जी ने फिर कहा कि यदि आपका आदेश दोनों पक्षोंपर 
समान रूपसे लागू हो तभी हम उसपर ठण्ढे दिल से विचार कर सकते हैं । 
इसपर अध्यक्षने कह्दा कि मेरा वक्तव्य दानों पत्तोपर समान रूप से लागू होता 
है ओर उसमें मन्त्रियोंकों भी नहीं छोड़ा जायगा । उन्होंने यह भी कह्दा कि 
मैंने श्री नभ्बियार, श्री मोरे ओर श्री वीरस्वामी को बार-बार उठते हुए और 
बीच में टोकाटोक्ी करते हुए. देखा है | इसीलिए यह कहा हैं । 

श्री हीरेन्द्र मुखज्ञीनि अध्यक्ष महोदय से यह भी जानना चाहा कि वह 
श्री मोरेको जो कि समात्यांग कर चुके थे, यह जाकर कह दें कि आपने जो 
व्यवस्था दी है वह दोनों पक्षोंके लिए. समान रूप से लागू होती है। उनका 
ऐसा विश्वास था कि श्री मोरे व्यवस्थाको एक्रांगी समककर उसके बिरोधमें 
चले गये | परन्तु अध्यक्षने यह बात नापसनद की कि कोई इस प्रकार अय 
निकाला जाय कि पहले वे एक पक्ष में थे और बाद में निष्पक्ष हो गये। 
उन्होंने कहा कि यदि आपने यह स्पष्ट कर दिया ता श्री मारेको बुला 
सकते हैं । 

इस बीच शअ्ध्यक्षने बिरोधी पक्ष का नाम लिया तो श्री मुखर्जी ने कहा कि 
बारबार विरोधी पक्षका नाम लिया जा रहा है | इसलिए जहांतक साम्यवादियों 
का सम्बन्ध हे हम लोगोंको कुछ समयके लिए सदनसे बाहर होना पड़ेगा । 
उधर श्री हरीन्द्रनाथ चद्रोपाध्याय तथा कुदड अन्य सदस्य अपने अपने स्थान 


( २७९ ) 


से उठकर जा चुके थे ओर पीछे चिल्ला रहे थे “निकल आश्रो ! निकल 
आओ !?” | तब अध्यक्ष ने कहा कि मेरा तात्यय पूरा साम्यवादी दल से नहीं, 
परन्तु श्री मोरे, श्रीनम्बियार तथा श्री वीरस्वामी आदि कुछ सदस्यों से था । 


श्री नम्बियारने इसका विरोध किया ओ्रोर कहा कि यहां मेरा नाम लेना 
आपत्ति जनक है तथा अन्याय है| अध्यक्षने “अन्याय” शब्दपर आपत्ति की 
झोर उनसे मांग की कि वें उसको वापस लेल। परन्तु उन्होंने वापस लेना 
स्वीकार नहीं किया | इसपर अध्यक्षने कहा कि वह बाहर निकल जायें। 
उन्होंने बाइर जानेसे भी इनकार किया | तब कट्टा गया कि माशल से कहना 
पड़ेगा । माशलको सम्मवतः पहला अवसर था जब्र कि किसी सदस्यकों बल- 
प्रयोग द्वारा निकालनेको कहा गया हो । माशल आये और उन्होंने नम्बियार 
को सीटसे उठाया और घसीटकर ले चले, क्योंकि नम्बियार प्रतिरोध कर रहे 
थे | फिर भी श्री नम्बिरयार श्रपनी पिछली सीटपर जा बैठे । जहांसे उनको 
निकालना आसान नहीं था और माशल बाहर की तरफ खड़े थे । 


इस अवसरपर श्री मुखर्जी ने नम्बियार मद्दोदय को कई बार समभ्राया कि 
वे “अन्याय?! शब्दको वापस ले लें | परन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 


प्रधान मन्त्री परिडत जवाहरलाल नेहरूने भी खड़े होकर इस बात पर 
दुःख प्रकट किया कि श्रध्यक्षका आदेश नहीं माना जा रहा है। उन्होंने कहा 
कि यह हो सकता है कि आपने कोई गलत निणय दिया हो। परन्तु हमारा 
कतंव्य है कि गलत निर्णयको भी स्वीकार करें | अन्यथा इस सदन केी कारवाई 
नहीं चल सकती । उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि सदनके इस अपमान को 
विशेषाधिकार समिति के सुपुद किया जाय और यदि आवश्यकता द्वो तो उस 


सदस्य को कुछ समयके लिए सदस्यतासे वंचित कर दिया जाय । 


इसके बाद अध्यक्ष महोदय भी कुछ शांत दिखायी पड़े ओर उन्होंने कहा 
कि में वंचित करनेका अधिकार रखते हुए भी प्रयोग करना नहीं चाहूँगा। 
क्योंकि मेरा विश्वास है कि श्री नम्त्रियार ने जो कुछ किया है, क्रोध में श्राकर 
किय। है। यदि वे अपने शब्द वापस ले लें तो मुझे उनके यहां रहने पर 


( २८० ) 


आपत्ति न होगी | परन्तु श्री नम्बियार ने शब्द वापस लेनेके स्थानपर बाहर 
जाना उचित समझा और वे चले गये । 

एक घन्टेके बाद श्री नभ्बियार श्रोर मोरे के अतिरिक्त साम्यवादी सदस्य 
फिर वापस आ गये । 


यह घटना संसदके इतिहासकी पहली ही घटना है, परन्तु यह आकस्मिक 
नहीं है--इस श्रथ में कि विरोधी पक्षमें इस प्रकारका विरोध धीरे-धीरे प्रबल 
होता जा रहा था और एकाघ अवसर पर श्री नम्बियार कह भी चुके थे कि 
यदि किसीको निकाछा गया तो उस समय क्या करना चाहिये यह हम जानते हैं । 

ससद में प्रयुक्त होने वाली भाषा कोन ससदीय हो सकती हे, कौन 
नहीं, इसके लिये कोई कड़ा नियम नहीं बनाया जा सकता। शरब्दों का 
जिस रूप में प्रयोग किया जायगा उसी रूप में उनका अ्थ लगाया जाता 
हे। उसका जो भावाथ अध्यक्ष करे वही मान्य होता है ।* 


&श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, में यह अज करना चाहता हूँ. कि 
- समय का विभाजन श्री मंगला प्रसाद, लीडर आफ दि अपोजीशन, और खेर 
साहब के सामने निश्चित हुआ था । तो क्‍या आप या ट्रजरी बेंचेज की तरफ से 
कोई सदस्य परिवत न करना चाहते हैं ? मुझे निहायत अदब से अज करना है 
कि आपकी तरफ से लाइट जल जाती ह ओर उसके बाद भी दस मिनट तक मंत्री 
जी बोलते रहते हं तब तो कोई आपत्ति नहों उठाई जाती है ओर हमारे उमाशंकर 
जी ने जब बोलना आरम्भ किया तो “पेट में लगे चूहे कूदने” और उनको तीन 
मिनट भी बोलने नहीं दिया जाता है। 

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--में प्वाइन्ट आफ आडर ( विधान 
सभा का प्रश्न ) प्रस्तुत करना चाहता हूं । अभो विरोधी दल के नेता जो शब्द 
प्रयोग में लाये हैं उसके संबंध में प्वाइन्ट आफ आडर प्रस्तुत करना चाहता हूं । 
यदि आज्ञा दें तो में प्रस्तुत करू । 

उपाध्यक्ष--हाँ, आप (प्रस्तुत) कर सकते हैं । 

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
विरोधी दल्ल के नेता ने यहाँ के सदस्यों को 'चूहा” कहा है । यह शब्द पार्लियामेंटरी 
है या नहीं, इस पर में आपका निर्णय चाहता हूँ । 


( र८१ ) 


अध्यक्ष को घण्टी-- 


सदन में जिस विघय का जितना महत्व होता है उसी के अनुसार सदस्यों 
को भाषण देने का समय मिलता है। प्राय: दस-पन्द्रह मिनट से श्रधिक 
समय नहीं मिल पाता । जब निर्धारित समय में से केवल चार मिनट शेष रहते 
हैं तब श्रध्यक्ष की घंटी बजती है जो इस बात की सूचक होती है कि वक्ता को 


अपना शेष भाषण चार मिनट में समाप्त कर देना चाहिये। दो मिनट बाद 
पुन: घण्टी बजती है जो यह संकेत करती है कि वह अपने भाषण का उपसंदार 


श्रा राजनारायण---माननाथ उपाध्यक्ष महादय, कणदाष है। उसको दूर 
करने के लिये मंने कहा ह | “पेट में लगे चूहे कूदने” हिन्दी का यह मुहाविरा है, 
अनपालियामेंटरी नहीं है । 

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इंबाहीम)--में जनाब की तवज्जह दिलाता हूँ 
कि जिन अल्फाज को अभी राजनारायण साहब ने इरशाद फरमाया है वे कभी भी इस 
ऐवान के शायानेशान नहीं हा सकते । कभी किसी मेम्बर को इस किस्म के अल्फाज 
किसी दूसरे मेम्बर के लिये इस्तेमाल करने का हक इस मोहउ्जब दुनियाँ में हासिल 
नहींहे । यकोनन ये अल्फाज अनपालियामेंटरी हैं। मं बहुत से अल्फाज सुनता 
रहता हूँ ओर उन पर खामोश रहता हूँ । कभी कोई दखल नहीं देता । एक साहब ने 
प्वाइन्ट उठा दिया है तो मेंने जनाब की जरूर तवज्जह दिला दी कि यह प्वाइन्ट 
ऐसा है जिस पर खास तवज्जह की जरूरत है। में इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि 
जो बहस होती हं उसका स्टडर्ड गिरता जा रहा है । 

श्री राजनारायण---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, में पुनः निवेदन करता हूँ 
ओर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मैंने कण दोष शब्द का श्रयोग 
किया । कण दोष के क्या माना होते हैं कृपा करके वे समझ ले। में फिर कहता हूँ 
कि कण दोष अनपालिया मेंटरी नहीं हे । 

श्री हाफिज मुहम्मद इजाहीम--उन्होंने कहा कि “लगे चूहे कूदने छाती पर! । 
ये शब्द कोई भी शरीफ आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता । 

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूँ कि यह मुहाविरा है। अनपालियामेंटरी नहीं है। 
लेकिन जहां तक हो सके माननीय सदस्य ऐसे शब्द प्रयोग न कर तो अच्छा है । 
में यह भी समझता हूं कि अब यह बहस समाप्त कर दी जाय, क्‍योंकि अनुदान का 
समय समाप्त हो चुका है । ( उत्तर प्रदेश विधान सभा की कायवाही 
3७ जुलाई, १६५२ ) 


( २८२ ) 


कर दे | अन्तिम घणटी के बजने पर सदस्य को अपने स्थान पर बैठ जाना 
होता है। वक्ता के अनुरोध करने पर यदि संभव होता है तो अध्यक्ष एक-दो 
मिनट का अतिरिक्त समय दे देता है। अध्यक्ष को घएटी सदन का समय 
बचाने के लिये बहुत आवश्यक द्वोती है| उचर प्रदेश में श्रध्यक्ष की घण्टी के 
स्थान पर लाल रोशनी का प्रयोग हाता है जो श्रध्यक्ष के निकट ही होती है, 
आर जब किसी सदस्य के भांषण देने का समय समाप्त हो जाता है तब यह्द 
बत्ती जल उठती है । +* अन्य व्यवस्थापिकाओं में ग्रभी यह व्यवस्था नहीं है | 


पं अध्यक्ष--इसके पश्चात्‌ में माननीय सदस्यों को एक बात ओर बताना 
चाहता हूँ । यहां यह प्रथा रही है कि जब समय निधोरित होता है तो इसलिये 
कि भाषण खूबसूरती के साथ समाप्त हो जाय माननीय वक्ता को दो मिनट पहले 
संकेत कर दिया जाता है। अध्यक्ष कह देता है कि अब दो मिनट बाकी रहे हैं। 
इस तरह से कहने से शब्द से शब्द कटता है ओर वक्ता की विचारधारा ओर 
भाषण की शटंखला टूटती है । इसलिये मेरे हृदय में यह महसूस हुआ कि मान- 
नीय सदस्य जो भाषण देने में तल्‍लीन रहते हैं उनकी विचारधारा न हूटे ओर 
उनके हृदय में ठेस न पहुँचे, क्योंकि उसका प्रतिबिम्ब कुछ मुझ पर भी पड़ता है । 
जो मनोविज्ञान के जानने वाले हैं वे इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर 
शब्दों से नहीं, किसी दूसरे मार्ग से आंखों के द्वारा, रोशनी से, यह समय समाप्ति 
का संकेत मिल जाता है तो #इंखला नहीं टूटती । माननीय सदस्य अपना भाषण 
जारी रख सकते हैं । एक तो बात उसमें यह है । दूसरीं बात यह है जिसे सब 
लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जा शब्द जाता ह उसकी जाने की गति एक 
सेकेंड में ११०० फीट है ओर रोशनी ५ सेकंड में १ लाख ८६ हजार मील जाती 
है। इसलिये में समझता हूं कि रोशनी से £ लाख गुना समय बच जाता है। 
इन दोनों कारणों से मेंने यह उचित समका कि जिस प्रकार रेडियो का भाषण 
करते समय राशना लगा दी जाती है, उसी प्रकार यहां दो बल्ब लगा दिये जांय 
जिससे माननीय सदस्यों को सूचना मिल जाय कि उनका समय अब समाप्त होने 
वाज्ला है। इससे यह भो होगा कि माननीय सदस्य अगर थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे 
तो वे समय के नियंत्रण में भाषण समाप्त करने की शबल्लो प्राप्त कर लेंगे ओर अपने 
समय की स्वयं रक्षा कर सकेंगे ओर यह हेबिट फार्स करने का तरीका भी एक 
अच्छा तरीका होगा । माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि इस भवन को बाहर 
से बहुत से लोग देखने आते हैं। वे भी यह महसूस कर सकेंगे कि माननीय 
सदस्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं महसूस करते हैं । इसके लिये मेंने जो उपाय किया 


( २८३ ) 


भाषण देते समय प्रत्येक सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये 
कि सदन का समय बहुत कीमती होता है। लोक सभा में जो कायवाही दोती 
है उस पर प्रति मिनट अस्सी रुपये व्यय होते हैं । वह सब कर-दाता की जेब 
से जाता है। अनावश्यक रूप से . म्बे भाषण देकर अ्रथवा श्रन्य प्रकार से 
सदन का समय नष्ट करके वे परोक्ष रूप से जनता की गाढी कमाई का पैसा 
ठगते हैं । इसलिये देशभक्ति और जनता की सेवा को ध्यान में रखते हुए 
सदन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग होना चाहिये | 


हैः वह भी में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जिससे माननीय सदस्य यह 

समझ लें कि दो मिनट पहले किस तरह की लाल रोशनी होगी । यह रोशनी दो 

मिनट तक रहेगी ओर जैसे ही यह रोशनी खत्म हो, माननीय सदस्य बेठ ज.य॑। 
अब बाद-विवाद जारी होता है । ( उत्तर प्रदेश विधान सभा--८-७-७२ ) 


( २८४ ) 


प्रश्नोत्तर 


ब्रिटिश संसदीय प्रक्रिया के संबन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि 
प्रश्नोच्तर काल के समय श्रध्यक्ष की अ्रनुमति द्वारा नये सदस्य को शपथ-ग्रहण 
कराने के अ्रतिरिक्त और कोई काय नहीं किया जाता । प्रक्रिया के श्रन्य नियमों 
की भांति हमारे यहां प्रश्न पछने के सम्बन्ध में भी लगभग वही नियम प्रचलित 
हैं जो ब्रिटिश मंसद्‌ में हैं । प्रश्नोत्तर काल की प्रक्रिया के सम्बन्ध में रेडलिक 
लिखता दे कि प्रश्न करने का उद्देश्य सरकार की सावजनिक कारये 


संबन्धी योजनाओं और उसके उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त कराना है | # 
ब्रिटिश संसद्‌ में प्रश्न पुछने को परम्परा पिछली शताब्दि (१८३५) से आ्रारंभ 
हुई। किन्तु १८४६ से प्रश्नों को संसदीय कार्यों में विशेष महत्व दिया जाने 
लगा। नित्य एक प्रश्न पूछने की परम्परा स्थापित कर दी गई।व॑ 
ज्योंजज्यों समय व्यतीत होता गया यह संख्या भी बढ़ती गई, और 
शताब्दि का अन्त द्ोते-होते नित्य चालीस प्रश्न तक पूछे जाने लगे। इस 
प्रकार अनिर्यामत रूप से पछे जाने वाले प्रश्नों को बढ़ती हुईं संख्या को निश्चित 
करने के उद्द श्य से संसद्‌ में यह तय हुआ हि एक दिन में आठ प्रश्न तक 
पूछे जा सकते हैं । किन्तु इसमें मी सदन का बहुत सा मूल्यवान समय केवछ 
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प्रश्नोत्तर में ही व्यतीत हो जाता था इसलिये उस संख्या को भी घटा कर 
चार कर दिया गया, जो इस समय केवल तीन ही है। 

ब्रिटिश लोकसभा में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वृहस्पतिवार 
को प्रश्नोत्त काल के कायक्रम की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त 
रहता है | निर्धारित क्रम के अनुसार मन्त्रियों को सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर 
देना पड़ता है। प्रश्नोत्त काल की अवधि पतालीस से लेकर साठ मिनटों 
तक की होती है। मन्त्रिगण स्वविवेक के अनुसार प्रश्नों का उत्तर देने से 
इन्कार कर सकते हैं। पर पयांप्द और अच्छे कारणों के बिना प्रश्नों का 
उत्तर देने से इन्कार करना किसी मंत्री की प्रतिष्ठा के लिये ह्वानिकारक होगा | 
मान्त्रगण प्रश्नों का उच्तर देने से इन्कार, ओचित्य के साथ तभी कर सकते 
हैं, जब वे कह सके कि अमुक प्रश्न का उत्तर देना सावजनिक हित में 
नहीं हे । 

दशकों के दृष्टिकोण से प्रश्नोत्तर काल संसद के साधारण काय दिवस 
का सबसे अधिक दचिप्रद और मनोरंजक समय होता है। चर्चिल के भाषण 
या अन्य किसी उल्लेखनीय संसद सदस्य के भाषण अधिक स्थिर रुचि प्रदान 
करने वाले अवसर होते हैं । पर ये श्रवसर रोज कहां आते हैं | हां प्रश्न राज 
पूछे जाते हें । प्रश्नोत्तराल मंत्रियों और अप्रमुख सदस्यों के बीच सूकबूर, 
तत्क्षण निरन्तर करने वाली बातें कहने की योग्यता और चुनोती और प्रति 
चुनोती के सजीव अवसर प्रदान करते हैं । 

पर प्रश्नोचर काल केवल सजीवता के अवसर प्रदान करने वाले नहीं 
हीते; गम्मीरता का «पुट भी देते हैं । इससे प्रयोजन है उन अवसरों से जब 
दो पन्नों के प्रमुख सदस्य एक सरकारी पक्ष ओर दूसरा वह जो वैकल्पिक 
सरकार समझा जाता है--वाद-विवाद के उस सीमित और रिवाजबद्ध रूप में 
आपस में भिड़ते! हैं। ' जो संसद की कार्य-प्रणाली ने प्रशन और उत्तर के लिए 
स्वीकार किया है। 

एक नियम जो दृढ़तापवक क्रियान्वित किया जाता है यह है क्रि प्रश्न 
और उत्तर की प्रणाली को वाद-विवाद में न परिणत होने दिया जाय । 
प्रशन पछने का उद्द श्य काफी स्पष्ट समझा गया है। “सूचना पाने के लिये 


( २८६ ) 


या कायवाही का आग्रद्द करने के लिये |” प्रश्न पुछुते समय सदस्य को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि भाषण न देने लग जाये। जेसा कि श्री चर्यिल ने 
एक बार कहा था, सदस्य को चाहिये कि “अपने विचार प्रश्नवाचक रूप 
में प्रस्तुत करे ।? और ऐसा बहुत कम होता है कि विचार प्रकट करने 
में उसे अधिक ढील और स्वतन्त्रता मिलती हा । 

संसद्‌ सदस्यों को अपनी चतुरता और सूकबूक दिखाने का अवसर प्रक 
प्रश्नों में प्राप्त होता है। किसी भी सदस्य को अधिकार है कि उस प्रसंग को 
जो किसी सदस्य के प्रश्न के कारण छिंड़ा है ओर जिसका उत्तर सरकार के 
प्रतिनिधि ने दिया है वहां समाप्त न होन दे: उस पर परक प्रश्न पूछ डाले। 
मन्त्रियों के लिए. यह कठिन परीक्षा का समय होता है। प्रश्न का प्रवाह चलने 
लगता है, उन्हें दिखाना पड़ता है कि वे केबल मोटी मोटी बाते ही नहीं 
जानते हैं, पर उन्हें अपने विभागों के कार्य का विस्तार में पता है। 

कभी कभी यह सुनने में आता है कि ऐसी बारीकियों के वारे में संसद 
में प्रभु पछने की अनुमति देने से प्रश्न तो प्रशासन की छोटी-छोटी बात के बारे 
में हो सकते हँ--सरकारी कायलयों को आवश्यकता से अधिके बड़े ध्तर पर 
रखना पड़ता हैे। कारण, मन्त्रियों से छोटी से छोटी बातें जब पूछी जा 
सकती हँ---तब निस्सन्देह प्रे परे रिकाड रखना आवश्यक होगा । 

एक बार जब कोई प्रश्न अंकित कर लिया जाता है तब उसका उत्तर 
शीघ्र प्राप्त करने के लिये सरकारी विभाग के पास विशेष व्यवस्था है। यदि 
किसी सदस्य को प्राप्त उत्तर से संतोष नहीं द्वोता तो बह विषय को फिर से 
उठाने की सूचना दे सकता है | 

सरकारी सदस्य श्रोर गैर सरकारी सदस्य मानते हैं कि कार्यपालिका पर 
जनतान्त्रिक नियंत्रण का अत्यन्त बहु-मूल्य साधन संसद्‌ है। संसदीय सवालों 
की यह प्रथा दे कि मंत्रियों को उस समय उपस्थित रहना चाहिये जब उनसे प्रश्न 
पूछे जाते हैँ । उन्हें अपने प्रशासन का बर्चाव स्वयं करना चाहिये। सदन में 
थाने से पहले मन्त्रिगण यह भलीमांति निश्चित कर चुके होंगे कि वे जो उत्तर 
देने जा रहे हैं वह ठीक है अथवा यह कि वे श्रमुक प्रश्न का अ्रमुक उत्तर 


क्यों दे रहे हें । 
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सरकार भी इस कायप्रणाली का उपयोग करती है। किसी मंत्री का 
किसी सदस्य से, सरकारी श्रथवा दूसरे पक्ष वाले से, किसी प्रश्न को लिखने के 
लिये कहना, ताकि ऐसी सूचना जिसे पाने का संसद और सब साधारण को 
अधिकार है अत्यन्त अधिकार-प्ण रूप से प्रकाशित की जा सके, साधारण 
काम है। प्रश्न साघारणतया लिख लिये जाते हैं । विशेष परिस्थितियों में 
प्रश्न पछे जा सकते हैं और उनके उत्तर बहुत अल्प नोटिस पर प्राप्त किये 
जा सकते हैं । 


वैधानिक प्रश्न और संसद्‌ के रिवाज के नियमों की लम्बी सूची हुआ 
करती है। प्रश्न पुछने में सदस्यों को इनका ध्यान रखना होता द्वै। पर ये नियम 
मुख्यतः: नकारात्मक होते हैं, ऐसा न करना चाव्यि, वेसा न करना चाहिये, 
बताते हैं। मुख्य बात वह जा नकारःत्मक नहीं है, यह है कि मन्नत्रियों से 
समय समय पर उनके प्रशासन के विपय में प्रश्न पूछा जा सकता है; उत्तर 
देना उनका कतव्य होता है। 

संसद्‌ ओर विधान-मण्डल की बैठक का प्रत्येक दिन प्रश्न के घण्टे से 
आरम्भ होता है# । प्रश्नोत्तर नित्य के क्रायक्रम के पहले घण्टे में होते हैं। 
जिस सदस्य को प्रश्न पूछना द्वोता है वह उस+ी सूचना लिखित रूप से सदन 
के सचिव के पास दस दिन पूव दे देता है । जिन प्रश्नों को रखने की 
अध्यक्ष स्वीकृति देता है उन्हें एक सूचना के साथ नत्थी कर लिया जाता है। 


प्रश्न तौन प्रकार के होते हें । एक श्रल्प सूचित प्रश्न होते हैं जो सार्व- 
जनिक महत्व के विषयों में जानकारी प्राप्त करने के लिये पूछे जाते हैं। 


& राप्य-परिपद्‌ में पहले सप्ताह में केवल दो दिन ( मंगलवार और बुधवार ) 
प्रश्नोत्तर के लिये निश्चित रहते थे। किन्तु सदन की नियम बनाने वाली समिति 
की सिफारिश पर अब सप्ताह में चार दिन ( सोमवार, मंगलवार, बुधवार और 
वृहस्पतिवार ) प्रश्नात्तर के लिये निश्चित किये गये हैं। 

| उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, आसाम, मैसूर 
आदि विधान सभाओं में ५५ दिन, पश्चिमी बंगाल में १२ दिन और मद्गास 
विधान सभा में ७ दिन अग्रिम सूचना देने का उपबन्ध है । 
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ऐसे प्रश्न तात्कालिक घटना के सम्बन्ध में पूछे जाते हैं और उनका उत्तर 
तीन दिन के भीतर सम्बन्धित मत्री को देना होता है | दूसरे तारांकित प्रश्न 
दोते हैं. जिनमें प्रश्न के ऊपर तारांकित चिन्ह अंकत हाता है । तारांकित 
प्रश्न का यह अमभिप्राय होता है कि प्रश्नककता उसका मांखिक उत्तर चाहता 
है। तीसरे अतारांकित प्रश्न होने हैं जिन्हें प्रश्नों की एक सूची में सम्मि- 
लित कर लिया जाता है ओर उनका ।लखित उचर मिलता है। कुछ 
प्रश्न ऐसे भी होते हैं जा एक सदस्य दूसरे सदस्य (जो मंत्री न भी हों ) 
से पूछता है। ऐसे प्रश्न विधेयक सम्बन्धी होते हैं । 

प्रश्न पूछनेवाले सदस्य को अपने प्रश्न के साथ यद्द स्पष्ट बतलाना 
चाहिये कि किस विभाग के मंत्री से उसके प्रश्न का सम्बन्ध है| यदि भूल 
से कोई प्रश्न ऐसे मत्री से पूछा जाय जिसका उस विभाग से सम्बन्ध नहीं 
तो वह प्रश्न सम्बन्धित मंत्री के पास मेज दिया जाता हे। ऐसी स्थिति में उसमें 
कुछ विलम्ब होने को सम्भावना द्वोती है | जिस दिन मंत्री से उत्तर को अपेक्षा 
की जाती द्वो उसके कम से कम पांच दिन पूव सचिव प्रश्न को मंत्री के 
पास भेज देता है। यदि मंत्री को कम से कम पांच दिन पूव सूचना नहीं मिलती 
तो वह उस प्रश्न को अ्रन्य प्रश्नों की सूची से प्थक करने की अश्रध्यक्ष को 
सम्मति दे सकता है। जिन प्रश्नों की पहले से सूचना न दी गई हो मंत्री 
उसका उत्तर देने से इन्कार कर सकता है। कोई सदस्य यदि उत्तर से 
सन्तुष्ट न हो, अथवा उसका अधिक स्पष्टीकरण कराना चाहे तो उस प्रश्न 
से सम्बद्ध दूसरा प्रश्न पूछ सकता है। उसे पूरक प्रश्न कद्दते हैं | यदि 
पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से असम्बद्ध पाया गया ता अ्रध्यक्ष उसे अस्वीकार 
कर सकता है। जिस मंत्री से प्रश्न पूछा जा रद्दा हो वह भी असम्बद्ध पूरक 
प्रश्न को यह कद कर कि इसके लिये प्रथक सूचना की आवश्यकता है, 
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उत्तर देने से इन्कार कर सकता है*। किन्तु मूल प्रश्न से सम्बद्ध जितने: 
भी पूरक प्रश्न पूछे जायंगे उसे उन सच्चका उत्तर देना आवश्यक होता है । 
लोकसभा में उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय के एक भूतपूव सचिव द्वारा 
साइकिलों के लाइसेंस सम्बन्धी एक मामले में कथित गोलमाल किये जाने 
के विषय में पूछे गये प्रश्न ओर पूरक प्रश्नों के उप-मंत्री श्री दातार ने 
टालमटोल के उत्तर दिये जिस पर उपाध्यक्ष श्री आयंगर ने मंत्रियों को चेताबनी 
दी कि वे सम्बद्ध पूरक प्रश्नों की कल्पना करके उनके उत्तर के लिये तैयार 
रहा करें | इस पर णह-मंत्री डाक्टर केलाशनाथ काटजू ने कह्टा कि सदस्यगण 
असम्बद्ध प्रश्न पूछ बैठते हैं जिनका तत्काल उत्तर देना असम्भव 
हो जाता द्दे। तब उपाध्यक्ष ने कद्दा कि क्‍या सम्बद्ध हे ओर क्‍या 

असम्बद्ध, यह बताना मंत्री का काम नहीं, उसके लिये अध्यक्ष मौजूद है । 
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49 तारांकित प्रश्न--- 

श्री रामनारायण त्रिपादी--क्या यह सही है कि जिलाधीश, फेजाबाद की 
प्राथना पर जन-निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनीयर, फेजाबाद, ने इस 
सड़क के निर्माण के बारे में एक रिपोट दी थी जिसमें यह बतलाया गया है कि 
सड़क के लिये ठेकदार ने जो कंकड़ जमा किया है, बह निम्नकोटि का है, अत 
ठेकेदार को ४० प्रतिशत कम करके दाम दिया जाय ? 

श्री मोहन लाल गोतम--जी हां । है 

राजा वीरेन्द्र शाह---क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्‍या सरकार 
ने म्युनिसिपल बोर्डो' और जिला बोर्डो' को “'एड' देने के लिये कमेटी बनाई है ? 

श्री मोहनलाल गौतम--इस सवाल का संबंध इससे नहीं है। इसके लिये 
नोटिस की जरूरत है 

&9 श्री हरिश्रन्द्र वाजपेयी ( जिला लखनऊ )---क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेशीय सरकार को कितनी खाद्य सहायता 
मिलती थी ओर उस सहायता के बन्द हो जाने से हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या 
पर क्या प्रभाव पड़ा है ? 

क्री बनारसी दास---भारत सरकार से उत्तर प्रदेशीय सरकार को आवश्यकता- 
नुसार खाद्य सहायता मिलती रही है। ओसतन २,००,००० टन गल्‍ले की 
सालाना आवश्यकता रही है। अब भी जितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी 
अदेशीय सरकार भारत सरकार से ले सकेगी । 

5९ 


( २९० ) 


१० जुलाई १६५४२ को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष श्री खेर ने भी 
यह व्यवस्था दी कि सरकार के | सम्बन्ध में कोई सूचना देते समय मंत्री 
“शायद!” या -'सम्मवतः”? का प्रयोग नहीं कर सकता। उसे स्पष्ट उत्तर 
देना पड़ेगा अथवा कहना होगा कि उसे उस बात की जानकारी नहीं है | किसी 
प्रश्न या उस पर दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद करने 
की अनुमति नहीं दी जाती[!। कोई सदस्य एक दिन में तीन से अधिक 
तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकता । उत्तर प्रदेश ओर विंध्य प्रदेश की विधान 
सभाओ्रों को छोड़कर अन्य राज्यों को विधान सभाओं में पांच प्रश्न तक पूछे जा 
सकते हैं । संसद्‌ तथा विधान मण्डलों में प्रश्नों को स्वीकार करने के लिये 
कुछ नियम अ्रपनाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं--- 


उसमें कोई ऐसा नाम अथवा कथन प्रविष्ट नहीं होगा जो प्रश्न को- 
बोधगम्य बनाने के लिए नितान्त आवश्यक न हो ; 


यदि उसमें स्वयं उस सदस्य का कथन हो, तो वह सदस्य उक्त कथन 
है थ; + 
की यथाथता के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना लेगा ; 


उसमें तक, निष्कर्ष, ध्यंगात्मक वाक्य अथवा मानहानिकारक कथन 
नहीं होगे ९ 


श्री श्रीचन्द्‌ ( जिला मुजफ्फरनगर )--क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने 
की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भन्‍न की उपज यहां के निवासियों के लिये 
पर्याप्त नहीं द्ोती है ? 

श्री चन्द्र भानु गुप--हां, इतने वक्त तो ऐसा है । 

श्री सीताराम शुक्ल ( जिला बस्ती )--क्या माननीय मंत्री जी यह बतद्धाने 
की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों में कितना गल्ला पैदा छुआ ओर कितना 
खर्चा हुआ ? 

श्री चन्द्र भानु गुप--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। 

( उत्तर प्रदेश विधान सभा, २३--७--५२ ) 
है “05568886% इ)0०पात. 80 ९७ दवा्टणागटा(&(ए८, एप 972 50. 460 285 
धराटालए ६0 शॉट पार ल्ियाब्रांणा ब5४6व 07 7 
+--ै507 : 7.9 भाते (50077 ० घाट (005पं६प्र४००, 9, 208 


(२६१ ) 


उसमें मत प्रकट किये जाने या किसी वेधानिक प्रशन या किसी कल्पित 
समस्या के हल की मांग नहीं की जायगो 

उसमें शासकीय श्रथवा सावजनिक स्थिति से सम्बन्धित होने के अतिरिक्त 
किसी व्यक्ति के चरित्र अथवा आ्राचरण के सम्बन्ध में नहीं पूछा 
जायगा $ | 

वह अत्यधिक लम्पा नहों होगा, 

वह उस विघय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतः शासनसे खम्ब- 
न्धित न हो 

वह किसी ऐसे व्यक्ति के चरित्र अथवा आचरण पर अआज्षेप नहीं 
करेगा जिसके आचरण पर केवल स्थतत्र प्रस्ताव द्वाराही आपत्ति 
की जा सकती हे ; 

उसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जायगा ञको किसी प्रश्न के उत्तर 
की सीमा के भीतर विचाय्य होने के ल्लिए अत्यधिक बढ़ा हो ; 

तुच्छ बातों की जानकारी नहीं पूछेगा ; 

साधारणतः: विगत इतिहासों को बातों पर उसके द्वारा जानकारी 
नहीं पूछी जायगी 

उसके द्वारा कोई ऐसी जानकारी नहीं चाही जायगी जो कि प्राप्य 
लेख्यों में अथवा साधारण निर्देश ग्रंथों में दी हुई हो; 

उसके द्वारा कोई ऐसे विषय उपस्थित नहीं किये जायंगे जो उन 
संस्थाओं अथवा ब्यक्तियों के नियंत्रण में हों नो मूलतः शासन के प्रति 
उत्तरदायी न हों । 

उसके द्वारा किसी ऐसे मामछे की जानकारी नहों चाही जांयगी 
'जो किसी ऐसे न्यायालय के विचाराधीन हो बिसका विचार-च्ेत्र समस्त 
राज्य में या उसके किसी भाग में हो; 

बह किन्हीं ऐसे मामले से सम्बन्धित नहीं होगा जिससे किसी मंत्री का 
[शासकीय सम्बन्ध न हो ; 

उसके द्वारा व्यक्तियों के हितों की आलोचना नहीं की जायगी ; 


( २६२ ) 


यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछने को सूचना देने के पश्चात्‌ उस समय सदन 
में उपस्थित नहीं रहता है जब उसके प्रश्न का उत्तर दिये जाने की बारी आ्राती 
है, वह अपने बदले किसी अन्य सदश्य को प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। 
किन्तु उसके सदन में रहते हुए यदि अध्यक्ष द्वारा उसके प्रश्न को घोषण 
होने पर वह खड़ा नहीं होता है तो उसका प्रश्न सदन की दैनिक काय॑- 
वाही में अंकित नहीं किया जाता । फरवरी सन्‌ १६२८ में संयुक्त प्रान्तीय 
लेजिस्लेटिव कोन्सिल में इसी प्रकार की एक घटना हो गई। सदस्य सदन 
में उपस्थित होते हुए भी उस समय खड़ा नहीं हुआ जब सभापति ने उसके 
प्रश्न की घोषणा की | सदस्य के इस अशिष्ट व्यवहार के प्रति कज्ञोभ प्रकट 
करते हुए. सभापतिने कहा कि जो सदस्य यह चाहते हुए भी कि उनका प्रश्न 
सदन की कायवाही में अंकित हो जाय, किन्तु स्वयं उसको प्रस्तुत नहीं करना 
चाहते, उन्हें ऐसे समय सदन से बाहर चला जाना चाहिए ओर प्रश्नोचर 
काल के पश्चात्‌ पुनः सदन में लोट आना चाहिए.। किन्तु यदि वे प्रश्न 
को पूछना ही नहीं चाहते तो उन्हें वैसे बतलाना चाहिए ताकि उनका प्रश्नोत्तर 


सदन की कायवाहियों में अंकित न हो ।* 


जिन प्रश्नों का उत्तर सावजनिक हित की दृष्टि से देना उचित नहीं 
उनके लिए, किसी मंत्री को वाध्य नहीं किया जा सकता|। किन्तु अन्य किसी 
भी प्रकार के प्रश्न और उससे सम्बन्धित पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर 
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( २६३.) 


देना आवश्यक होता है। यदि यह पाया जाय कि अमुक मंत्रों जानबूभकर 
किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चहता है तो विधान का प्रश्न उपस्थित करके*: 
अथवा काय स्थगत प्रस्ताव प्रस्तुत करके|' उस विषय पर स्पष्टीकरण करा 
सकता है| 
६ दिसम्बर १६५२ को उत्तर प्रदेश विधान समा में श्री गेंदा सिंह 

( समाजवादी) ने यह शिकायत करते हुए कि अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर 
मद्दीनों तक नहीं मिलता है जब कि नियमानुसार तीन दिन के भीतर वह मिल 
जाना चाहिये, विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया। उन्होंने कद्दा कि 
नियमों का उल्लंघन विशेषाधिकार का अपहरण है | इस पर अ्रध्यक्ष ने 
कह्दा कि “विशेषाधिकार का उल्लंघन मंत्री ने किया, इसलिये उसे नोटिस 
मिलना चाहिये था। चूकि वह नहीं मिला इसलिये यह प्रश्न अनियमित है। 
किन्तु प्रश्नों के उत्तर देर में मिलते हैं, और नियमों का उल्लंघन होता है, 
इसलिये इसपर विचार द्वो सकता है। इस देरी का कारण मेरे ओर मंत्रियों के 
सचिवालय हैं ।?? सरकार की ओर से सफाई देते हुए श्री हाफिज इब्राह्दीम ने 
झाश्वासन दिया कि सरकार का सदस्य सदन व उसके सदस्यों के 
विशेषाधिकार की रक्षा अपना कतव्य मानता है। विशेषाबिकार के प्रश्न को: 
अनियमित घोषित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि--- 

“मेरे ओर सरकार के आश्वासन सदन को मिल चुक हैं कि उत्तरों में देर 

नहीं होगी । नियमों का पालन सब चाहते हैं, किन्तु नियमों पर अधिक अरड़ा 

भी नहीं जा सकता । यदि श्री गेंदा सिंह विशेषाधिकार का प्रश्न फिर उठाना 

चाह तो नियमानुसार संत्रियों को इसकी सूचना दें ।”” द 

व्यवस्थापकों को प्रायः प्रश्न पूछने का शोक होता है। जब तब कोई न 

कोई प्रश्न पूछ दी लेते हैं । जिन प्रश्नोंका पूछना सवंथा अनावश्यक होता है. 
अथवा जिन प्रश्नों को सावजनिक द्वित की दृष्टि से पूछना उचित नहीं, उन्हें भी 
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( रृह४ड ) 


बूछा जाता है | जिन साधारण बातों की जानकारी अधिकारियों से प्रात दो 
सकती है उन्हें भी सदन में रखा जाता है। इससे सदन का समय नष्ट होता 
है। सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रश्न करते सभय भाषण न 
देने लग जाय | ७ दिसम्बर १६५४२ को लोकसभा में प्रश्नोत्तर के समय उपा- 
घ्यक्ष भी अनन्तशयनम आयंगर ने एक सदस्य से कहा--- 
“श्ापका प्रश्न इतना लम्बा-चौढ़ा है कि उसके अन्त में पहुँचते. पहुँखते प्रारंभ . 
भूल जाता है ।” 
एक अन्य सदस्य से उन्हें कहना पढ़ा कि 
“आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं स्वयं सूचना दे रहे हैं ।” क्‍ 
जो प्रशन संसद के विषय से बाहर और विघान-मण्डल के क्षेत्र के होते 
हैं उनके सम्बन्ध में उत्तर नहीं दिया जाता । उसी प्रकार जो प्रश्न केन्द्रीय 
विषयों से सम्बन्धित द्वोते हैं विधान-मण्डक्ष में उनका पस्तुत किया जाना 
उचित नहीं । द 
प्रसंगवश यहां पर यह भी बतला देना आवश्यक है कि अल्प सूचना 
बाक्षे प्रश्नों का इस कारण कभी कम महत्व नहीं समझना चाहिये कि चूंकि अल्प 
सूचना वाले प्रश्न का तीन दिन के भीतर उत्तर देने का नियम है इसलिये 
शायद परी सूचना देनी आपेक्तित न हो। संबन्धित मंत्री को उस विषय के.. 
परक प्रश्नों की कल्पना करके पहले से तैयार रहना चाहिये। अल्प सूचना 
बाके प्रश्न का वही महत्व होता है जो अन्य प्रश्नों का होता हे। २ जून 
१९४२ को लोकसभा में डाक्टर रामसुभग सिंह के एक अल्प सूचना वाले 
प्रश्न के उत्तर में दिल्‍ली में होने बाल श्रन्तक्षांम्प्रदायिक विवाह पर ग्ह-मंत्री 
डाक्टर कैलाशनाथ काटजू को एक लिखित बक्तव्य देना पड़ा ओर <-ससे 
सम्बन्धित सब परक प्रश्नों का उत्तर देना पढ़ा। ९' 
११ दिसम्बर १६५२ को मद्रास विधान सभा में एक शिकायत की गई कि 
'गत श्रप्रेल में पूछे गये प्रश्न का उत्तर मंत्रियों ने श्रभी तक नहीं दिया है | 
इसके उत्तर में मुख्य मत्री श्री राजगोपाछाचारी ने कहां कि सरकारी मुख्य 
कार्यालय में उपलब्ध यूचनायें तो झशीघम ही सदस्यों को दे दी जाती हैं; आंकड़े 
सम्बन्धी प्रदनों का उत्तर कई जिलों से जुयाना पड़ता है जिसमें देर हो जाती है। 


( २९४ ) 
प्रस्ताव ओर संकल्प 


मैनुअल को उद्धृत करते हुए रेडलिक लिखता है कि बहुत से व्यक्तियों 
को सभा द्वारा सामूहिक रूप से किये गये सर्वेसम्मत निर्णय संसदीय कार्य- 
प्रश्ाली का निर्माण करते हैं । प्रस्ताव ओर संकल्प संसदीय काय-प्रणाली के 
दो बुनियादी भाग हें (* किसी भी विधयपर लोकसभा या लोकसभाकी समिति 
का निणय लेने के लिए एक सदस्य उसे प्रस्ताव के रूप में रखता है, 
अध्यक्ष द्वारा प्रश्न पूछे जाने से हां! या “ना? का उत्तर मिलने से उसपर 
निणय मिल जाता है |$ मे का भी यही कथन है ||; 


प्रस्ताव का एक प्रस्तावक होता है और एक या एकाधिक समथक । बिना 
समथन के प्रस्ताव नियमित और बेधानिक होते हुए. भी स्वीकार नहीं किया जा 
सकता और न उसका कहीं लेखा-जोखा होता है।$ अपवा दस्वरूप ऐसे प्रस्ताव इस 
भणि में नहीं आते जो औपचारिक दंग के होते हैं। कुछ प्रस्ताव बिना पूव सूचना 
के रखे जाते हैं जिनपर तत्काल निग्रय द्ोता है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर 
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सामान्यतः प्रस्ताव लिखित रूप से प्रस्तुत किये जाते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त 
कोई दूसरा सदस्य अन्य व्यक्ति के नामपर प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सकता |# 


संसद एवं विधान-मश्डल की प्रक्रिया नियमावली में सावजनिक .हित 
की बातोंपर वाद-विवाद के लिए प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में लिखा 
है कि संविधान श्रथवा प्रक्रिया नियमावली में, अन्यथा निर्दिष्ट होने की दशा 
के अतिरिक्त, व्यापक सावंजनिक हिंत के किसी भी विषय पर बाद-विवाद नहीं 
चालित किया जायगा जबन्न तक कि तत्सम्बन्धी नियमों के श्रनुसार संकल्प न 
प्रस्तुत किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा प्रस्तावश्रध्यक्ष की अनुमति से 
लाया गया हो | यदि अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो वह सदन के 
नेता के परामश से उस पर वाद-विवाद के लिए एक या एकाधिक दिन 
निश्चित कर सकता है । 


बिना पूर्व ग्सूचना दिये सभा की कायवाह्दी को स्थगित करने; 
सभा की बैठक के बीच में किसी समय बाहरी लोगों को रदन के किसी 
भाग से इटाने, स्थायी समिति का चुनाव करने, विधेयक, संकल्प प्रस्ताव या 
संशोधन वापस लेने, बधाई, धन्यवाद या शोक प्रकट करने, वाद-विवाद 
बन्द करने, संशोधन पर संशोधन रखने, विशेषाधिकार का दुरुपयोग करने के 
विषय तात्कालिक महत्व के समझे जाते हैं और इस लिए, उनके सम्बन्ध में 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए. पूव सूचना की आवश्यकता नहीं होती । 


संकरुप--- 
संसद्‌ में जन्र कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है उसे संकल्प 
कहते हैँ । संकल्प से अभिप्राय सभा के उद् श्य से होता है।। संकल्प 
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विवादास्पद नहीं होना चाहिये। उसमें स्पष्ट रूप से केवल उन्हीं बातों का 
उल्लेख होना चाहिए. जो सभा के निणय के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हों | 


कोई सदस्य जब किसी संकल्प को प्रस्तुत करना चाहता है उसकी सूचना 
उस अधिवेशन के कम से कम १५ दिन पूब सदन के सचिव को देता है। 
इस सूचना के साथ वह संकल्प की एक प्रति भी संलग्न करके देता है 
किन्तु अ्रध्यक्ष सम्बन्धित मंत्री की सम्मति लेकर इससे कम अवधि की यूचना 
पर भी किसी संकल्प को कार्य-सूची में स्थान दे सकता है| व्यावहारिक रूप 
से यह पाया गया है कि प्रायः इसका लाभ सरकारी संकल्पों को होता दे । 

चू कि संकल्प सभा के मत की घोषणा के रूप में होता हे इसलिये केवल 
उन्हीं विषयों के संकल्प प्रस्तावित किये जाने चाहिये जो सावजनिक हित के 
किसी मामले से सम्बन्धित हों । ऐसे संकल्प जिनमें निम्नलिखित नियमों 
का पालन किया गया द्वो स्वीकार नहीं किये जाते :--- 

संकल्प स्पष्ट ओर संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया हा ; 

उसके द्वारा मुख्यतः एक ही निश्चित वस्तु-स्थिति का विवेचन हो ; 

उसमें तक, निष्कष, व्यंगात्मक वाक्य, दोषारोपण अथवा मान- 
हानिकारक कथन नहीं हो सकते ; 

उसमें किसी व्यक्ति के आचरण या चरित्र के सम्बन्ध में उल्लेख 
नहीं किया जा सकता । किन्तु वह उल्लेख उसके सावजनिक 
जीवन से (सम्बन्धित आचारों ओर शासकीय कार्यों के सम्बन्ध में हो 
सकता है । 

ऐसे किसी विषय में संकल्प नहीं प्रस्तुत किया |जा सकता जो न्याया- 
लय में विचाराधीन हो । 

किसी भी संकल्प या उसके किसी भाग कों जो प्रक्रिया नियमावली के 
विरुद्ध समझा जाय अध्यक्ष अ्रस्वीकार कर सकता है। उसका निणाय अन्तिम 
समझा जाता दै | 


सन्‌ १६२४ में यू० पी० लेजिस्लेटिव कोंसिल में एक सदस्य ने सभापति 
के इस प्रकार के एक नियाय से असहमत होकर पूछा कि क्‍या ब्रिटिश 
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लोकसभा की भांति यहां भी सदस्य सभापति के निणंय पर बाद-विवाद कर 
सकते हैं ! सभापति ने व्यवस्था दी कि सभापति के निर्णय पर वाद-विवाद 
करने का यह अ्रथ होगा कि सभापति है ही नहीं ।* 

जिस सदस्य के नाम पर संकल्प काय-सूची में चढ़ा होता है, नाम 
पुकारे जाने पर वहया तो संकल्प को वापस लेने की वोषणा करता है अथवा 
सकल्‍्प का प्रस्ताव श्रोपचारिक दंग से पढ़कर उसपर अपना वक्तव्य आरम्म 
करता है। किन्तु अध्यक्ष की अनुमति से संकल्प का प्रस्तावक दूसरे सदस्य 
को, जिसके नाम पर उसी प्रकार का संकल्प काय-सूची में अ्रकित हो, अपनी 
आर से उसे प्रस्तावित करने की अनुमति दे सकता हे, ओर इस प्रकार 
जिस सदस्य को उसका अधिकार मिले वही संकल्प रख सकता है | यदि वह 
सदस्य नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित हो, तो कोई अन्य सदस्य, जिसको 
उसने अपनी ओर से लिखित अधिकार दिया द्वो, श्रध्यक्ष की अ्रनुमति से 
उसके नाम पर लिखा हुआ संकल्प प्रस्तुत कर सकता दे । किन्तु यदि किसी 
झन्य व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार न दिया गया तो संकल्प वापस 
लिया गया समझा जाता हे । 

संकल्प प्रस्तुत करने वाले प्रस्तावक या उस विभाग से सम्बन्धित मंत्री 
को छोड़कर लिन्हें ३० मिनट या अध्यक्ष की श्रनुमति हो तो उससे भी अधिक 
समय मिल सकता है, अ्रन्य सदस्यों को उस पर बोलने का केवल पन्द्रद 
मिनट का समय मिलता है | वाद-विवाद केवल उसी विषय के अ्रन्द्र हो 
खकता दे | विषयान्तर होने पर अध्यक्ष भाषण पर प्रतिबन्ध लगा देता है । 
उस पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हें। किन्तु सशोधन दो बातों को 
ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। एक तो वह किसी भी रूप में स्थायी 
भादेशों के प्रतिकूल न हो, ओर दूसरे संकल्प सम्बन्धी नियमों के अनुसार 
हो। जिस दिन संशोधन प्रस्तुत किया जाना द्वो उसके एक दिन पूव यदि 
उसकी सूचना न दी गई तो कोई भी सदस्य उस संशोधन के प्रस्तुत किये 


जाने के सम्बन्ध में आपत्ति उठा सकता है। किन्‍्त यदि श्रध्यक्ष उक्त सशोघन 
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के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति मान्य द्वोगी । यदि 
समय हो तो सदन का सचिव उन संशोधनों की सूचियां, जिनकी सूचनायें 
प्रात हा चुकी हैं, संमय-समय पर सदस्यों को दे सकता है। बिना सभा की 
अनुमति के संकल्य अथवा उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधन वापस नहीं 
किये जा सकते औ्रोर न तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पर अध्यक्ष की अ्रनुमति के बिना 
वाद-विवाद हो सकता हैे। यदि कोई सकलल्‍प स्वीकार कर लिया जाय आंर 
उच्च पर वाद-विवाद न हो तो यह समझा जाता है कि वह वापस कर लिया 
गया है | 

ऐसे संकल्प पर, जिसमें कई प्रश्न सन्निद्वित हों, वाद-विवाद हो चुकने 
पर अध्यक्ष यदि आवश्यक समझे तो उसे विभाजित करके प्रत्येक प्रश्व पर 
प्रथक रूप से मत ले सकता है। जब्न कोई संकल्प प्रस्तावित किया गया हो 
और उसके उपरान्त सदन में 'मत प्रास करने के लिये प्रस्तुत किया गया हो' 
अथवा वापस लया गया हो ता ,ऐसा कोई भी संकल्प या उस पर प्रस्तुत 
किया गया संशोधन जो वस्तुत: वही प्रश्न उपस्थित करता द्वो, “एक वष के 
भीतर प्रस्तुत नह्टीं किया जा सकता । 

सभा द्वारा स्त्रीकृत हो जाने के पश्चात्‌ प्रत्येक संकल्प की एक प्रति 
सम्बन्धित मत्रा के पास मेज दी जाता है। 


( ३०० ) 
कार्यें-स्थगन प्रस्ताव 


जब कभी अ्रकस्मात्‌ कोई अत्यधिक सावजनिक महत्व का विषय सामने 
श्रा जाता है तब सदस्य सभा की कायवाही को स्थगित कराने और उस 
विषय का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अध्यक्ष से आशा प्राप्त करता है। काय- 
स्थगन प्रस्ताव की एक एक प्रतिलिपि अध्यक्ष, सचिव और सम्बन्धित मंत्री 
को जिस दिन उस पर वाद-विवाद $कराने की इच्छा हो उस दिन सदन की 
बैठक से पूब प्रस्तुत की जाती है । 

काय-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात्‌ 
उस दिन, जिस दिन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना हो, प्रश्नोत्तर-काल 
समास दो जाने के पश्चात्‌ और कायक्रम आरंभ होने के पूव, अध्यक्ष काग्र- 
"थगन प्रस्ताव उपस्थित करने वाले सदस्य का नाम पुकारता है। यदि इसके 
विरुद्ध कोई सदस्य आपत्ति करे तो अध्यक्ष अस्ताव के समर्थकों को अपने 
स्थान पर खड़ा होने को कहता है । यदि कम से कम २५ सदस्य खड़े हो 
जाते हैं तो श्रध्यक्ष उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है । इससे 
कम संख्या होने पर अनुमति नहीं दो जाती । 

काय-स्थगन प्रस्ताव शाम को चार बजे प्रस्तुत किया जाता दे। सभा के 
काम-काज को देखते हुए अध्यक्ष उससे भी पूव उसे रखने की श्रनुमति प्रदान 
कर सकता दे । सामान्यतः ऐसे प्रस्ताव पर डेढ़ घंटे तक वाद-विवाद को 
अनुमति मिलती हैं शोर यदि अध्यक्ष ऐसा अनुभव करता है कि उस पर 
काफी वाद-विवाद हो चुका है, शाम को साढ़े छुः बजे अध्यक्ष उस ५२ बाद- 
विवाद समाप्त करा सकता है। 

काय-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित बातों का पालन 
करना आवश्यक है :--- 

एक ही बैठक में एक से अधिक इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं 
किये जा सकते; * 


बनना 





अननिननि नी कल 
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एक ।ही प्रस्ताव में एक से अधिक मामलों पर वाद-विवाद नहीं 
हो सकता । 

वह प्रस्ताव हाल ही में घटित ,किसी निर्दिष्ट मामले तक सीमित 
रहना चाहिये । 


प्रस्ताव में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उपस्थित किया जाना 
चाहिये; 

प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे मामले पर वाद-विवाद पुनः चाह्नू नहीं 
होना चाहिये जिस पर उसी श्रधिवेशन में वाद-विवाद दो चुका हो; 

प्रस्ताव द्वारा ऐसे किसी मामलछे की पहले से ही कल्पना नहीं की 
जानी चाहिये जो विचार के लिये पूव निश्चित काय-क्रम के श्रनुसार नियत 
हो चुका हो या जिसके सम्बन्ध में प्रस्ताव की सूचना पहले ही दी जा 
चुकी हो; 

प्रस्ताव ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में नहीं रखा ज्ञा सकता जो 
कि राज्य के किसी भाग में विचाराधिकार रखने वाले किसी न्यायलय के 
विचाराधीन हो । | 


काय-स्थगन प्रस्ताव संसदीय व्यवद्ार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है | वह अधिकांशतः अल्प संख्यक दल द्वारा प्रस्तुत किया 
जाता है। और अध्यक्ष भी काफी उदारता पूवक उस पर बाद- 
विवाद करने की श्रनुमति देता है। इस प्रकार के प्रस्ताव का उद्देश्य 
सरकार को नीति की आलोचना और उसकी निन्दा करनः होता है। 
ऐसी सस्थति में यदि वह स्वीकार हो जाता है तो सरकार को त्याग- 
पत्र भी देना पड़ सकता है । इसलिये काय-स्थगन के प्रस्ताव का 
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महत्व काफी अधिक होता है। इसलिये सदस्यों को केबल महत्वपूर्ण विषयों 
को लेकर द्दी काय-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये। 


संसद्‌ तथा विधान मण्डलों में कुछ समय से काय-स्थगन के प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसका धारे-धीरे महत्व घटता जा 
रहा है । प्रस्ताव रखने से पुव सदस्य प्राय: उसके ओचित्य की जांच पड़ताल 
किये बिना उसे प्रस्तुत कर देते हैं। वह किसी न किसी आधार पर अस्वी- 
कृत हो जाता है ओर सदन का समय व्यथ नष्ट होता है । गत १० अ्रक्टूबर 
१६५२ को उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के अध्यक्ष श्री ए० जी० खेरने समाज- 
वादी सदस्य श्री मलखान सिंह द्वारा अस्तुत किये गये काय-स्थगन प्रस्ताव 
को, जिसमें उन्होंने बुलन्द शहर सत्याग्रह के बन्दी श्री ईश्वरी सिंह के मेरठ 
जेल में श्रनशन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये प्राथना की थी, 
श्रस्वीकार कर दिया । 


श्री हाफिज मुशम्मद इब्राहीम ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए! कहा कि 
चू कि श्री ईश्वरी सिह का अनशन “आत्म शुद्धि के लिये एक सप्ताह का 
उपवास” है जो कल समास हो जायगा, इसलिये अक्त प्रस्ताव का कोई 
महत्व नहीं हे । श्री इब्राहीम के तक को स्वोकार करते हुए श्रध्यक्ष ने यह 
कह कर कि काय-स्थगन प्रस्ताव “नितान्त आवश्यक नहीं” है इसलिये 
अस्वीकार किया जाता है। इसी विधान सभा में र८ अ्रगस्त १६५२ को 
श्री मदन मोहन उपाध्याय ने काशी में विद्यार्थियों पर हुई पुलिस की ,मारपीट 
के विरोध में एक काय-स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया । श्रध्यक्ष ने 
प्रस्ताव रखने की स्वीकृत देते हुए कहा कि २४ श्रगस्त को काशी में हुई 
दुघटना निश्चित भी है और महत्वपूण भी ; किन्तु उन्होंने प्रस्ताव को तत्काल 
- रखे जाने की आवश्यकता पर सन्देह करते हुए कह्दा कि पहले श्री उपाध्याय 
इसका स्पष्टीकरण कर । श्री उपाध्याय ने उस पर प्रकाश डाला | ग्रह-मत्रो 
श्री सम्प णा नन्‍्द ने प्रस्ताव का विरोध किया और कटद्दा कि मार-पीट के कारणों की 
जांच की जा रही है, ओर स्थिति बिल्कुल ठीक है,. इसलिए, प्रस्ताव अना- 
वश्यक है। उनके उत्तर में श्री उपाध्याय ने पुनः कहद्दा कि काशी-कांड का 





( ३०३ ) 


प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पढ़ रहा है, जिसका प्रमाण कल लखनऊ में 
घटित एक घटना है, इसलिए इस प्रश्न पर तत्काल विचार किया जाना 
चाहिए। अध्यक्ष ने श्री उपाध्याय के पक्ष में अपना निणय देते हुए कहा कि 
यह प्रश्न तत्काल विचार करने योग्य है, इसलिए' इसको लेने के लिए सदन 
का कार्य स्थगित किया जाता है। मत-दान किये जाने पर प्रस्ताव के पत्त में 
केवल ३१ मत आये, जव कि नियमानुसार कम से कम ३६ मत (जो कुल 
सदस्य-संख्या का बारहवां भाग होता है) आना आवश्यक था। प्रस्ताव 
गिर गया । 


नियमानुसार किसी विषय पर जिसके सम्बन्ध में सदन में भली-मभांति 
विचार हो चुका हो, काय-स्थगन प्रस्ताव के रूप में उसको पुनः: सदन के 
समक्ष लाना अनियमित है ओर इससे सभा का समय व्यथ में नष्ट होता है। 
१० सितम्बर १६५२ को क्रान्तिकारी समाजवादी दल के श्री भारखण्डे राय के 
(जो अरब साम्यवादी दल में मिल गये हैं) काय-स्थगन प्रस्ताव पूर्वी 
जिलों की भ्रुखमरी से संबन्धित श्री जे० सी० कुमारप्पा के वक्तव्य से उत्पन्न 
स्थिति पर विचार करने के लिये रखा गया। प्रस्ताव में कह्दा गया था कि 
श्री कुमारप्पा का वक्तव्य उस सरकारी वक्तव्य की चुनौती है जिसमें उसने 
कहा था कि राज्य में कोई भुखमरी नहीं हे | प्रस्ताव को श्रस्वीकृत करते हुए. 
अध्यक्ष ने कह्दा कि इस विषय पर विधान सभा ने हाल में पूरे एक दिन 
तक विचार किया है। इस लिये श्रव इसका दुबारा विचार के लिये प्रस्तुत 
किया जाना नियम विदद्ध है। 


जैसा कि प्रक्रिया नियमावली में बतलाया गया है काय-स्थगन प्रस्ताव 

5 ऐसे किसी मामले के सम्बन्ध में नहीं रखा जा सकता जो कि राज्य के किसी 
भाग में विचाराधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो,?”* ऐसे 
* १४ नवम्बर १६०२ को लोकसभा में अध्यक्ष श्री मावल्बंकर ने काश्मीर के 
सदर-ए-रियासत के चुनाव पर वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत काय-स्थगन प्रस्ताव को 


अनियमित घोषित करते हुए कहा कि यह संविधान की व्याख्या का प्रश्न है 
जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय में हो सकता है । 


( १०४ ) 


विषयों को प्रस्तुत करके सदन का समय नष्ट किया जाता है। लोक सभा में 
१४ नवम्बर १६५४२ को साम्यवादी दल के उपननेता श्री हीरेन मुकर्जों के 
एक काय-स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष ने श्रस्वीकृत कर दिया जिसमें उन्होंने 
त्रिपुरा राज्य स्थित अगरतल्ला नगर के चारों ओर लगाई गई घारा १४४ पर 
वाद-विवाद करने की मांग की थी। अध्यक्ष ने कह्ठा कि इस ओऔचित्य का 


निणय न्यायालय में होगा इस लिये इसे यहां नहीं प्रस्तुत किया जा सकता | 


संसद में उन विषयों पर काय-स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी 
जा सकती जो राज्य सरकार से सम्बन्धित होते हेँ॥ | उसी प्रकार जो विषय 
केन्द्र के आाधीन होते हैं उन पर विधान-मण्डल में काय-स्थगन का प्रस्ताव 
नहीं रखा जा सकता । | 

सदन की प्रतिष्ठा और परम्परा की रक्षा की जिम्मेदारी जितनी सरकार 
की हं।तती है उतनी ही विरोधी दल की भी होनी चाहिये, तब ही संसदीय 


* ६ दिसम्बर १४०२ को लोकसभा के उपाध्यक्ष ने श्री नम्बयार के उस कार्य- 
स्थगन प्रस्ताव को, जिसमें उन्होंने तामिल्र में आये तूफान के विषय में विचार करने 
की अनुमति मांगी थी, अस्वीकृत कर दिया । प्रस्ताव का विरोध करते हुए स्वराष्ट्र 
विभाग के उप-मन्त्री श्री दातार ने कहा कि मद्रास सरकार तथा अन्य राज्य 
संस्थायें पीड़ितों की सहायता के लिये यथासंभव उपाय कर रही हैं। उपाध्यक्ष ने 
प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि यह विषय राज्य सरकार का है इसलिये 
लोकसभा में प्रस्तुत करने को अनुमति नहीं दी जा सकती । 

' ११ दिसम्बर १६७२ को हेदराबाद विधान-सभा में जनवादी लोकतंत्रीय 
मोर्चे के सदस्य श्री एस० रामनाथन ने एक काय-स्थगन प्रस्ताव रखा जिसमें कहा 
गया कि श्री पोद्दी श्रीरामुलू का अनशन हैदराबाद की आर विशेषकर तेलंगाना 
की जनता के लिये, जो विशाल आंध्र का एक अंग होगी, अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न 
है, श्रतः सदन को उस पर विचार-विनिमय करने का अवसर दिया जाय। अध्यक्ष . 
आरा काशीनाथ राव वेद्य ने प्रस्ताव को अनियमित घोषित करते हुए कहा कि इस 
प्रश्न का हैदराबाद सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है और इस बिषय को लेकर 
लोकसभा तथा मद्रास विधान-सभा में जो काय-स्थगन के प्रस्ताव श्रस्तुत किये गये 
थे उनके लिये भी अनुमति नहीं दी गईं । 


( ३०५ ) 


व्यवस्था कायम रह सकती है, अन्यथा नहीं । यदि विरोधी पक्ष औवचित्यानों- 
चित्य का विचार किये बिना सदा सरकार को बदनाम करने तथा उसे नीचा 
दिखाने की नीयत से संसद में काम करेगा और सरकार सदन में अपना 
बहुमत होने के कारण सदा विरोधी पक्ष की उपेक्षा करती रहेगी तो न 
संसदीय प्रणाली ही पनग्य सकेगी और न लोकतंत्र ही जीवित रह पायेगा ॥ 
इसलिये दोनों को एक दूमरे को समभने की आवश्यकता है। किन्तु तथ्य 
इसके विपरीत है। काय-स्थगन प्रस्तावों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं 
उन्हें देखकर यह तो सहज ही कहा जां सकता है कि प्रस्तावकों और समथकों 
ने संसदीय नियमों को भुलाकर साधारण विवेक से भी काम नहीं किया । बहुत 
कम ऐसा हुआ है जब कि सरकार के साथ उनकी शक्ति परीक्षा हुई हो । 
अधिकांशतः वे अध्यक्ष द्वारा श्रनियमित घोषित होने के कारण समाप्त हुए । 
भारत के संसदीय इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद स्थगन-प्रस्ताव 
१० दिसम्बर १६४२ को लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया जिसमें 
फ्रोंकफट (जमनी) के एक पत्र में प्रकाशित उस कथित समाचार की टिप्पणी 
के आधार पर विराध किया गया कि भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू 
रानी एलिजावेथ के राज्याभिषेक समारोह के श्रवसर पर भारत के प्रतिनिधि के 
रूप में उसके प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे । अमेरिकन उच्चायोग द्वारा प्रकाशित 
उक्त जमन पत्र में जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसका अथ शपथ छेना 
नहीं बलिकि सम्मान प्रकट करना होता है| प्रेस ट्रस्ट ऑफ इाण्डया ने उसका 
गलत श्रथ लगाकर जो समाचार प्रसारित किया वह भारत के पत्रों में भी 
प्रकाशित हुआ। उसपर तो विरोधी पक्ष के लोगों ने काय-स्थगन 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अध्यक्ष की अनुमति लेनी चाही किन्तु अध्यक्ष 
ने उसे अ्स्वीकार करके मामला वहीं पर समाप्त कर दिया था। किन्तु दिल्‍ली 
के एक समाचारपत्र “दिल्‍ली एक्प्रेस” ने प्रस्ताव के उपस्थित होने 
से पूव £ दिसम्बर को उसे प्रकाशित कर दिया | उसके श्रगल्ले 
ही दिन (१० दिसम्बर को ) श्रीमदी सुचेता कृपलानी ने उपाध्यक्ष 
श्री अनन्तशयनम आपयंगर से पूछा कि क्‍या उन्होंने “दिल्ली एक्वरप्रेस” 
में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें ९ दिसम्बर को उनको 
२० 
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( उपाध्यक्ष ) दिये गये कार्य-स्थगन प्रस्ताव का समाचार प्रकाशित 
हुआ है। उक्त समाचार यह था कि संसद के सदस्य इस बात का 
विरोध कर रहे हैं कि नेहरू जी महारानी एलिजावेथ के राश्याभिषेक के 
अवसर पर उनके पति शपथ ग्रहण करेंगे और यह कि सदस्यों ने इस पर 
वादबिवाद करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया है। सदन में 
प्रजा समाजवादी दल की नेत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने पुछा कि आखिर 
यह समाचार ञ्राज प्रकाशित केसे हुआ जब कि मैंने इसकी सूचना उपाध्यक्ष 
के कार्यालय में कल प्रस्तुत की। उपाध्यक्ष ने लोकसभा के नेता श्री नेहरू को 
स्थिति का स्पष्टीकरण करने के लिये कहा । नेहरू जी ने कहा क्रि में चाहता 
हैँ किन केवल उपाध्यक्ष के कार्यालय की, जिस पर समाचार प्रकाशित 
कराने का सन्देद प्रकट किया जा रहा है, जाँच की जाय बल्कि सदस्यों के 
बारे में भी जांच हो, क्‍योंकि संभव है कि कार्यालय से न निकलकर प्रस्ताव 
उपस्थित करनेवाले सदस्यों के द्वारा ही पत्र-प्रतिनिधि को मालूम हुआ हो । 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अनोचित्य का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्री ने 
प्रस्ताविका की आलोचना की और कहद्दा कि यह विचित्र बात है कि सदस्या ने 
कार्य-स्थगन प्रस्ताव उपस्थित कर दिया | मुभसे क्‍यों नहीं पुछु लिया कि सच 
बात कया है ? मुझसे कोई भी सदस्य मिल सकता है और स्थिति स्पष्ट करा 
सकता है। में इसे एकदम अनुत्तरदायी कदम समभता हूँ। कार्य-स्थगन 
प्रस्ताव मामूली कदम नहीं है । इसके लियो सतकता से काम लेना चाहिये 
था | उनके भाषण के बीच-बीच में विरोधी पक्ष वाले भी कुछ-न-कुछ बोलते 
जाते थे। काय-स्थगन प्रस्ताव की आलोचना करते हुए. उपाध्यक्ष ने भी कट्दा 
कि बहुत विशेष एवं महत्वपुण विषय पर द्टी कार्य-स्थगन प्रस्ताव उपस्थित 
किया जाना चाहिये। सदस्य गण इसके लिपे अ्रल्पसूचित प्रश्न या दीघंका- 
लिक प्रश्न पूछने जैसे मार्ग अपना सकते हैं | उन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर 
वाद-विवाद करने की श्रनुमति नहीं दो । 


कभी-कमी अ्रपवादस्वरूप कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाते हैं । 
६ मई १९५२ को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य-संचध विधान सभा में 


( २०७ ) 


सरदार बसवा सिंह (साम्थवादी) ने एक काय-रुथगन' प्रस्ताव उपस्थित करते 
हुए. कहा कि संगरूर जिले के पटवारी श्री अम्गनत सिंह को राजप्रमुख ने बिना 
कुछ कारण बताये तथा सफाई का अवसर दिये बिना ही श्रपदस्थ कर दिया, 
यह राजप्रमुख द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग है। प्रस्ताव स्वीकृत 
हो गया । 


ऐसे विषय पर काय-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जिस पर 

कि सदन में पहले ही कोई प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत किया गया हो । २२ 

फरवरी १६२६ को यू. पी. लेजिस्लेटिव कोंसिल के सभापति ने किसी श्र में 
एक विजली की कम्पनी को बिजली दिलाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये 
काय-स्थगन प्रस्ताव को लेना अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसी विषय पर 
सदन में पहले से एक संकल्प प्रस्तुत किया जा चुका था जिस पर वाद-विवाद 
होने ही वाला था । किन्तु, उन्होंने कहा, यदि संकल्प सदन में विचाराधीन 
हो सका तब यह देखा जायगा कि प्रस्तुत प्रस्ताव लिया जा सकता है या नहीं ।* 
ऐसे विषय पर भी प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता जो सम्बन्धित सरकार के 
क्षेत्र से बाइर हो तथा जिस पर कि संकल्प प्रस्तुत किया जाना श्रवैधानिक 
या अनियमित हो| । भारत सरकार द्वारा को'न्सल के एक सदस्य की गिरफ्तारी 
के विरुद्ध २२ मा १६२६ को कोंसिल की बेठक में एक सदस्य ने उस 
पर बिचार करनेके लिए काय-स्थगन का प्रस्ताव रखा | सभापति ने प्रस्ताव 
रखने की अनुमति भी दे दी, किन्तु गवनर द्वारा इस आधार पर कि गिरफ्तारी 


# जि, 2, ॥€8540ए2 (70फालों ?०5००्ट्वाए25, ५४०), राग, 
“- 72. 222, 

७ साचे १६२६ को कलकैते में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी पर यू. पी. 
लेजिस्लेटिव कीौसिल में ६ मार्च को एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें महात्माजी की 
गिरफ्तारी पर उत्पन्न स्थिति पर विचार करने का उल्लेख किया गया। अध्यक्ष ने 
यह कह कर कि इस प्रश्नका यू. पी. सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, तथा यह 
न्‍्यायपायिका से सम्बन्धित होने के कारण इसपर संकल्प नहीं प्रस्तुत किया जा 
सकता इसलिए इसपर प्रस्ताव भी नहीं रख खंकते, उसे श्रस्वीकृत कर दिया । 


( रे०८ ) 


केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार हुई है, काय-स्थगन का प्रस्ताव 
अनियमित घोषित कर दिया गया# । त्रिटिश लोकसभा में काय-स्थगन का ऐसा 
कोई प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जाता जिसका प्रशासन से या प्रशासन सम्बंधी 
कानून से कोई सम्बन्ध न हो । 

यदि किसी काय-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में झ्रधिक स्पष्टीकरण को 
आवश्यकता श्रथ्यक्ष अनुभव करे तो वह उसे किसो श्रन्य तिथि के लिए स्थगित 
भी कर सकता है] । 


# (, ?., 7,229590ए८ (०07० 770०८९८४0725 7076, 9, 339-4० 

+ ४०७ए :700, 9. 248. 

| विधान सभा में श्रो कारखणडे राय ( साम्यवादी ) ने एक काय-स्थगन 
प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा--कि बस्ती जिला के ११०० पटवारियों ने हड़ताल 
की हे जिसके कि राज्य के अन्य भागों में भी फेलने की आशंका है। प्रस्ताव का 
विरोध माल मंत्री श्री चरण सिंह ओर उपनेता हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने 
किया ओर बताया कि यह मामला न तो स्पष्ट हे और न विशेष सावजनिक 
महत्व का ही । अ्रध्यक्ष ने, जब तक दोनों पक्षों से ओर अधिक स्पष्टीकरण न 
मिल जाय, इसे अगली बैठक तक के लिये स्थगित कर दिया। 





( ३०६ ) 


 आझविश्वास के प्रस्ताव की प्रक्रिया 


अ्रविश्वास के प्रस्ताव दो प्रकार के द्वोते हैं--एक वह जो . लोक सभा 
ओर विधान सभा में श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध तथा राज्य-परिषद ओर 
विधान-परिषद्‌ में सभापति या उपसभापति के विरुद्ध रखा जाता है , 
दूसरा वह जो मंत्रि-परिषद के विरुद्ध होता हैं । दोनों प्रकार के प्रस्तावों के 
कारण भिन्न होते हैं। उन्हें सदन में प्रव्युत करने और उन पर विवाद की 
ग्रक्रिया भी भिन्न होती है। अ्रध्यक्ष या सभापति के विरुद्ध अ्रविश्वास 
का भ्रस्ताव उसके पतक्षपात-पू्ण व्यवहार के कारण अथवा सदस्यों का 
उसकी कार्य-कुशल्ता में सन्देह होने पर प्रस्तत किया जाता है; मंत्रि-परिषद 
के विरुद्ध अ्योग्यता, भ्रष्टाचार अथवा उसकी नीति देश के लिए हानिकारक 
सिद्ध होने के कारण अ्रविश्वास का प्रस्ताव रखा जाता है | 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अंविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 
संम्बन्ध में संविधान में लिखा है--- क्‍ 
. “लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला द 
. सदस्य लोक सभा के तत्काल्लीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प 
ड्ारा अपने पद से हटाया जा सकगा।” “कोई संकल्प तब तक भश्रस्ता- 
वित न किया ज़ायगा जब तक कि उस संकल्प के प्रस्तावित करने के अभि- . 
ग्राय की कम से कम चोद॒ह् दिन की सूचना न दे दी गईं हो”& 


तथा “क्ोक-सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने ' 
का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, श्रथवा जब उपाध्यक्ष को अपने 
पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने 


पर भी, पीठासीब न होगा तथा अनुच्छेद ६८ के खण्ड [२] के उपबन्ध उसी 
रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक 


नी िननश नल न न > 
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के सम्बन्ध में त्ागू दोते हैं जिससे कि यथास्थिति अ्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
अनुपस्थित है”? हे 
अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को अपदस्थ करने के संकल्प की सूचना जब 

प्रस्तुत हो जाती हे तब अध्यक्ष उसे सभा में पढ़कर सुनाता हे और उन 
सदस्यों से जो संकलन प्रस्तुत करने के पक्ष में हों अ्पने स्थान पर खड़े 
होने को कहता हें। यदि कम से कम तीस सदस्य खड़े हो गये तो 
श्रविश्वास का प्रस्ताव रखने की अ्रनुमति दी जाती है। उसके दस दिन बाद, 
जब भी सुविधा जनक हो, प्रस्ताव पर विचार होता है । 


अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति के विरुद्ध प्राय: अविश्वास का प्रस्ताव 
नहीं रखा जाता | कम से कम मारत की संसदीय व्यवस्था में तो यह नहीं पाया 
गया दै | अध्यक्ष के विझ्द्ध जब किसी सदस्य को अ्रसन्तोष होता दे, ओर 
प्रायः विरोधी दल के सदस्यों को ही असन्तोष होता है, वह अधिक से अधिक 
यह कद्द कर कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है सदन से बाहर चला जाता हे । 
पटियाला संघ की विधान सभा के कांग्रेस दल ने, जिसका पइले से यह इरादा 
था कि विधान सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया जाय, विधानसभा की बेठकसे एक दिन पू्व (२१ दिसम्बर १६४२ को) 
प्रस्तावित अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत न करने का नियाय किया । पटि- 
याला राज्य संघ विधान सभा में संयुक्त मो्च के ३०, कांग्रेस दल के २४ और 
साम्यवादी दल के ३ सदस्य हैं। एक अध्यक्ष है और दो स्थानों का चुनाव 
खदालत ने रिक्त घोषित किया है। इस राज्य में अध्यक्ष के पद को भी राज- 
नीतिक दलदल में घसीटने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि यह परम्परा 
चल पड़ी तो इसका घातक प्रभाव न केवल पटियाला राज्य-संघ पर पड़ेगा 
बल्कि अन्य राज्य विधान सभाओं पर भी पढ़ सकता है। 


: दूसरे प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव, जैसा कि मैं ऊपर उल्लेख कर 
चुका हूँ, मंत्रि-परिधद के सम्बन्ध में होता है। इस पर में कार्यपालिका 
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सम्बन्धी अध्याय में लिख चुका हूँ । यहां पर प्रक्रिया सम्बन्धी बातों का उल्लेख 
करना आवश्यक है । 

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला सदस्य अध्यक्ष 
से प्रश्नोतर काल के पश्चात्‌ सदन की अन्य कायवाही आरंभ होने से 
पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेता है। यद्ट सूचना लिख कर सभा के सचिव के 
पास प्रस्तुत की जाती है । 

यदि प्रस्ताव श्रनियमित नहीं है शरर उसे प्रस्तुत करने के लिये अध्यक्ष 
की स्वीकृति प्राप्त दो गई है तो अनुमति मांगे गये दिन से कम से कम दस 
दिन बाद जब भी अध्यक्ष उचित सममे प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाता है । 
श्रविश्वास का प्रस्ताव रखने की अनुमति केवल तभी मिल सकती है जब 
अध्यक्ष को यद्द विश्वास हो कि वह विधिवत रखा जा रहा है और उसे सदन 
में ययेष्ट समथन प्राप्त दे । इसके लिये वह प्रस्ताव को सदन के समक्ष पढ़कर 
सुनाता है ओर उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने को कटद्दता है जो 
अविश्वास का प्रताव रखने के पक्ष में हों। यदि कम से कम २० सदस्य इस 
पक्ष में हों कि मंत्रिगगरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जाय तो प्रस्ताव पर विचार करने की तिथि निंश्चत होती है। यदि तीस से 
कम सदरय खड़े हुए. तो प्रस्ताव पर विचार करने की श्रनुमति नहीं दी जाती ॥ 


जिस दिन अविश्वास का अश्रस्ताव प्रस्तुत होता है। सब प्रथम प्रस्तावक 
ओर उसके समर्थक प्रस्ताव रखने के ओऔचित्य पर प्रकाश डालते हैं । उसके 
पब्चात्‌ मंत्रि-परिषद की श्रोर से प्रधान मंत्री उत्तर देता है और सबसे बाद में 
सदन में प्रस्ताव पर मत-दान होता है। बहुसंख्यक सदस्यों का श्रविश्वास के 
प्रस्ताव के पक्ष में मत देने का परिणाम यह होता हैं कि मंत्रि-परिषद को 
तत्काल त्याग-पत्र देना पढ़ता है। राष्ट्रपति विरोधी दल के नेता को मंत्रि-परिषद 
की सूची प्रस्तुत करने को कहता है ओर यथाशीपध्र नया मंत्रिग्परिषद शपथ- 
ग्रहण करता है । 


मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वी- 
कार होने पर भी समूचे मंत्रि-परिषद को पदत्याग करना आवश्यक दह्ोता है 
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क्योंकि संभूचे मंत्रि-परिषद की संयुक्त जिम्मे दारी समझी जाती है। १६३५ के 
विधान में किसी एक मंत्री के विरुद्ध रखे गये प्रस्ताव के लिये केवल ब्रही 
मंत्री जवाब देह होता था ओर प्रस्ताव स्वीकृत होने की श्रवस्था में उसी को 
त्याग-पत्र देना पड़ता था । किन्तु यदह्द दोषपुण नियम था। मत्रि-परिषद.को 
संयुक्त जिम्मेदारी का अथ ही यह होता है कि प्रत्येक मंत्री के भले-बुरे कामों 
के लिये समूचा मंत्रि-परिषद जिम्मेदार होता है ; तब अविश्वास का प्रस्ताव 
किसी एक मंत्री के विरुद्ध ठोक नहीं होता । किसी एक मंत्री के विरुद्ध 
अविश्वास के प्रस्ताव का अमभिप्राय भी समुचे मंत्रि-परिषद पर किया 
गया अविश्वास समझा जाता है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि ““मंत्रि- 
परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा |” * 

यदि मंत्रिपरिषद की ओर से प्रहतुत किया गयां महत्वपुण विधेयक बहुमत 
से अस्वीकृत हो जाय तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ सकता है। उसी प्रकार 
यदि मंत्रि-परिषद किसी अ-लोक-विधेयक के विरुद्ध हो और वह बहुमत 
द्वारा स्वीकृत हो जाय तो यह मंत्रि-परिषद पर विश्वास का प्रस्ताव समझा 
जाता है। किसी मंत्री के वेतन में कयोती का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर 
भी यह समझा जाता है कि मंत्रि-परिघद पर सभा के बहुसंख्यक सदस्यों का 
विश्वास नहीं है और उसे त्याग-पत्र देना पढ़ सकता है।'। काय-स्थगन का 
प्रस्ताव भी कुछ अवस्थाओं में मत्रि-परिधद पर विश्वास का प्रस्ताव समझा 
जाता है। 

जून १९५२ में मद्रास राज्य में अ्रुप्पुकोट्टई संसदीय निवांचननक्षेत्र से 
कांग्रेसी उम्मीदवार के द्वार जाने पर इस प्रश्न को मुख्य मंत्री ने एक प्रकार 
से अपनी सरकार में विश्वासं का प्रश्न बना लिया था। उन्होंने विश्वास का 
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'' ३० जून १९५२ को ब्रिटिश लोक सभा में मजदूर दल ने खाद्य-मंत्री मेजर 
ल्ायड जाज के वेतन में ५ पांड कटौती की प्रस्ताव रखकर सरकार के विरुद्ध अवि- 
श्वास प्रकट किया गया। इस पर जब मत-दान हुआ तब प्रस्ताव के प्च में २०४ 
मत आये और उसके विरुद्ध ३०१ | प्रस्ताव गिर गया।. 
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प्रस्ताव विधान सभा में रखा और सदस्यों ने ४६ मतों के बहुमत से उनके 
मंत्रि-मशडल में विश्वास प्रकट किया । 

अविश्वास के प्रस्ताव की परम्परा कब और कैसे स्थापित हुई इसका 
ऐतिहासिक विवेचन यहां पर अनावश्यक है। संक्षेप में यह कहा जा सकता 
है कि सन्‌ १७४२ में प्रधान मंत्री राबट वालपोल के ब्रिटिश लोकसभा में 
पराजित हो जाने पर उसने मंत्रि-परिघद सहित तत्काल त्याग-पत्र दे दिया था, 
तब से संसदीय क्षेत्र में इस परम्परा का मान बढ़ता गया । 


अविश्वास का प्रस्ताव सदन में सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष को 
शक्ति का निर्णायक होता हे। जब तक सरकारी दल सदन में बहुमत में है 
तब तक विरोधी पक्ष के लोग अ्रविश्वास का प्रस्ताव करना बहुत आवश्यक 
नहीं समझते । ऐसी स्थिति में, जब कि विरोध में एकाधिक दल हों ओर वे 
सब मिलाकर सरकारी दल से संख्या में ग्रधिक हों तो सरकार को सदा भय 
बना रहता है कि विरोधी पक्त के लोग किसी समय उसे अ्रपदस्थ करने के 
लिये मिल सकते हें । कुछ राज्यों, जैसे मद्रास, त्रावशकोर-कोचीन, दैदराबाद, 
राजस्थान और पटियाला तथा पूर्वी पजाब राज्य-संघ में एकाधिक बार अवि- 
श्वास के प्रस्ताव रखने की नोबत आ चुकी है । 


. शजस्थान ओर ज्रावणकोर-कोचीन में अविश्वास के प्रस्ताव और उनके 
परिणामों का में पहले उल्लेख कर चुका हूँ । पिछले दिनों (१६ दिसम्बर 
१६५२ को ) हैदराबाद विधान सभा के मंत्रि-परिषद के विरुद्ध अविश्वास 
का प्रस्ताव ७४ मतों के विरुद्ध ६२ मतों से गिर गया । एक ही नहीं, तीन-तीन 
प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध रखे गये और उनपर तीन दिन तक वाद-विवाद 
हुआ । अश्रन्यत्र, जिन राज्यों में विरोधी दलों ने सरकार की ।स्थति जरा 
भी कमजोर देखी, वे अविश्वास के प्रस्ताव का श्रमोघ श्रस्त्र प्रयोग में लाने 
से न चुके | इस प्रक्रिया के आरंभ से श्रन्त तक कितना घन समय और श्रम 
व्यय होता है इसका यदि हमारे व्यवस्थापक विचार करें और उससे जो फल 
प्रास होता है उसका लेखा-जोखा करें तो यह स्वीकार करेंगे कि अविश्वास 
का प्रस्ताव, जो स्वीकृत भी न हो सका, एक घाटे का सौदा ह श्र 
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करदाता को अनावश्यक व्यय के भार से दबा देना है। अक्टूबर १९५२ में 
राजस्थान विधान सभा की बैठक केवल विरोधी पक्त द्वारा प्रस्तुत अविश्वास 
के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये बुलाई गईं थी। उस सम्बन्ध में सदस्यों 
का मार्ग-व्यय मिल कर बाइस हजार रुपया व्यय हुआ। २३ दिसम्बर को 
पटियाला राज्य-संघ की बैठक बुलाने में जो रुपया खच हुआ वह कम नहीं था । 
कहां से वह सब खच हुआ ? बिना सोचे समझे प्रस्तुत किया गया अविश्वास 
का प्रस्ताव न केवल अविवेकपूर्ण है वरन्‌ एक प्रकार से अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग ओर लोकतंत्र तथा संसदीय व्यवस्था का उपहास करना है । 


( ३१५ ) 
विधि-निर्माण की प्रक्रिया 


संसदीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह लिखा जा चुका है कि साधारणतः 
लोगों का यट्ट विश्वास है कि संसद का काम विधान निर्माण का है । किन्तु 
वस्तुतः उसके दो और काम द्ोते हैँ जिनमें एक, जिसका कि पहले उल्लेख 
किया जा चुका है, प्रश्न या प्रस्ताव के द्वारा श्रथत्रा कार्य-स्थगन प्रस्ताव से सरकार 
की श्रालोचना करके उस पर नियंत्रण रखना है; ओर दूसरा वित्तीय विषयों 
में नियाय करना है। इसमें सन्देह नहीं कि पहले ब्रिटिश संसद का काम 
केवल विधि निर्माण का होता थाक | कालान्तर में उसका प्रभाव बढ़ने 
लगा श्रोर छेत्र विस्तृत होता गया । 

यहां पर विधि-निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। 

विधि निर्माण के सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी 


विधेयक तब तक अधिनियम नहीं हो सकता जब तक कि संसद ( लोकसभा 
ओर राज्य-परिषद्‌ ) द्वारा तीन बार स्वीकृत होने के पश्चात्‌ उसपर राष्ट्रपति 


के हस्ताक्षर न हो जायें। विधि-निर्माण में विधेयक का सर्वाधिक महत्व 
होता है। मत्री के अतिरिक्त जो सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है वह पहले 
उसकी सूचना संसदीय सचिव को देता है औजऔर उसके साथ उस विधेयक 
की एक प्रति, उसके कारणों तथा उद्द श्यों के पूण विवरण सह्दित संलग्न 
करके प्रस्तुत करता है। यदि विधेयक इस प्रकार का दे कि बिना राष्ट्रपति 
की पूव स्वीकृति के उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो प्रस्तावक उसके 
साथ एक प्रमाण-पत्र संलग्त करके प्रस्तुत करता है। उसके साथ प्रमाण-पत्र 
दिये बिना सूचना भी वेध नहीं समझी जाती । जब तक अ्रध्यक्ष अन्यथा 
प्रतिबन्ध न करे विधेयक को प्रस्तुत करने की श्रनुमति के लिये प्रस्ताव की 
सूचना की अवधि एक मास होतो है । 

सरकारी विधेयक सम्बन्धित मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं। 
उनके निर्माता सरकार के विशेषश्ञ कमचारी होते हैं । ब्रिटिश सचिवालय में 
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( ३१६ ) 


काम करनेवाले विधान विशेषज्ञों के सम्बन्ध में लोकसभा के अध्यक्ष के सलाह- 
कार सर सेसिल कार का कद्दना है कि श्वेतप्रसाद के वे सबसे प्रमुख व्यक्ति 
होते हैं । वे सर्वांधिक परिश्रमी और मंजे हुए होते हैं । खयं राजनीति से प्रथक 
रहते हुए भी वे राजनीतिक गतिविधियों से पूर्णतः श्रवगत रहते हैं । प्रत्येक 
विख्यात मंत्री के सम्बन्ध में, उसके गुण-दोषों को जानते हुए भी, वे उसका 
कभी किसी से उल्लेख नहीं करते । उनका कानून का शान बहुत व्यापक ओर 
सह्दी होता है । उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती हे# | सरकारी विधेयक 
तैयार करने ओर उसके प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया यह है कि जिस विभाग 
से सम्बन्धित विधेयक हो उस विभाग का मंत्री विधेयक की मोटी रूप-रेखा 
तैयार कर मंत्रि-परिषद के सम्मुख रखता है। मंत्रि-परिषद औपचारिक ढंग 
से उसके आधार मूल सिद्धान्तों को स्वीकार कर उसे बाकायदा कानूनी रूप 
देने के लिये उस विभाग के विरेषज्ञों के पास भेजता है जहां विधेयक की 
धारायें और उफ-घारायें तैयार की जाती हैं । बहुत सतकता से प्रत्येक वाक्य 
शोर शब्द को रखा जाता है जिससे फिर कोई वेघानिक कठिनाई न पैदा 
हो | उसके पश्चात्‌ संसद में प्रस्तुत करने से पूव मंत्रि-परिषद उस पर अन्तिम 
स्वीकृति देतां है। ह द 

विधेयक दो प्रकार के होते हैं-“/-एक “लोक विधेयक” ( ?प्रश८ ॥:)॥। ही 
श्र दूसरा अ-लोक विधेयक? ( 070०८ ही] )। जिस विधेयक का 
सम्बन्ध सावजनिक हित से हो उसे लोक विधेयक कहते हैं ओर जिसका 
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नन्जिः (ल्ली गा ; ए०ाव्टाफागड शाशीकं ह8वगागरांडाव- 
धंएट ॥.4ए, ६ 77] 


रा, 


सम्बन्ध किसी विशेष स्थान से हो उसे अ-लोक विधेयक कहते हैं। 
जमींदारी, विनाश करने, सिनेमाघरों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने 
निर्वाचनाधिकार में परिवतन करने आदि विधय लोक-विधेयक के श्रन्तर्गत 
झाते हें। किसी स्थान विशेष पर सड़क या रेल की लाईन बनाने श्रथवा 
किसी नगरपालिका या शिक्षण संस्था को कर्ज देने आदि के संबंध में जो विधेयक 
प्रस्तुत किया जाता है उछे शअ्र-लोक-त्रिघेयक कहते हैं । इसके अतिरिक्त जिस 
लोक -बविघेयक को मंत्रि-परिषद की भार से प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी 
विधेयक कहते हैं | सभी घन विधेयक्र सरकारी होते हें। जिस लोक-विधेयक 
का राजस्व से सम्बन्ध नहीं होता वह संसद के किसो भी सदस्य द्वारा, 
जो मंत्रि-परिषद में नहीं है प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के 
विधेयक को अ्र-लोक-विधेयक कहते हें | राजस्व-विधेयक को छोड़कर अन्य सभी 
प्रकार के विधेयक संसद्‌ के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं | राजस्व 
विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं । 

यदि किसी विधेयक के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति के प्रस्ताव का 
विरोध हो तो अध्यक्ष आवश्यक होने पर प्रस्तावक और उसके विरोधी को 
संक्षेप में अपने मन्तव्य का स्पष्टीकरण करने को कद्द सकता हैे। फिर अधिक 
वाद-विवाद के बिना प्रश्न रखा जाता ददै। किन्तु यदि विरोध इस आधार 
पर हो कि विधेयक के द्वारा ऐसा विधान प्रस्तुत किया जा रहा है जो संसद्‌ के 
क्षेत्र से बाहर है तो श्रध्यक्ष उस पर पूरा वाद-विवाद करने की अ्रनुमति दे 
सकता है । 

अ्रथस बाचन -- 

सूचना देने के पश्चात्‌ निधारित तिथि पर विधेयक सभा के सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाता है। उस समय बिना वाद-विवाद के ही प्रस्ताव को विचार 
करने के लिये स्वीकार कर लिया जाता दे | इसे प्रथम बाचन कहते हैं । 

विधेयक प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्‌ थथाशीघ्र उसे प्रकाशित किया 
जाता है* | 


फनी >जज- ++3-+-टीलनी-ननिनानाकक >नन+- ली क०+-ा3-+०>ककणक, 
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( ३१८ ) 


किती विधेयक को प्रस्तुत करते समय, या बाद में किली भी समय, प्रस्तावक 
अपने वधयेक के सम्बन्ध में निम्नालिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्ताव कर 
सकता है : 

(१) यह कि उसको सभा द्वारा या तो उसी समय विचाराथ लिया जाय 
या किसी ऐसे आगामी दिन लिया जाय जो उसी समय निर्दिष्ठ कर दिया 
गया हो ; या 

(२) यह कि उसको एक प्रवर समिति को सोंप दिया जाय ; या 

(३) यद्द कि उस पर सम्मति जानने के लिये उसे प्रसारित किया जाय | 

किन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक 
कि उक्त विधेयक की प्रति सदस्यों के पास न पहुंचा दी जाय। यदि प्रस्ताव किये 
जाने से दो दिन पूव विधेयक की प्रति सदस्यों में वितरित न की गई तो 
कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर आपत्ति कर सकता है ओर यदि अध्यक्ष प्रस्ताव 
को रखने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति मान्य समझी जाती है। 

विधेयक का प्रथम वाचन उसे पढ़ने के बाद ही समाप्त हो जाता है। 
उसके बाद उसे प्रकाशनाथ भेज दिया जाता है। किन्तु विधेयक प्रस्तुत करने 
वाले सदस्य को जो कि उसका संरक्षक माना जाता है, बाद की सभी काय- 
वाहियों में मौपचारिक ढंग से प्रस्तुत रहना होता है # । 


द्वितीय वाचन-- 


मे के शब्दों को उद्घृत करते हुए रेडलिक लिखता है कि सबसे महत्वपूरा 
सीढ़ी जिससे होकर विधेयक गुजरता है द्वितीय बाचन दे । 


आलनन अंजलजजआ 5 ऑअवनल++ *+ जनक अजज-नजयन हलजिल तक. औै+-+०++-->> पक 





जाल एण+ ७ ०४ीक्‍ज.+ *०७393तलस.क> जल +-नननमनोज«»+ ++«+-नननननज कितना. अ>वनननन-+- तनमन पन-रण-ाक ७५०१०७५०-०क--+«->+क प»न- ,०3कन्‍०+म>बक जन्‍नब नल पता-+++- 


# रिटत<८) : 9, ५०. वा, ?. 85. 


(/“770८ $टटणाते कटबतीाएड्ु 5. पीट 7905६ उक्[70 एक डाड्छुट प्राठगपहुँए णग्रैंटा 
पल जा] 35 एटवपपंएटत (0 92888; 07 40 छं70०6८. फरपंग्रटंएाट 5 पाला व इंडडपंट,- धापत 
35 2्क्तततरते ठ वलक्ांटत 09 & ए00९ ० पार सछठएडट, फ्ा०परा ३६ 5 एठा #टश्ुपांद्या 07 
फीड 02टबड्लणा (० 82089, े तेंटादां, ॥8 इटएटए्ओो 2]980525.7? 


“४०५४. 700, ?, 365, 


(३१६ ) 


उसके पश्चात विधेयक के सिद्धान्त और उसके व्यापक आदेशों पर 
बाद-विवाद होता है । किन्तु जितना कि उसके स्पष्टीकरण के लिए श्राब- 
श्यक हो उससे अधिक ब्योरेवार वाद-विबाद नहीं किया जा सकता । इस 
स्थिति पर विधेयक में कोई संशोंधन प्रस्तावित नहीं किया जाता । किन्तु 
यदि विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य यह प्रस्ताव करे कि उसका विधेयक 
विचाराथ लिया जाय तो कोई भी सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर 
सकता है कि विधेयक को प्रवर समिति को सोंप दिया जाय या ऐसे 
दिनांक तक सम्मति जानने के लिए उसे प्रसारित किया जाय जो उक्त प्रस्ताव 
में निर्दिष्ट हो । यदि विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य यह शपस्ताव करे कि 
उसका विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय, तो कोई भी सदस्य संशोधन के 
रूप में यह प्रस्ताव कर धकता है कि विधेयक को ऐसे दिनांक तक सम्मति 
जानने के लिए प्रसारित किया जाय जो प्रस्ताव में निर्दिष्ट हो | 


विधेयक पर मत जानने के लिए रखा गया प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के 
पश्चात्‌ विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य यदि वह आगेकी कायवाही करना 
चाहे यह प्रस्ताव करता है कि उक्त बिधेयक एक प्रवर समित को सौंप दिया 
जाय । किन्तु यदि श्रध्यक्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है कि विधेयक विचा- 
राथ लिया जाय, तो वह प्रवर समिति को नहीं सोंपा जाता । 


ऐसा प्रस्ताव, कि विधेयक विचाराथ लिया जाय, विधेयक प्रस्तुत करने 
वाले सदस्य के अतिरिक्त श्रन्य कोई सससस्‍्य नहीं कर सकता, और ऐसा कोई 
भी प्रस्ताव कि विधेयक प्रवर समिति को सोंप॑ जाय या उस पर सम्मति जानने 
के लिये उसे प्रसारित किया जाय, विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य नहों 
कर सकता | किन्तु यदि प्रस्ताव विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्व के प्रस्ताव 
के संशोधन के रूप में हो तो अन्य कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर खकता है। 

द्वितीय वाचन में विधेयक की धाराओं पर प्रथक-पृथक रूप से विचार 
होता है, उस पर संशोवन रखा जाता है ओर विरोध होता है । 

यदि बिरोधी पक्ष सरकारी पक्ष के साथ अपनी शक्ति की परीक्षा 
करना चाहे तो उसके लिये द्वितीय वाचन ही उपयुक्त अवसर 
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है। ऐसे भ्रवसर पर यदि सरकारी पक्ष की हार हो जाती है तो मंत्रि-परिषद 
को त्याग-पत्र देना पड़ता हे# | 

द्वितीय वाचन के पश्तात्‌ विधेयक समिति के सिपुद होता है। समिति, 
अपनी नियुक्ति के पश्तात्‌ समय समय पर बैठक करती है ओर समा द्वारा 
नियत समय के भीतर वह विधेयक पर अपनी रिपोट संलग्न करके प्रस्तुत 
करती है | 5मिति का कोई सदस्य यदि बहुमत से सहमत नहीं हे तो असहमति 
का प्रथक॒ विवरण भी संलग्न करके प्रस्तुत करता है। एक या एकाधिक 
सदस्य उस पर श्रपनी श्रल्पमत रिपोट भो प्रस्तुत कर सकते हैं । 

समिति द्वारा रिपोट प्रस्तुत होने के पश्चात्‌ विधेयक प्रस्तुत करने वाला 
सदस्य प्रस्ताव करता है कि विधेयक,पर प्रवर समिति द्वारा की गई रिपोर्ट के 
रूप में विचार किया जाय। समिति की रिपोट सहित विधेयक पर विचार 
करने के ।लछये उसे सभा में प्रस्तुत करने से दो दिन पूव सदस्यों में वितरित 
किया जाता है । यदि वह सदस्यों को कम से कम दो दिन पूब प्राप्त न हो 
तो सदस्य उस पर वाद-विवाद करने पर आपत्ति उठा सकते हैं। यदि अध्यक्ष 
रिपोट को विचाराथ लिये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आश्रापत्ति मान्य 
होगी । यदि विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य यह प्ररताव करे कि विधेयक 
विचाराथ स्वीकार कर लिया जाय तो कोई भी सदस्य संशोधन के रूप में यह 


#&प्रसंगवश यहां पर यह बततल्लाना आवश्यक है कि सभी अवस्थाओं में मंत्रि- 
परिषद को त्याग-पत्र देना आवश्यक नहीं समझा जाता। ११ नवम्बर १६०२ को 
काश्मीर विधान सभा ने अपने द्वितीय अधिवेशन में वित्त मंत्री श्री जी० एल० 
डोगरा के एक सरकारी विधेयक को, जिसमें उन्हंने राज्य के उप-मंत्रियों को वेतन 
तथा भता देने की व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, अस्वीकार कर दिया। विधेयक 
में सिफारिश की गईं थी कि उपन-संत्रियों को ८०० रुपये मासिक वेतन, मुफ्त कार 
ओर २०० रुपये मासिक भत्ता स्वीकार किग्रा जाय । सभा ने विकास मंत्री श्री एस० 
एल० शराफ का एक दूसरा प्रस्ताव, जिसमें उन कमचारियों को ऋ्षति-पूर्ति की 
सिफारिश की गई थी जो सरकारी नौकरियों अथवा व्यक्तिगत कारखानों में काम 
करते समय घायलहो जाते हैं, तत्काल लेना अस्वीकार करके उसे भविष्य के लिये 
स्थगित कर दिया गया। 
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प्रस्ताव कर सकता है कि वह विधेयक पुनः प्रवर समिति को सौंपा जाय या 
सम्मति जानने के लिये उसे प्रसारित या पुनः प्रसारित किया जाय । 

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर कोई भी 
सदस्य उस विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता दे। सभा 
की अनुमति से संशोधन वापस भी लिया जा सकता है। जब तक यह 
प्रत्ताव कि “विधेयक विचाराथ लिया जाय” स्वीकृत नहीं होता तब तक 
विधेयक 'रिपोट स्टेज! से होकर गुजरा हुआ नहीं माना जाता । 'रिपोट स्टेज! 
के पश्चात्‌ वह तृतीय वाचन के लिये तैयार होता है। 


तृतीय वाचन--- 


विधेयक के तृतीय वाचन को प्रायः ओपचारिक ढंग से स्वीकार कर लिया 
जाता है। यदि आवश्यक समझा गया तो यत्र-तत्र शाब्दिक संशाधन कर 
लिये जाते हैं और उन्हें प्रायः बिना विराघ के स्वीकार कर लिया जाता है | 
जिन्‍्तु कभी-कभा विरोध भी हो जाता है | # यदि धाराओं के सम्बन्ध में कोई 
विशेष संशोधन किया गया तो विधेयक का पुनः समिति में जाना आवश्यक 
होता है । लछांक सभा में तृतीय वाचन समाप्त होने के पश्चात्‌ उसका कांय 
समाप्त हो गया समझा जाता है आओर विधेयक राज्य-परिषद में मेज 
दिया जाता हे। इस संबन्ध में यह भी उल्लेखनीय हे कि किसी भी 
वाचन के समय अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित 
किया जा सकता है। राज्य-परिषद में दो बार उसका वाचन होता है। 
धन-विधेयक्र को छाड़कर अन्य सब विधेयकों के लिये दोनों सदनों की 
सहमति होनी आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर विधेयक 
अधिनियम बन जाता है। 





ब्थत नह. बी जनमनन च्न्न 





$9 अगस्त १६०२ में निरोधाव्मक नजरबन्दी ( संशाधन ) विधेयक का तीसरे 
वाचन सें भी कड़ा विरोध किया गया। सदन में इतनो अधिक गरमागरम बहस 
हुईं कि विरोधी दल्व के सदस्यों ने दो बार दलगत रूप से तथा एक बार व्यक्तिगत 
रूप से सभा त्याग किया। तृतीय वाचन के पश्चात्‌ मत-दान होने पर ६१ के 
विरुद्ध २६६ मतों से बिघेयक स्वीकृत हो गया। 

२्‌१ 
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धन-विधेयक -- 
संविधान में घन-विधेयक सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया निम्न प्रकार से दी 


गई है--- 

“राज्य-परिषद में धघन-विधेयक पुनः स्थापित न किया जायगा | 

“लोक-सभा से पारित हो जाने के पश्चात्‌, धन-विधेयक, राज्य- 
परिषद को, उसकी सिफारिशों के लिये पहुँचाया जायगा तथा रा|ग्य-परिषद्‌ 
विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चोदह दिन की कालावधि के भीतर, 
उसे अपनी सिफारिशों सहित लोक-सभा को लौटा देगी तथा ऐसा होने 
पर लोक-सभा राज्य-परिंषद की सिफाश्शों में से सबको या किसी को 
स्वीकार कर सकेगी । 

“यदि राज्य-परिषद्‌ की सिफारिशों में से किसी का लोक-सभा 
स्वीकार कर लेती है तो धन-विधेयक राज्य-परिषद्‌ द्वारा सिफारिश किये गये 

लोक-सभा द्वारा स्वीकृत हुये संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित 
समझका जायगा। 

“यदि राज्य-परिषद्‌ की सिफारिशों में से किसी को भी लोक-सभा 
स्वीकार नहीं करती है तो धन-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ द्वारा सिफारिश किये 
गये संशोधनों में से किसी के स्वीकृत हुये बिना भी, उसी रूप में दोनों सदनों 
द्वारा पारित समझा जायगा जिसमें कि वह ल्लोक-सभा द्वारा पारित किया 
गया था। 

“यदि लोक-सभा द्वारा पारित होने पर रा-य-परिषद को उसकी सिफा- 
रिशों के लिये पहुँचाया गया धन-विधेयक उक्त चोद॒ह दिन की कालावधि 
के भीतर लोक-सभा को लोटाया नहीं जाता तो उक्त कालावचधि की समाप्ति 
पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समका जायगा जिसमें लोक- 
सभा ने उसे पारित किया था ।””& 

घन-विधेयक की परिभाषा संविधान में इस प्रकार लिखी है कि-- 
कोई विधेयक घधन-विधेयक्‌ समका जायेगा यदि उसमें निम्नलिखित 
विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखनेवाले उपबन्ध अन्‍्तर्विष्ट 
हैं, अर्थात्‌--- 

“(क) किसी कर का आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलना या विनियमन; 

“(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का, अथवा कोई शरत्याभूति देने 
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का, भ्रथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने घाले किन्ही 
वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि में संशोधन करने, या विनियमन; 

“(ग) भारत की संचित-निधि अ्रथवा आऊस्मिकता-निधि की अभिरज्षा, 
शेसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना; 

“(घ) भारत को संचित निधि में से धन का विनियोग; 

“(छ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारतीय ब्यय घोषित 
करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना; 

“ (ज) भारत की संचित निधि के या भारत के ल्ोक-लेखे के मध्ये घन 
प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अमभिरतक्षा या निकासी ; करना अथवा संघ या 
राज्य के लेखाओं का लेखा-परीक्षण; अथवा 

“(छ) उपखंड [ क ] से [ च ] तक में उल्लिसित विषयों में से किसी का 
आनुपंगिक कोई विषय । 

“(२ ) कोई विधेयक केवल इस कारण से धन-विधेयक न समझा 
जायेगा कि वह जुर्मानों या अन्य [अथ-दर्डों के आरोपण का, अथवा अनु- 
झप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुई सेवाओं के लिये फीसों की, अभि- 
याचना का या देने का, उपबन्ध करता है, अथवा इस कारण से कि वह 
किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी 
कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने या विनियमन का उपबन्ध 
करता है। 

“(३ ) यदि थह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन-विधेयक है या 
नहीं तो उस पर लोक-सभा के अ्रभ्यक्ष का विनिश्रय अन्तिम होगा । 

“८( ७ ) अनुच्छेद १०& के अधीन जब धन-विधेयक राज्य-परिषद को 
भेजा जाता है तथा जब वह अनुच्छेद ११५ के अ्रधीन अनुमति के लिये 
राष्ट्रपति के समझ उपस्थित किया जाता है तब प्रत्येक धन-विधेयक पर लोक- 
सभा के अध्यक्ष के इस्ताक्षर खह्दित यह प्रमाश अंकित रहेगा कि वह धन- 
विधेयक है ।?& 


श-लोक-विधेयक-- 


अ-लोक-विधेयक को गेश सरकारी बिल भी कहां जाता है। लोक- 
विधेयकों के लिये तिथि निश्चित रहती है। किन्तु चूँकि प्राण; लोक-विधेयक्नों में 


(अल -"-:4+कव्क०-०००७+५०»५ कक नतकक 
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इतना अधिक समय व्यय हो जाता है कि जो समय अ-लोक विधेयकों के लिये 
निश्चित होता है वह मी लोक-विधेयकों के लिये ले लिया जाता है शोर 
श्र-लोक विधेयकों के लिये समय निकालना कठिन हो जाता है, इसलिये उनमें 
लगभग सभी बिना प्रस्तुत हुए ही समाप्त हो जाते हैं। भाग्य-पत्रक (,00) के 
द्वारा दजनों विधेयकों में स॑ दो-चार चुने जाते हैं | उनमें भी मुश्किल से 
एक-दो विधेयक किसी अधिवेशन में पास हा पाते हैं। भाग्य-पत्र के अ्रनुसार 
सूचना-पत्र पर जिस विधेयक को प्रथम स्थान प्राप्त होता है उसका प्रस्तावक 
निश्चित तिथि पर सदन में उसे पढ़ता है। इसे प्रथम वाचन कद्दते हैं । तब 
द्वितीय वाचन के लिये भा तिथि निश्चित होती द्दैे। द्वितीय बाचन के 
पश्चात्‌ विधेयक्र किसी स्थायी समिति को भेज दिया जाता है | 

इस सम्बन्ध में जिन्हें किसी विशेष अधिकार की आवश्यकता होती है 
सदन के नाम सम्बोधित करके एक प्राथना-पत्र सचिव के पास प्रस्तुत करते हैं 
जिसके साथ उसका प्रारूप भी संलग्न हाता है। उसके सम्बन्ध में पहले एक 
सावजनिक सूचना भी प्रेषित की जाती है ताकि जो भी उस विधेयक से 
प्रभावित द्वोते हों वे पूणतः भवगत हो जायें । 

अध्यक्ष अ-लोक विधेयक पर विचार करनेके लिये पांच व्यक्तियों की एक 
समिति नियुक्त करता है| समिति के सदस्यों में से एक व्यक्ति उसका सभा- 
पति होता है | यदि उपाध्यक्ष भी समिति का एक सदस्य है तो वद्दी उसका 
सभापति होता है। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति अ्रपने में से किसी 
अन्य को सभापति चुनती दै। थदि वह काय कर सकने में श्रसमथ है तो 
अध्यक्ष उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को सभाषति नियुक्त करता है। समिति 
निश्चित समय में अपना [रपोट प्रस्तत करती है जिसमें इस बात का विवरण 
रहता है कि वह नियमानुकूल है या नहीं तथा उसे प्रसारित करने का निर्देश 
दिया गया है या नहीं । समिति की रिपोट प्रायः स्वीकृत इ। जाती है, यद्यपि 
सभा को उसे अस्वीकार करने का पूण श्राधकार होता है। 

ब्रिटिश संसद में अ-लोक विधेयक प्रस्तुत करने की परम्परा श्रत्र धीरे-धीरे 
समास दो रही हे । 


( ३२५ ) 


गिलोटिन-- 


ऐसी स्थिति में, जब कि एक ओर सरकारी विधेयक, जो सावजनिक 
महत्व का द्वोता है शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत कराना श्रावश्यक हो श्रौर दूसरी ओर 
विरोधी पक्ष द्वारा उसमें ब्रिलम्ब्र किया जा रहा हो, तब अश्रध्यक्ष को अपने 
विशेषाधिकारों के द्वारा बिना वाद-विवाद के उसे पारित कराना होता है। 
ऐसे अवसर पर जिस शस्त्र का वह प्रयोग करता है उसे “गिलोटिन? कहते हैं | 
गिलोटिन शब्द का मूल सम्बन्ध फ्रान्सीसी राज्य-क्रान्ति से है । देश-द्रोहियों 
का सर धड़ से अलग करके प्राणदण्ड देने की एक विशेष विधि को 
गिलोटिन कहते थे। फांसी पाने वाला अपनी गदन को लोहे की छुड़ पर 
रखता था ओर ऊपर से एक मारी अध-चन्द्राकार कटार धीरे-धरे नीचे आकर 
उसके गले को धड़ से अलग कर देती थी । कालान्तर में इस शब्द का प्रयोग 
भाव रूप में भी किय। जाने लगा | संसदीय भाषा में इसका अथ यह दै कि 
अनावश्यक लम्बी वहस को कम करने के लिए. अध्यक्ष उस विषय के पत्ष 
ओर विपत्ष मे मतगणना करा कर उसकी भाग्य का निर्णय कर देता है। 


संसदाय प्रक्रिया में गिलोटिन का व्यत्रहार पिछली शताब्द के उत्तराध 
में ब्रिटिश लोक सभा में पहले-पहल किया गया जब्र कि आयरिश दल की 
गति ।धक नंंति के फलस्वरूप सभा की कायवाह्दी अनावश्यक रूप से लम्बी होती 
जाती थी और उसे रोकने के लिये कुछ उपाय आवश्यक था | गिलोटिन का 
प्रयोग करने से पूव सन्‌ श्८८१ में सभा की कार्यवाही स्थगित करने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने को परम्परा स्थापित की गई, जिसके अनुसार कोई भी सदस्य प्रस्ताव 
करके सभा की स्वीकृति से सदन की कायवाही बन्द करा सकता था। किन्तु 
थोड़े ही समय के पश्चात्‌ गिलोटिन का प्रयोग करना भी आवश्यक हो 
गया ।* गिलाटिन का प्रयोग यद्यपि कुछ लेखकों के मतानुसार तानाशाही हे, 
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( ई२६ ) 


तथापि ऐसे अवसर पर जब कि आवश्यक विवैयक को शीघ्रताशीघ्र पास 
कराना आवश्यक होता है, इस शस्त्र का प्रयोग अनुचित नहीं समझा जा 
खकता । गिलोटिन के द्वारा, चाहे विधेयक पर तनिक भी वाद-विवाद न 
ह्ुशआा हे # सतगणना कराकर सदन द्वारा उसकी स्वीकति प्राप्त कर ली 
जाती दे । 


डा गांग्रडाटए डीयोा देल्‍लेबारट गा करा5 फजॉबटल पाना बहाए जा, गराठांणा 06 ०प्रला 
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%& उत्तर प्रदेश विधान-परिषद में माल मंत्री श्री चरण सिंह द्वारा अस्तुत 
उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि रक्षा सम्बन्धी अधिनियम नियत समय 
बर पारित न होने के कारण २४ सितम्बर १६७५२ को सभापति श्री चन्द्रभाल ने 
'गिल्लोटिन! का प्रयोग करके बिना वाद-विवाद के मत लेकर उसे पारित करा 
दिया । 


( ३२२७ ) 
वित्तीय प्रक्रिया 


ब्रिटिश संसद्‌ को “जननी-संसद्‌”? कहा जाता है। जिसकी संसदीय प्रक्रिया 
को भारत ने ज्यों का त्यों स्वीकार किया है। निस्सन्देह वित्तीय प्रक्रिया उसका 
एक प्रमुग्व एवं महत्वपू्ण अंग है । विचीय प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है उतना 
ही यह देखा गया है कि अधिकांश समभासद न तो इसकी जानकारी रखते हैं 
और न उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी होती है। किसी भी आय-व्ययक या 
अनुदान पर “हां! या “नहीं? कहने के अतिरिक्त उन्हें उसकी प्रक्रिया संबन्धी 
बातों का कुछ मी शान नहीं होता, यद्यपि सभा की अ्रधिकांश कार्यवाही, जिसमें 
वे भाग लेते हैं, वित्तीय प्रक्रिया से सम्बन्धित होती है | आय-व्ययक पर तियंत्रण 
लोकसभा के अधिकारुन्तेत्र को चीज है। ब्रिटेन में शताब्दियों के संघर्ष के 
फलस्वरूप लोक सभा को यह अधिकार प्राप्त हों सका* 


आधुनिक शब्द वित्त विधेयक ( 797८८ 9] ) का प्रथम प्रयोग 
ब्रिटेन में १८९४ से हुआ । उससे प्‌व उस वार्षिक वित्त को, जिसमें व के 
तमाम करों ओर राजस्व सम्बन्धी आय-व्ययक का उल्लेख होता था 
“स्टम्स ऐण्ड इईनलैन्ड रेवेन्यू बिल? ((-पड075 37वें ॥7474 7२८ए८॥प८ 
ऊा। ) कहते थे, उसी व७ से उसे वित्त विधेयक कहने लगे | इस विधेयक 
का एक महत्व ओर है कि “इससे पूव राष्ट्रीय ऋण के, जो एक प्रथक विषय 
होता था, घटाने के उपायों को भी सरकार शअ्रपने वार्षिक वित्त विधेयक में 
सम्मिलित करने लगी।। तब से ब्रिटिश लोकन्सभा ने अथ-सम्बन्धी समस्त 
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( ३२८ ) 


अधिकारों का अपने हाथ में ले लिया । उसे श्र अधिकार प्राप्त है कि वह 
निणय करे राष्ट्रीय आय किस प्रकार बढ़ाई जाय और उसे विभिन्न मदों पर किस 
प्रकार व्यय किया जाय# | 


हमारे संविधान में लिखा है *-- 


“(१) प्रत्येक वित्तीय वष के बारे में संसद के दोनों सदनों के समत्त 
राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्ृलित प्राप्तियों और व्यय का 
विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में वार्षिक वित्त-विवरण? 
नाम से निर्दिष्ट क्रिया गया है। ह 

“(२) वाषिक वित्त विवरण में दिये हुए व्यय की प्राकललनों में--- 

(क) जो व्यय इस संविधान में भारत की संचित निधि पर पारित 
च्यय के रूप में वश्शित है उसकी पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियाँ; तथा 

(ख) भारत को संचित निधि से किये ज्ञान वाले अन्य प्रस्थापित 
व्यय की पूर्ति के लिये अपेक्षित राशियां प्रथक दिखाई जायंगा तथा राजस्व- 
लेख पर हाने वाले व्यय का अन्य व्यय से भद किया जायगा। 

“३--निम्न व्यय भारत को संचित निधि पर पारित व्यय होगा--- 

(क)--राष्ट्रपति की उपलब्धियां आर भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध 
अन्‍य व्यय ; 

(ग्र) राज्य-परिषद्‌ के सभापति ओर उप-सभापति तथा लोक-सभा 
के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के वेतन ओर भत्त ; 

(ग) ऐसे ऋण-भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके 
अन्तगत व्याज, निक्षेप-निधि-भार ओर मोचन-भार तथा उधार लेने और 
ऋण-सेचवा और ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं, 

(घ) १ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, या उनके बारे में 
दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति-वेतन 

(२) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, या उनके बारे में, दिये जाने 

वाले निवृति-वेतन 
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( ३२९ ) 


३--जो उच्च न्यायालय भारत राज्य-च्षेत्र में के अन्तगत किसी क्षेत्र के 
सन्वन्ध में ज्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग 
(क) में उल्लिखित राज्य के तत्साथी प्रान्त के अन्‍न्तगंत किसी क्षेत्र के 
सम्बन्ध में इस संविधान क प्रारंभ से पव किसी भी समय त्षेत्राधिकार का 
प्रयोग करता था उसके न्यायाधीशों को, या उनक बारे में दिये जाने वाले 
निवृत्ति-वेतन ; 


छ---भारत क नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के, या उनके बारे में, दिये जाने 
वाले वेतन, भत्ते तथा निवृत्ति-वतन ; 

च--किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्‍्यायाधिकरण के निशय, आज्ञाप्त 
या पंचाट के भ्रुगतान के लिपे अपेक्षित कोई राशियां; 

छु--इस संविधान द्वारा, अथवा संसद से विधि द्वारा, इस प्रकार पारित 
.षित किया गया कोई अन्य व्यय |? & 
इस वार्षिक वित्त विवरण में सभी मदों का समावेश किया गया है। 
इसके साथ-साथ संविधान में यह भी उपबन्धर किया गया है कि ऐसा विधेयक 
“राज्य-परिपद में पुनः स्थापित न किया जायगा ।!| 

रेडलिक के कथनानुसार संसदीय वित्त के समूचे इतिहास की यह मुख 
विशेषता है कि विच्यीय मद, जो पहले स्थायी होता थीं. प्रति वर्ष संसद द्वारा 
स्वीकृत कराई जाने लगीं | मंत्रि-परिषद की और से बिच मंत्री प्रत्येक वष 
आय-व्ययक का “अनुमान? संसद्‌ के सम्मुख रखता हे। “अनुमान” से यह 
तातपय हांता है कि आगाम। वष के लिये जितने वित्त की आवश्यकता होती 
है वित्त मंत्री उसके अनुमान की एक रूप-रेखा सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता 
है। वह सचिवालय में तैयार होती है। प्रत्येक मंत्रालय एक पत्रक पर अपने 
अनुमानित व्यय का कुल हिसाब देता है। उसके पश्चात्‌ विभिन्‍न विभाग के 
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सचिवों की संयुक्त बैठक होती है और वे मिलजुल कर मतनमेदों का, यदि 
कोई हों तो, निराकरण करते हैं। वि सचिव का यह कतव्य है कि वह सब 
विभमों द्वारा दिये गये वष के अ्रनुमान को आय के अनुकूल निश्चित करे। 
बह यद्द भी निश्चय करता है कि कौन-सा नया कर लगाना वांछुनीय है और 
पहले से चला आ रहा कोन सा कर हटाना चाहिये। उसके पश्चात्‌ मंत्रि- 
परिषद्‌ योजना पर विचार करता है। मत्रि-परिषद्‌ की ओर से वित्त-विधेयक 
को लोक-सभा के सम्मुख वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है | 

जिस दिन आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत किया जाता है उसी दिन पहले 
से उसकी दो-दो प्रतियां सब सदस्यों को उनकी मेश पर रख दी जाती हैं । 
आय-व्ययक प्रस्तुत कर वित्त मंत्री उस पर संक्षिप्त भाषण करता है। उस 
दिन और कोई कायवाही नहीं होती । 

प्रत्येक मत्रालय के लिये प्रस्तावित अनुदान को सम्बन्धित मंत्री प्रस्तुत करता 
हे । किन्तु कुछ मंत्रालयों के लिये संयुक्त मांग रखी जाती है। ऐसे व्यय 
के सम्बन्ध में, जिसका विशेष विमागों के अधीन सुविधापूवक वर्गीकरण 
नहीं हा सकता संयुक्त मांग की जाती दे। सम्बन्धित मंत्री अपने मंत्रालय के 
प्र्येक अनुदान को मदों में विभक्त करके ब्योरेवार उनका विवरण 
देता हे । 

उसके पश्चात्‌ अध्यक्ष सदन के नेता की सम्मति से आय-व्ययक पर 
व्यापक वाद-विवाद की तिथि निश्चित करता द्ै। एक या एकाघधिक दिन 
तक उस पर वाद-विवाद होता है जिसमें सभी दलों ओर विचारों के सदस्य 
समूचे आय-व्ययक पर अपने विचार प्रकट करते हैं । वाद-विवाद की समाप्ति 
पर वित्त मंत्री उसका उत्तर देता है। समयाभाव के कारण अ्रथवा वाद- 
बिवाद में अवाञ्छनीय रूप से व्यय होनेवाले समय को रोकने के लिये अध्यक्ष 
बाद-विवाद के लिये समय निश्चित करता है। 

सदन के नेता से परामश करके अध्यक्ष अनुदानों की मांगों पर वाद- 
बिवाद तथा मतनदान के लिये उतना ही समय देता है जितना कि 
सावजनिक द्वित की दृष्टि से आवश्यक दों। इन नियत दिनों में किसी भी 


(३३१ ) 


दिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी अन्य काय सायंकाल ५ बजे से 
पूव नहीं लिया जाता। प्रश्नोत्तर-काल का एक घंटा इससे प्रथक होता है। 
नियत किये गये दिनों में से भ्रान्त्म दिन सायंकाल ५ बजे अध्यक्ष अनुदान 
को मांगों से सम्बन्बित समस्त शेष मामलों के निराकरण के लिये प्रथक-प्रथक 
रूप से प्रश्न रखता है | उस पर न तो कोई विलम्बकारी प्रस्ताव स्त्रीकार किया 
जाता है, न किसी अन्य प्रकार की वाधा ही उपस्थित को जा सकती है। ऐसे 
अवसर पर कोई कटोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं दी जाती 
है। जब एक ही मांग से सम्बन्धित अ्रनेक प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं तब उन पर 
डसी क्रम से वाद-विवाद होता है जिस क्रम से वे शीपक, जिनसे वे सम्बन्धित 
हैं, आयनव्ययक में प्रस्तुत किये होते हैं । 


आय-व्ययक निश्चित रूप से दो या उससे अधिक भागों में प्रस्तुत किया 
जाता है। इसमें किसी प्रकार का परिवतन नहीं किया जा सकता । प्रत्येक 
भाग पर इस प्रकार विचार क्रिया जाता है जैसे समूचे आय-व्ययक पर 


होता है । 


सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष में इस स्थिदि पर खूब वाद-विवाद ओर 
बू-तू मैं-में होती हे । विरोधों पक्ष के लिये श्रपनी शक्ति की परीक्षा करने का 
यही उत्तम अवसर द्ोता है। अनुदान पर मत-दान कराने के अतिरिक्त 
वे प्रायः कटोती का प्रस्ताव भी प्ररतुत कर देते हैं। यह कटोती सरकार के 
खाथ शक्ति परीक्षा करने के भतिरिक्त सरकार के प्रति अ्श्िश्वास के प्रस्ताव 
का भी सूचक द्वोता है। कटोती का प्रस्ताव सरकारी मदों में कटोती को मांग 
करने से भी हो सकता है ओर सम्बन्धित मंत्री के वेतन में कटोती करके भी ।* 


& ३० जून १६७२ को मजदूर दल ने ब्रिटिश लोक सभा में खाद्य-मंत्री मेजर 
छायड जाज के वेतन में पांच पोंड कटोती का प्रस्ताव रखा जो २७ मर्तो की 
कमी से रह गया । ( अनुदार दल को ३०१ और मजदूर दल को २७४ मत 


प्राप्त हुए। ) हे 


( ३१३२ ) 


उसका स्वीकृत हो जाने का अ्रथ मंत्रि-परिषद का त्याग-पत्र देना 


होता है । * 


अनुदान में कणोती का प्रस्ताव रखने के लिये जिस दिन उस पर विचार हो 
उससे से कम से कम एक दिन पूव सूचना देनी आवश्यक है। एक दिन पूष 
सूचना दिये ब्रिना कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति 
उठा सकता हद । किन्तु विशेष स्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से बिना एक 
दिन पूव सूचना दिये भी इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है | 


लेखानु दान-- 


लेखानुदान के प्रस्ताव में सम्पूण अपेक्षित धन-राशि का वणान किया 
लाता है आर उस प्रस्ताव के साथ संलग्न परिशिष्ट में मन्त्रालथ के प्रत्येक 
विभाग के लिये आवश्यक विभिन्‍न राशियों का, या ऐसे व्यय की मदों का, 
जिससे वह घन-राशि बनती हे, बणन होता है। वित्तीय वष का भी, जिसमें वह 
धन व्यय करना आवश्यक होता है, उसमें उल्लेख रहता ।' कोई सदस्य 
चादे तो समूचे अनुदान में की गई मांग अथवा उसके किसी भाग पर संशोधन 
प्रस्तुत कर सकता हें प्रस्ताव पर व्यापक रूप से वबाद-विवाद होता है। किन्तु 
अनुदः न के व्याोरे पर उससे अ्रधिक वाद-विवाद नहीं हो सकता जो सामान्य 
बातों का उल्लेख करने के लिये आवश्यक हो | अन्य विषयों में लेखानुदान 
का भी उसी प्रकार व्यवह्ार होता है जिस प्रकार अनुदान का मूल रूप से 
होता है । 

59१७ जुलाई १६०२ को लेखा शीषक असाधारण व्यय पर उत्तर-प्रदेश विधान 
सभा में श्री गेंदा सिंह ( समाजवादी ) का एक रुपये का कटोती का श्रस्ताव 
अस्वीकृत हुआ । 
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पूरक, अपर, अतिरिक्त तथा अपवाद अ्रनुदान ओर प्रत्यानुदान श्रावश्यक 
परिवर्तन के साथ, जैसा कि अध्यक्ष स्वीकार करे, उसो प्रक्रिया के द्वारा निय- 
मित किये जा सकते दें जिस प्रक्रिया के द्वारा अनुदानों की सामान्य मांगें 
नियमित होती हें । 


विनियोग विधेयक -- 


संविधान के नियमों के अनुसार विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में वही 
प्रक्रिया होती है जो साधारणत: अन्य विधेयकों के लिये निश्चित होता है।;। 
विनियाग विधेयक के सदन में प्रस्तुत किये जाने के पश्चात समा द्वारा उक्त 
विधेयक की स्वीकृति के लिये एक दिन, या आवश्यक हो तो , एक से अधिक 
दिन संयुक्त रूप से या एथक-प्रथक रूप से निश्चित किया जाता है। अध्यक्ष 
उसके अन्तिम दिन शाम को पांच बजे से बचे हुए विषयों को निपटाने के लिये 
उनके महत्वों के अ्रनुसार अन्य प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। और उन पर 





प' हमारे यहां पूरक अनुदान प्रस्तुत करने की परम्परा ही चल पड़ी है। ब्रिटेन 
में पूरक अनुदान हर साल नहीं प्रस्तुत किया जाता । इस सम्बन्ध में विहार सर- 
कार द्वारा स्थापित जांच समिति की ।रपाट, जो १२ अप्रैल १६०१ को अरथमनत्री 
डा० अनुग्रह नारायण खिंह के सभापतित्व में संघटित की गई थी विचारणाय 
है। उक्त समिति ने जून १६०२ में अपनी ८७ पृष्ट को लम्बी-चोड़ा रिपाट में अन्य 
बातों के साथ-साथ प्रक अनुदान के सम्बन्ध में यह मुझाव दिया है कि इसे विशेष 
अवस्थाओं में ही प्रस्तुत किया जाना जाहिये। हर साल पूरक अनुदान श्रस्तुत 
करने की प्रथा का कारण समिांत ने यह बतलाया है कि वित्त मोलिक रूप से तैयार 
नहीं किया जाता वरन्‌ उसे एक संग्रह का स्वरूप दे दिया जाता है। यदि वित्त को. 
मौलिक रूप से तेयार किया जाय तो पूरक अनुदान की आवश्यकता न रहेगी । 
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भाषणों के लिये समय की सीमाये भी निश्चित कर सकता है। ये नियभ धन- 
विधेयक के द्वारा भी लागू हो सकते हें। घन-विधेयक का उल्लेख विधि 
निर्माण की प्रक्रिया में किया जा चुका है। 

नये करों को धन-विधेयक के अनुसार लागू किया जाता है। लोकसभा 
में इन विधेयकों के पारित हो जाने के परचात्‌ अन्य विधेयकों की तरह इन्हें 
भी राज्य-परिषद में मेज दिया जाता है। >+न्तु वित्त विधेयक पर राज्य-परिषद 
का नियन्त्रण नहीं होता । राज्य-परिषद मे वित्त-विधेयक का भेजने की कारवाई 
केवल ओ्रोपचारिक है । हां राज्य-परिषद अयनी कुछ सिफारिशें पूण विधेयक 
पर ( उसके अशों पर नहीं ) कर सकता है, जो केवल सुकाव का महत्व 
रखती हैं। इन अधिनियमों के द्वारा करों के लगाने तथा सरकारी विभागों 
के व्यय--दानों काय के लिये--ग्रव्रिकार प्राप्त दवता है। 


प्राकल्तन समिति-- 


लोकसभा का प्रथम अधिवेशन प्रारम्भ होने के शीघ्र बाद ही राष्ट्रीय 
हिसाब की जांच-पढ़ताल आदि के सम्बन्ध में एक समिति का निमाण होता 
हैं । समिति उन हिसात्रों की जांच करती है जिनमें शासन का व्यय चलाने 
के लिये सभा द्वारा स्वीकृत धन-राशियों का विनियोग बतलाया गया हो 
तथा अ्रन्य ऐसे द्विसाबों की जांच भी, जिन्हें वह उचित सभमभे, कर 
सकती है । इस समिति में अधिक से अधिक पन्द्रह सदस्य हो सत़ते हैं। 
उनका चुनाव संसद दूवारा अ्नुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकऋ- 
मणोय मत द्वारा होता है। इसकी गणपूर्ति के लिए चार की संख्या निश्चित 
होती है । समिति के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष उसका सभापति नियुक्त 
करता है| सभापति द्वारा कार्य न कर सकने की (स्थति में अध्यक्ष उसके स्थान 
पर अन्य व्यक्ति को सभापति नियुक्त करता है। समिति की किसी बैठ में 
यदि सभापति अ्रनुपस्थित रहता है तो समिति अपने में से एक व्यक्ति को उस 
बैठक के लिए सभापति चुनती है। समिति के सद्त्यों में बराबर मत होने की 
स्थिति में सभापति का दूसरा मत निर्णायक द्वोता है । 


( .३३५ ) 


भारत सरकार के विनियोग हिंसाब और उन पर नियंत्रक महालेखा- 
परीक्षक की रिपोट की जांच पड़ताल करते समय प्राक्कलन समिति इस बात्न 
की परीक्षा करती है कि क्‍या प्रत्येक वष के संसदीय अनुदान और पूरक 


अनुदान, जिसकी संसद्‌ ठ्वारा स्वीकृति प्राप्त हो चुको है, ठीक तरह से व्यय 
हुआ है या नहीं ।* 


है *ुफ्ट पिटाठता) रण फ्रा$ 00फ्रामॉएटट ३83 [0 बडटटनए पौधा पीट एथ्यॉंब्रपटा- 
प्शाए दााशिा।ड 0 सबट गरिग्राटांडं एटड०, ॥टाफपवागए इफ्फ़रॉट्मर7शए एृम्थ्गत्त, विन्नप्ट 


छ€€७ 3एज़ाटवे [0 पट ठरु€्टा5 राला एबब्रह्ारूत0 एाटघटाफेसट्त,!? 


--9ए : 400, 9. 503. 


( ३३६ ) 


विशेषाधिकार « 


ब्यवेस्थापिका सभा के सदस्य के कुछ विशेष अ्रधिकार होते हैं जो कि 
जन-साधारण के अधिकारों से भिन्न होते हैं | संविधान में इसका उल्लेख इस 
प्रकार किया गया है-- 


“(१) इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियात्मक 
नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद्‌ में वाक-स्वातन्थ्य 


होगा । 


“(२) संसद्‌ या उसकी किसी समितियों में कही हुई किसी बात अथवा 
दिये हुए किसी सत के विषय में संसद के किसी सदस्य के विशद्ध किसी 
न्यायालय में कोई कायवाही न चल सकेगी अर न किसी व्यक्ति के विरूद्ठ, 
संसद्‌ के किसी सदन क प्राथिकार के द्वारा या अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, 
मतों या कायवाहियों के प्रकाशन क (वषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाहो 
चल सकगी। 

“(३) अन्य बातों में संसद के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के 
सदस्यों ओर समितियों का शक्तियां, विशेषपांधकार और उन्म्राक्तयां एसी 
होंगी, जैसी संसद्‌ समय समथ पर विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक 
इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान 
के प्रारम्भ में इंग्लिस्तान को पालियामेंट के हाउस आफ कामन्स का तथा 
उसके सदस्यों ओर समितियों की हैं । 

“(४) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी 
सदन अथवा उसकी किसी समिति में लाने का, अथवा अन्य प्रकार से उसकी 
कायवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, उनक सम्बन्ध में खंड (१), (२) 
ओर (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद के सदस्यों 
के सम्बन्ध में लाग्‌ हैं ६५” क्‍ 
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विशेषाधिकारों की जो व्याख्या टी० अस्काइन मे ने की है उसी के 
अमुरूप भारतीय संविधान में उसका वणन किया गया है। # अपने विशेषा« 
घिकारों की रक्षा करने तथा उनको पालन कराने की संसद्‌ को पर्यातत 
स्वतत्रता होती है । कुछ विषयों में उसके श्रादेशों का पान संसद्‌ के सदस्यों के 
अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी करना होता है। कुछ अवस्थाओं को छोड़कर 
सामान्यरूप से संसद्‌ के किसी भी आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं 
की जा सकती | संसद्‌ के सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्रास हैं उसका यह 
अर्थ नहीं कि उनके ऊपर कानून का कोई प्रतिबंध नहीं। कानून भंग करने 
के अपराध में उन्हें भी कड़े से कड़ा दरड दिया जा सकता है। ऐसे दजनों 
उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनसे पता चलता है कि व्यवस्थापक गण शांति 
भग करने से लेकर चोरी और ढकेती तक के अपराधों में बन्दी बनाये ला 
चुके हैं । 

१२ जुलाई १६५२ को लोकसभा के अध्यक्ष श्री मावलंकर ने कहा: --- 

“जो भारतीय संध में रहता है वह, जहांतक अधिकारों का सम्बन्ध है 

वहां तक सदन के चेत्र से बाहर नहों है। कोई भी ज्यक्ति चाहे वह ऊँचा हो 


या नीचा, चाहे वह सभा में हों या बाहर, इस प्रकार का काम नहीं कर सकता 
ओर न ऐसी बात कह सकता है जिससे सदन के या उसके सदस्य फे अधि- 


कारों में हस्तक्षेप होता हो या उनको प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचती हो ।? 


४ जुलाई १६५२ को मद्रास विधान सभा में एक सदस्य ने मद्रास के एक 
तामिल दैनिक पत्र पर यह आरोप लगाया कि उसने उक्त सदस्य के भापण 
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के साथ ऐसी बातें भी जोड़ दीं जो उक्त सदस्य ने नहीं कही थी। इसपर 
अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए संमाचार पन्नों के सम्पादकों को चेतावनी दी 
कि वे सभा की कार्यवाहियों को गलत ढंग से प्रकाशित न करें क्‍यों कि इसका 
अर्थ सभा का अ्रपमान हैं। इसी प्रकार की क्षमा-याचना दिल्‍ली से प्रकाशित 
होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक पत्र ने १२ दिसम्बर १९५२ को की । उक्त पत्र ने 
लोक सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव को (जो फ्रे कफट 
से प्रकाशित होने वाले जमन भाषा के एक समाचार-पत्र में प्रकाशित इस 
समाचार के अ्रनुसार प्रस्तुत किया गया था कि रानी एलिजावंथ के राज्या- 
मिष्रेक के अवसर पर नेहरू जी रानी के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करेंगे) 
पहले ही प्रकाशित कर दिया था। ज्ञमा याचना करते हुए अक्त पत्र ने 
लोक सभा के अध्यक्ष को एक पन्न में लिखा कि ऐसे विषयों के प्रकाशन 
के सम्बन्ध में परम्परा का ज्ञान न दोने के कारण श्रनजान में ही वह समाचार 
प्रकाशित हुआ है । 

पाकिस्तान लोकक_्षमा ने भी २० नवम्बर १६४२ को आजाद पाकिस्तान 
दल के सदस्य सरदार शोकत हयात खां द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर 
पाकिस्तान के मुख्य पत्र डॉन? के विरुद्ध जांच करने के लिए पांच व्यक्तियों 
की एक समिति नियुक्त की | प्रस्ताव में यह लिखते हुए. कि 

८४4१६ नवम्बर १६७२ के “डॉन” की सम्पादकीय टिप्पणी में पत्र ने विशेषा- 
घिकारों का दुरुपयोग किया है” 


श्री खां ने कह्दा कि १३ नवम्बर के अंक में उक्त पत्र ने सभा की काय- 
वाहदी को विकृृत रूप से प्रकाशित किया और गलत बयानी की है। इस पर 
समिति की जांच हो रही है । 

३ जुलाई १६५२ को राज्य-परिषद्‌ के सदस्य श्री पी० सुन्दरैया द्वारा 
मोगा में दिये गये भाषण से उत्पन्न अधिकार भंग के प्रश्न पर १२ जुलाई को 
लोकसभा में वाद-विवाद हुआ। श्री सुन्दरैय्या ने एक सावंजनिक सभामें 
भाषण देते हुए डा० सत्यनारायण सिंह द्वारा साम्यवादियों के कार्यों पर 
लोकसभा में प्रस्तुत किये गये कागजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में 


(शे३े६ ) ' 


विशेषाधिकार समिति की कायवाही का उल्लेख किया । विशेषाधिकार 
समिति ने सुन्दरैय्या कांड के सम्बन्ध में जो रिपो् प्रस्तुत की उसमें कहा गया 
कि यह वांछुनीय है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें सदस्य और प्रेस भी शामिल 
हैं विना जांच पड़ताल किये उन मामलों के बारे में कोई वक्तव्य 
श्रथवा टीका न प्रसारित करें जिन पर संसद्‌ की कोई समिति विचार कर 
रही हो । 

दिल्‍ली में सिकन्दर-राज शर्मा के अन्तर्जातीय विवाह के प्रयत्न के सिलसिले 
में हुए दंगों के फलस्वरूप लोकसभा के सदस्य श्री वी० जी० देशपांडे भी 
गिरफ्तार किये गये थे । उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया ओर अ्रध्यक्ष ने एक समिति को इसकी जांच पड़ताल का काम 
सॉप दिया । समिति के चार सदस्यों को छोड़कर बहुसख्यक सदस्यों ने यह 
निणय किया कि श्री देशपांडे की गिरफ्तारी से भवन के विशेषाधिकार भंग 
नहीं होते | ९ जुलाई १६५२ को समिति के श्रध्यक्ष डा० कैलाशनाथ काटजू 
ने अपनी रिपोट सदन के समक्ष प्रस्तुत की | असहमत होने वाले सदस्यों 
( डा० श्यामा प्रसाद भुकर्जी, श्री मती सुचेता कृपछानी, श्री सारक्भघर दास 
ओर श्री ए० के० गोपालन ) ने यह मत व्यक्त किया कि श्री देशपांडे की 
गिरफ्तारी से भवन के विशेषाधिकार भंग हुए हैं । 


१७ जून १९४२ को लोक सभा में साम्यवादी दल के नेता भी ए० के० 
गोपालन ने श्रध्यक्ष श्री मावलकर के नाम लिखे एक पत्र में डा० सत्य- 
नारायण सिन्हा के ऊपर यह आराप लगाया कि उन्होंने लोक सभा के सामने 
झूठे, मनगढंत तथा जाली कागज प्रस्तुत किये थे। इसकी जांच पड़ताल का 
कार्य २३ जून को विशेषाधिकार समिति को सोंपा गया । १२ दिसम्बर १९५२ 
को समिति ने निम्न रिपो< प्रस्तुत की--जोंच करना था कि क्या : 

( १ ) ग्यारह जून को डा० सत्यनारायण सिन्हा ने लोक सभा में णो 
भाषण दिया था वह साम्यवादी सदस्या श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का मान घटाने 
वाला था और इस प्रकार जनता की नजरों में इस सभा का मांन- घटाने 
ब्राला था--भऔर क्‍या 


( १४० ) 


. (२) बारह जून की श्री सिन्हा ने जो कागज-पत्र सभा में पेश किए वे 
झूठे, मनगढ़न्त ओर जाली ये । 

समिति ने अपने निणय में कहा कि इन दोनों बातों के सम्बन्ध में 
विशेषाधिकार का कोई वास्ता ही नहीं है । 

यह घटना जिसे सिन्हा कांड कहा जाता है, इस प्रकार हुई थी कि प्रति- 
रक्षा मन्त्री की मांगों पर हो रही बहस में श्री सिन्हा ने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के 
भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो भाषण दिया वह शब्दशः 
यों कहिए कि उसकी मूलधारा--एक रूसी लेखक--ले मिन के उस लेख 
से मिलती है जो उसने फरवरी में लिखा था | 

इसी दिन बाद में श्री सिन्हा ने एक रूसी नक्शे का जिक्र किया जिसमें 
काश्मीर को ब्रिटिश ज्षेत्र दिखाया गया था। उपाध्यक्ष ने इस पर कटद्दा कि 
याद कोई सदस्य किसी दस्तावेज का हवाला देता है अथवा उसके एक अंश 
को उद्धृत करता है उसे वह दस्तावेज सभा में उपस्थित करना चाहिए । 

झगले दिन बारह जून को डा» सिन्हा ने वे कागज पत्र पेश किए जिनके 
आधार पर उन्होंने ये वातें कहीं थीं। ये कागज थे : रूस और नाजी जमनी के 
बीच एक गुप्त पत्र की टाइप की हुई प्रतिलिपि, सोवियत प्रेस के चालू डाइ- 
जेस्ट के कुछ लेखों के अंश और १९५० में छपा एक सोवियत नक्शा जिसमें 
काश्मीर को अंग्रेजी शासन में दिखाया गया था। 


बाद में समिति के कहने पर डा० सिन्हा ने संसद्‌ के सचिवालय को 
डाइजेस्ट की तीन प्रतियां तथा “विशेन हिटलर एण्ड स्टालिन!? नामक ए.ऋ 
पुस्तक ओर भेजी । द 

समिति ने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के भाषण और श्री ले मिन के क्ेख की 
तुलना की और कहा कि यद्यपि दोनों की विचार दिशा में कुछ समानता प्रतीत 
होती हैं तथापि यह कह्दना गलत होगा कि उनका भाषण शब्दशः अ्रथवा 
मूल सूत्र में ले मिन की अनुकृति थी । 


समिति ने आगे कहा कि ऐसा नहीं लगता कि जो शब्द डा० सिन्हा ने 
प्रयुक्त किए उनके आधार पर यह मान लिया जाए कि वह सदस्यों या जनता 


( २४१ ) 


के मस्तिष्क में यह बात बैठाना चाहते थे बि उनका (श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का) 
भाषण किसी और का सिखाया हुआ है | कोई भी सदस्य यह कहने का हक- 
दार है ही कि एक सदस्य ने जो तक पेश किये हों वे पहले कोई और 
पेश कर चुका है | 

जहां तक पेश किए गए' कागज-पत्रों का प्रश्न हें समिति को जांच करने 
पर यह पता चला है कि वे एक नियमित रूप से छपने वाली पत्रिका की प्रति- 
लिपियां श्रोर एक जमंन पुस्तक थीं जो आम जनता के पढ़ने के लिए उप- 
लब्ध हैं । 

इन बातों को देखते हुए यह नहीं कद्दा जा सकता कि ड।० उिन्हा ने 
इन कागन्न पत्रों को गढा या जाली बनाया | अत: समिति का मत है कि यह 
आरोप प्रमाणित नहीं होता और इसलिए इस आधार पर भी विशेषाधिकार 
का अन्तिक्रमण नहीं हुआ । 

अन्त में सभिति ने कहा इस सभा के सदस्यों से जिस स्तर के व्यवहार 
की उपेत्ता की जाती है उसके बारे में समिति का विचार है कि डा० सिन्हा 
और श्री गोपालन दोनों ने सम्बद्ध बातों पर अधिक गोर किए बिना क्षुणिक 
जोश में काय किया | डा० सिन्हा को श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पर आरोप लगाने 
से पूव अच्छी तरह सोच लेना चाहिए था ओर श्री गोपालन को यह जांच कर 
लेनी चाहिए थी कि ये कागज़ात झूठे श्रोर जाली हें अथवा नहीं । 

२ जुलाई १६५२ को लोकसभा के सदस्य डा० जयसूय ने अपने ३ जून 
के वक्तव्य पर, जिसमें उन्होंने किसी न/|गरिक पर यह आरोप लगाया था कि 
उसने बिना भारत सरकार को सूचना दिये स्विटजरलेंड के एक बेंक में ५ 
लाख फ्रेक जमा किया हैं ओर वह किसी ब्रिटिश फम से बातचीत कर 
रहा हे, २ जुलाई २६५४२ को लोक सभा में क्षमा याचना की क्‍योंकि बह 
बयान सिद्ध न किया जा सका ओर फिर अध्यक्ष से अपने उस वक्तब्य को 
वापस लेने की आशा मांगी । 

कुछ क्षेत्रों में बह भी विवादास्पद विषय है कि क्‍या व्यवस्थापिका सभा 
में उपस्थित दोने-से पूव दी आयन्‍व्ययक का रहस्य खुलना सभा के विशेषा- 


( रे४२ ) 


चिकारों का उल्लंघन तो नहीं है? यह सब विदित है कि एटली-मंत्रिमंडल 
के सदस्य डाल्टन को अपने पद से इसीलिये प्रथक होना पढ़ा कि उनके 
विभाग से आय-ब्ययक सम्बन्धी कुछ मदों का संसद में प्रस्तुत किये जाने 
से पूव रहस्थोद्धाटन हो गया था ॥ किन्तु डाल्टन का त्यागपत्र सभा के विशेषा- 
धिकारों को भंग होने के कारण नहीं बल्कि उसके दूवारा गोपनीयता का 
पालन न किये जा सकने के कारण हुआ । इसलि० इस मामले को विशेषा- 
घिकार समिति के सम्मुख न रखकर प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया 
गया था | इसी प्रकार का एक मामला मद्रास विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत 
हुआ । ३० जून १६४२ को विधान सभा के अध्यक्ष श्री शिव शणमुखम 
पिल्‍लई ने विरोधी दल के नेता श्री विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत किये गये एफ 
प्रस्ताव को, जिसमें यह शिकायत की गई थी क, पेट्रोल की खुदरा बिक्री पर 
कर बढाने का सरकारी इरादा पहले ही ज्ञात हो गया था क्योंकि आय- 
ब्ययक के सदन में प्रस्तुत किये जाने से एक सफ्ताह पूव द्वी यह बात समाचार 
पत्रों में प्रकाशित हो गयी थी, जब कि इस सभा को ही भाय-ब्ययक को सव 
प्रथम जानने का अधिकार है, इससे इस सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन 
हुआ है। अध्यक्ष ने विरोधी दल के इस प्रस्ताव को अनियमित करार देते 
हुए कहा कि, इस शिकायत में कोई बात ऐसी नहीं जिससे यह पता चल सके 
कि आय-ब्ययक के रहस्य खुलने से विधान सभा के विशेषाधिकारों को किसी 
प्रकार की क्षति पहुंची है, इसे विशेषाधिकार जांच समिति के पास नहीं मेजा 
जा सकता । 

२५ अगस्त १६४१ को श्री रफी अहमद किदवाई ने उच्तर प्रदेश के 
खाद्य मंत्री श्री चन्द भानु गुप्त पर कुछ आरोप लगाये। ध्त्युत्तर में श्री गुत 
ने २८ अगस्त को विधान सभामें एक वक्तब्य दिया जिसके विरुद्ध विशेधी 
दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह ने शिकायत की कि मत्री महोदय के वक्तब्य में 
मेरे एक वक्तव्य की चर्चा की गई है ओर उसके कुछ अ्रंश आपसि जनक 
हैं। यह विषय श्री गुस के उस वक्तब्य से उठा था जिसमें उन्होंने इस आरोप 
का खंडन किया था कि लगभग ५ करोड़ रुपये का सरकारी अ्रनाज लापता 
है। भी नत्रिलोकी सिंह द्वारा लगाये गये आरोपों के अनुसार उत्तर भ्रदेशीय 


( रेडर३ ) 


विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने श्री गुप्त के दूवारा किये गये 
विशेषाधिकारों के कथित दुरुपयोग की जांच की | ७ माच १६५२ को समिति 
ने अग्रपना निणाय देते हुये कहा कि श्री गुप्त ने. श्री किदवई के २५ अ्रगस्त 
१६५१ के आरोपों का उत्तर दिया था, ओर उन्होंने विशेषाधिकार का 
दुरूपयोग नहीं किया । 

किसी संसद के सदस्य को रिश्वत देनी अथवा संसद के सदस्य का 
रिवश्त लेना बहुत कड़ा अपराध समभा जाता है। * किसी सदस्य के विदुद्ध 
रिश्वत सम्बन्धी अपराध की शिकायत होने पर भी जांच समिति बैठाई जाती है 
ओर अपराध के सिद्ध होने पर सदस्य को अपदस्थ किया जा सकता है, उसे 
आशिक दंड दिया जा सकता है अथवा दोनो दण्ड दियेजा सकते हैं। 
ब्रिटिश संसद के सदस्य जान अस्बनहम को सन्‌ १६७७ में फ्रांसीसी ब्यापारियों 
से ५०० पौंड रिश्वत लेने के अपराध में सदन की सदस्यता से बंचित कर 
दिया गया था। उसी प्रकार १६९४ में लोक सभा के अध्यक्ष सर जोन ट्रे बर को 
तथा १६९४५ में गुई को इसी प्रकार के अपराध में श्रतदस्थ किया गया था #॑ँ' 
किसी सदस्य का रिश्वत लेना साधारण नागरिक दूवारा स्वीकार की गई 
रिश्वत से बड़ा श्रपराध समझा जाता है क्‍योंकि वह श्रपने पद का.लाभ 
उठाकर शासन और समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का अपराधी होता है। 
संसद के सदष्य के लाभ के पद का शअ्रगले अध्याय में उल्लेख किया जायगा। 


विशेषाधिकार समिति-- 


विशेषाधिकार भंग होने पर उसकी जांच एक समिति करती है जिसे 
विशेषाधिकार जांच समिति कहते हैं । कोई भी सदस्य अथवा व्यवस्थापिका 
अध्यक्ष की सहमति से किसी सदस्य, सभा अ्रथवा उसकी समिति के विशेबा- 
धिकार को मंग करने के सम्बन्ध में प्रश्न उपस्थित कर सकता है। विशषा- 
घिकार भंग किये जाने के विरुद्ध लिखित सूचना देने का उपबन्ध है। सदनमें 
इस प्रकार एक दिन में केवल एक ही प्रश्न रखा जा सकत। है और वह भी 
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( रै४डं४ड ) 


तात्कालिक घटना के किसी निर्दिष्ट विषय तक हो सीमित द्वोगा। प्रश्नोत्तर 
काल के पश्चात्‌ श्रध्यक्ष किसी भी समय इस प्रश्न को प्रस्तुत किये जाने की 
अनुमति देता है | 

वर्तमान संसद्‌ की विशेषाधिकार समिति में (जिसके अध्यक्ष डा० केलासनाथ 
काटज्‌ हें ) १० सदस्य हैं । | समिति की गण पूर्ति के लिये ५ सदस्यों का 
उपबन्ध है | अधिकतर राज्य विधान-सण्डलों ने संसद की इस व्यवस्था को 
हीं स्वीकार किया है। 

समिति सौंपे गये प्रत्येक प्रश्न की पूरी तरह से जांच-पड़ताल करती है । 
वह प्रत्येक प्रकरण को घटनाओं के आधार पर संकलित करके यह निरुपषण 
देती है कि कोई विशेषाधिकार भज्ज हुआ हे या नहीं, और यदि हुआ है तो 
उसका प्रकार, वह परिस्थितियां जिनसे वह प्रश्न उत्पन्न हुआ आदि का उल्लेख 
करती दे । समिति सम्बन्धित व्यक्तियों को उपस्थित कराने या कागज-पत्र और 
लेख्यों को प्रस्तुत कराने की शक्ति रखती है। किन्तु ऐसे विषयों को जो 
समिति के अधिकार ज्षञेत्रसे बाहर हाते हैं उन पर बह विचार नहीं कर सकती । 

विशेषाधिकार समिति के पास कोई प्रश्न सोंपे जाने पर वह् निश्चित 
समय के भीतर अपनी जांच का निणय अध्यक्ष के पास पस्तुत कर देती है। 
यह निणय समिति के बहुमत द्वारा होता है और अन्तिम समझा जाता है। 
किन्तु यदि समिति का कोई सदस्य उसके निणय से असहमत हे तो वह उसी 
निणय के साथ प्रथक रूप से अपनी असहमति का पत्र प्रस्तुत करता है । 

विशेषाधिकार समिति को शिफारिश संसद के अध्यक्ष अथवा सभापति 
के द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती हे जो उस पर विचार करदी है। सदन का 
कोई भी सदस्य उल्लिखित शिफारिश पर अपना संशोधन पस्तुत कर सकता 
है | संशोधित अस्ताव पुनः समिति के पास भेजा जाता है। लोक सभा की 
खसदीय प्रक्रिया की नियमावली में उल्लिखिंत विशेषाधिकार के नियम में 
जो बातें वर्णित हैँ उनके अतिरिक्त अश्रष्यक्ष विशेषाधिकार का कोई भी प्रश्न 
2 समिति को परीक्षण, अनुसंघान और सूचना के लिये सौं4. 
सकता दे । 


( ३४५ ) 


लाभ का पद 


भारतीय संविधान में लाभ के पद का उल्लेख करते हुये लिखा हैः 
“कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये अनह होगा- 
“यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, 


ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का अनह न होना संसद ने विधि 
द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है ।”& 


“लाभ का पद” घारण करनेवाला व्यक्ति संसद्‌ और विधान मंडल की 
सदस्यता की योग्यता से वंचित समझा जाता है। यदह्द वाक्य इसमें ब्रिटेन 
के उस सामन्तवादी युग का स्मरण कराता है जिसमें राजाओं और उनके 
मुसाहिब पीयस, बैरन्स और लाड स का बोलचाला था जो प्राय: बहुत से लोगों 
को ऊ चे पदों पर बिठाकर उन्हे अपनी आर करते थे, और आवश्यकता 
पड़ने पर उनकी सेवायें स्वीकार करते ये | किन्‍्त यह लोक-हित के विद्द्ध था 
और जनता इस बात के लिये प्रयत्नशील थी कि राजाओं और लाड्स को 
ग्रक्ति समाप्त हो जानी चाहिये। इसके लिये ब्रिटिश प्रजा को वर्षों ओर युगों 
संघष करना पड़ा । कालांतर में राजा की प्रीवी कौंसिल के सदस्यों तथा अन्य 
लाड स आदि के वे सब अधिकार समाप्त हो गये जिनसे लाभ उठाकर वे : 
अनुचित उपायों द्वारा लोगों को घन या पद का प्रछोमन देकर उनसे अपना 
स्वार्थ साधन करते थे । इससे श्रन्य देशों ने भी प्रेरणा पाई श्रोर उनमें भी 
ब्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के लिये लाभ का पद घारण करने की परम्परा 
पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा दिया गया । अफ्रीका के कानून की धारा २ (१) 5; 
ओर उत्तरी श्रमेरिका के कानून की धारा ४१ में लाभ के पद का उल्लेख 
किया गया है| इससे पता चलता दै कि प्राय: सभी देशों में कानून द्वारा यद्द 
ब्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यवस्थापक लाभ का पद धारण न करे | 

ब्रिटिश संसद्‌ में लाभ के पद के सम्बन्ध में सन १७०७ के 'सक्‍्सेशन 
झॉफ क्राउन ऐक्टा ($प८८८४४०४ 0६ (70एछ7 2८४) की धारा २४ में 
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( २४६ ) 


उल्लेख किया गया है। किंतु उसमें इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है । 

उसके लिये ब्रिटेन में समय समय पर चुनाव की जां समितियां नियुक्त की 
गई थीं उनके निणयों को देखने से इस बात का पता चलता है कि लाभ के 
पद की कहां क्‍या व्याख्या की गई है। इस सम्बन्ध में सन्‌ १६९४१, १६४७५ 
और १६४६ की कमेटियों ने जो निर्याय किये उनसे यह निष्कष निकलता है 
कि “लाभ के पद के प्राविधिक श्रथ होते हैं श्रोर उसका निवंचन एक विधि 
का प्रश्न है क्योंकि किसी अधिनियम का निवेचन सदा एक विधि का 
प्रश्न होता है ओर इसी कारण शब्दों के अथ का निर्वेंचन तथ्यों से नहीं 
अपितु तथ्यों से अलग करके किया जाता है। 

“कोई पद, यदि उससे सग्बधित लाभ केवल भाव से सम्बंधित अथवा 
अवास्तविक हो लाभ का पद हो जाता है। लाभ के पद के तात्पय हैं एक 
ऐसे पद से जिससे वेतन, मजदूरी, भत्ते, शुल्क, विशेषाधिकार अथवा प्रतिष्ठा का 
संबन्ध हो । लाभप्रद पद को धारण करने वाले के लिये इन सब्रों अथवा 
इनमें से किसी अपेक्षित वस्तु को ग्रहण करने से अ्स्वीकार करना, इस बात का 
निश्चय करने में कि वह अनह है कोई महत्ता नहीं रखता है यांद नियुक्ति 
संविधि के अनुसार लाभ का पद॒ अथवा स्थान है तो वे उद्देश्य जिनके कारण 
धारण करनेवाले ने उसे स्वीकार किया अप्रासंगिक हैं ओर यह तथ्य भी कि 
वह वेतन के प्रश्न पर कोई महत्व नहीं देते अपग्रासंगिक है'?& । 














की जज 





9५४6९ ण 97०ी। ॥85 3 ट्टीपांटबोा प्रात्ग्ांगड़ 804 4७8 कांटफाटॉकपणा 
४ & चृपलापंता ली ]8ए७३, छ>टटब्घषपड४5ट.. शिट  काटाफाटाबाएणा. रण बा हैटा ३5 बॉस9ए8 9 
वृण्ट्ड्पंग्ष ्ी ब७, बगव पफ्रलटगट, पाल प्राट्यायंाहू. ण फट ४ठात5 28ए६ (0. 0८ 
प्रांट्फ्राटाटत ब्वाए7ब॥० 0 पीर बिटाड5 छघते 700 #एणा पीट 8285. 

“4चक गीटल एटटगाउटड दा णीलट ०्ी एएगी६ टणटा फग्पष्टीई। फिट एएणी६ बपबट- 
९0 40 ॥६ ह9ए फट गाए गनवंजिन। छा क्‍09)ठ्ाबी, #ै27 ठील्‍्ट णी 97700 गाटब75 थव 
5मीटट ० शांदा 3 इगों॥7ए, एबच8९८४, डी09970९८5,. टि९5, 07 कृणफाॉटइटड ता ए/€- 
ट्मांपिटाटट5.. शराब ए2ट. बरा9०कर्त, "फ्रालढ. ऋठ्र-घटटटए+ब7९०2८ एए. फार गगेव॑टा र्ण 
फिट ठग्िट्ट ते एछा00 थी 6 थाए णी पलट फलाचुप्पंड्रटड 45. कध्रबांटांबों.. वेत 
ठलटाफंफांएए छाटाप्रत कट 35 वाडब पगाल्त, व फल. बएए०॑ग्राच्ाला' 8 28 ए9९०९९८ 07 
णीिल्ल णी एछा०१६ . अशाधिंक फट पराल्यव्ट ली प्राट . विप्थॉपाट, पीट ग्रा0परए८ट एफ 
">ांसा फट धगतिल छ३8 बटप्रबार्दत गा 32८८एपंगड 7 87९ ऐफटोटरडआव६ 38 45 आड0 
पीट बिटा पीबां 6 प्राइए प8एट बब्टीास्‍टत 80 वएए07श22. [0 (९. वृप6४:१०78 रण 


४ट00छ5702/207. 


( रे४७ ) 


ब्रिदिश लोक सभा की प्रवर समिति की २३ अगस्त १६४५ की रिपोट में 
तो यह भी लिखा है कि ब्रिटेन के संसदीय इतिद्दास में ऐसा कोई भी दृष्टान्त 
नहीं है जिसमें ऐसे किसी अभ्यार्थी का संसद के लिये निर्वाचन वैध किया गया 
हो जो निर्वांचन के समय लाभ का पद धारण करने के कारण अनह हो ।* 

भारतीय संविधान के अ्रनुच्छेद १६१ में लिखा है : “कोई व्यक्ति किसी 
राज्य की विधान सभा यां विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिये तथा 
सदस्य होने के लिये श्रनह होगा--(क) यदि बह भारत सरकार के, अ्रथवा 
प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के, अधीन कोई लाभ 
का पद धारण किये हुये हे । अनुच्छेद १०२ में भी इसका उल्लेख है। लाभ 
के पद का जो उल्लेख इन भनुच्छेदों में हे उसका १९३५ के विधान में 
भी वर्णन किया जा चुका है! उस कानून की घारा २६ और ६६ में 
इसका उल्लेख किया गया है। 

लाभ का पद धारण करने के सम्बन्ध में भारतीय कानून में जितनी 
स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या की गई है उतनी किसी अ्रन्य देश में नहीं है । 
लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति केवल वही नहों समझा जाता जिसका 
नाम उससे सम्बन्धित होता है, वरन्‌ उसके परिवार का; प्रत्येक व्यक्ति होता 
है। यदि वह संयुक्त परिवार का एक सदस्य है, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी 
रूप कक प्रकार का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रेणी में आ 
जाता ६ | 


पिछुले वष लोक सभा के सदस्य मुदगल के विरुद्ध यद्द अभियोग लगाया 
गया था कि लोक सभा का सदस्य होते हुए उनका बम्बई की उन व्यापारिक 
संस्थाओं के साथ साभा था जिन्हे प्रत्येक रूप से सरकार से लाभ प्राप्त होता 
था | मुदगल के चरित्र की जांच-पढ़ताल के लिये संक्षद द्वारा निर्मित जांच 
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६ १२४८ ) 


समिति ने इसकी विस्तृत जांच कौ। मुगदल दोषी सिद्ध हुए और लोक 
सभा की सदस्यता से वंचित किये गये ॥ 

सदस्यों द्वारा लाभ का पद घारण करने की समस्या लगभग सभी राज्य 
विधान-मंडल्ों में प्रस्तुत हुईं, जिनमें विशेष कर विधान-मंडल के सदस्यों द्वारा 
राज्य कमेटियों श्रथवा जिला कमेटियों का सदस्य होने का अथ लाभ का पद 
धारण करना समझ गया ! विन्ध्य प्रदेश की विधान सभा के सम्मुख सरदार 
नवदा प्रसाद सिंद्द ने ५ नवम्बर १६५४२ को एक प्रस्ताव रखा जिसमें कद्दा 
गया कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा जिला सलाहकार समितियों को 
सदस्यता स्वीकार करना लाभ का पद धारण करना दै। विधान सभा में दो 
दिन तक ( १० और ११ नवम्बर को ) वाद-विवाद हुआ। श्रन्त में 
अध्यक्ष ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 

सन्‌ १६५१ में लोक सभा में तत्सम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत किया गया 
था | जिसके उद्द श्य और कारणों में लिखा था : 


“संविधान के प्रारम्भ होने से पूर्व तथा पश्चात्‌ राज्य द्वारा कई समितियों 
तथा मंडलियों में संसद के सदस्य नियुक्त किये गये ओर वे उन समितियों 
तथा मंडलियों के सदस्यों की हैसियत से अपने कतच्य के सम्बन्ध में निवांह 
भत्ता, दैनिक भत्ता, तथा यात्रा भत्ता जैसे भत्ते प्राप्त करते थे। सरकार ने अनु- 
भव किया कि उन दशाओं में संसद की सदस्यता से अनहंता का प्रश्न 
सन्देह से मुक्त नहीं है ओर फिर भी ऐसी नियुक्तियां इस विश्वास के साथ 
की गयी कि वह संविधान के अनुच्छेद १०२ (3) के अधीन अनहंता नहीं 
समझी जायगी । यह विधेयक अनहताओं को हटाने के लिये उपबन्ध करने 
का है जिसका अनुदर्शो प्रमाव होगा।”” 


( २४९ ) 


परिशिष्ट 
(क) 


उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल ( अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते ] 
विधेयक, ९६५२ ई० । 
( जेसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ । ) 
: उत्तर प्रदेश विधान मंडल के अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा 
भत्तों की व्यवस्था के निमित्त, 


विधेयक 


संविधान के अनुच्छेद १८६ में यदद व्यवस्था की गयी है कि “विधान सभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उप-सभापतति 
को ऐसे वेतन ओर भत्त दिये जायेंगे जैसे क्मशः राज्य का विधान मंडल विधि 


द्वारा नियत करे” 


इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--* 
संक्षिप्त नाम ओर आरम्भ ; 

१--(१) इस अधिनियम का नाम “5त्तर प्रदेश राज्य विधान मण्ठल 
[ अधिकारियों के वेतन तथा भत्त ] अधिनियम, १६७२” होगा। 

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा । 
अध्यक्ष ओर सभापति का वेतन | 

२---उत्तर प्रदेश विधाग सभा के श्रध्यक्ष को ओर उत्तर प्रदेश विधान 
परिषद के सभायउति को बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया 
जायगा जिसमें इण्डियन इनकम टेक्स ऐक्‍क्ट, १६२३ ई० के श्रनुसार लिये जाने 
वाले आयकर सम्मिलित नहीं होंगे । 


उपाध्यक्ष और उपसभापति के वेतन ;--- 
३---उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष को ओर उत्तर प्रदेश विधान 
' बधद्रपके उप-सिभापति को $ सो रुपये प्रति मास का वेतन दिया जायगा | 


( ३५० ) 


! अध्यक्ष और सभापति के लिए विना किराये के सुसज्जत निवासस्थान : 
४--अश्रध्यक्ष ओर सभापति को लखनऊ में पूरे वर्ष बिना किराये के सुस- 
ज्ञित निवास-स्थान उससे सम्बद्ध भूमि के साथ, जिसका रख रखाव साव॑ज- 
निक व्यय से हागा, पाने का अधिकार रहेगा ओर उक्त अ्रधिकारियों को ऐसे किसी 
अन्य स्थान पर भी जहां पर उत्तर प्रदेश विधान राज्य मंडल का सत्र (सेशन) 
हो, उक्त प्रकार के निवास-स्थान पाने का अधिकार सत्र की अवधि के लिए 
श्रौर 3स से पहले और उससे पीछे ऐसे समय के लिए होगा जो एक सप्ताह 
से अधिक न द्ो। 
अध्यक्ष ओर सभापति के लिये सरकारी परिवहन ६७+« 
प--अध्यक्ष, ओर सभापति के उपयोग के लिए उपयुक्त परिवहन की भी 
ब्यवस्था की जायगी जिनका क्रय और रख रखाव, राज्य सरकार द्वारा इस 
सम्बन्ध में बनाये जाने वाल्ले नियमों के अनुसार सावजनिक व्यय से हागा । 


अध्यक्ष ,उ पाध्यक्ष, समापति और उप-सभापति के भत्ते :-- 
5 रे 
६--अ्रध्यक्ष उपाध्यक्ष, समापति, ओर उप-सभापति को सावजनिक काय के 


के लिए यात्रा के निमिच् ऐसी दर पर भर ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार 
द्वावारा बनाए, जाने वाले नियमों से अवधारित की जायँ, यात्रिक ओर दैनिक 
भत्ता पाने का अधिकार होगा । 
यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९३७ का निरसन ; 
७--यू० पी० लेजिस्लेचर ( आफिसस सेलरीज ) ऐक्ट, १६३७, निरस्त 
होगा ओर एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। 
५, १६३७ का निरसन । 
८--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यांन्व्रित करने के लिये राज्य 
सरकार नियम बना सकती है । 
(२)--उक्त अधिकार की ब्यापकता को बाधित न करते हुए. धारा २ में 


उल्लिखित करों को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनभुग्तान की 
व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है । 


(३५१ ) 


उद श्य और कारण 

संविधान के अनुच्छेद १८६ में यह व्यवस्था की गयी है कि बिधान सभा 
के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उप- 
सभापति को ऐसे वेतन ओर भत्ते, जिन्हें क्रमश: राज्य का विधान मंडल विधि 
द्वारा नियत करे, दिए, जायंगे | 

इस विधेयक द्वारा तदुनुसार व्यवस्था की जा रही है | 

सेयद अ्रली जहीर, 
न्याय मंत्री । 

भारत के संविघान के अनुच्छेद २०७ (१) के अनुसार 'में, होरमसजी 
पैरोशा मोदी, गवनर, उत्तर प्रदेश सिफारिश करता हूँ कि (१) उत्तर प्रदेश 
के मंत्रियों ओर उपमंत्रियों के ( वेतन तथा भत्तों का ) विधेयक, १६४२ ई०, 
(२) उत्तर प्रदेश विधान मंडल ( अधिकारियों के वेतन तथा भच ) त्रिधेयक, 
१९५२ ई० ओर (३) उत्तर प्रदेश विधान मएडल ( सदस्यों की उपलब्धियों 
का ) विधेयक, १६४२ ई० उत्तर प्रदेश विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत 


किये जाय॑ । 
एच० पी० मोदी, ५ 
गवनर, 
उत्तर प्रदेश । 

भारत के संविधान के अनुच्छेद २०७ (३) के अनुसार में, होरमसजी 
पैरोशा मोदी, गवनर उत्तर प्रदेश सिफारिश करता हूँ कि (१) उत्तर -प्रदेश के 
मंत्रियों और उप-मंत्रियों के वेतत तथा भ्तों का विधेयक, १६५४२ ई०, 
(२) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल ( श्रधिकारियों के वेतन तथा भत्त ) 
विधेयक, १६४२ ई०, ओर (३) उत्तर प्रदेश विधान मणड्र ( सदस्यों की 


( १४२ ) 


उपछब्धियों का ) विधेयक, १६४४२ ई० पर उत्तर प्रदेश विधान सभा 
विचार करे | द 
एच० पी० मोदी, 
गवनर, 
उत्तर प्रदेश 


भारत के संविधान के श्रनुच्छेद २०७ (३) के अनुसार में, होरमसजी 
पैरोशा मोदी, गवनर, उत्तर प्रदेश सिफारिश करता हूँ कि (१) उत्तर प्रदेश के 
मत्रियों और उप-मंत्रियों ( के वेतन तथा भत्तों ) का विधेयक, १६५४२ ई०, 
(२) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल ( अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते ) 
विधेयक, १९५२ ई०, और (३) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल ( सदस्यों की 
उपलब्धियों का ) विधेयक, १६५४२ ई० उत्तर प्रदेश विधान परिषद के समक्ष 
प्रस्तुत किये जाय॑ | 
एच० पी० मोदी, 
गवनर, 
उत्तर प्रदेश-+- 


( ३५३ ) 


परिशिष्ट 
(ख) 


अष्टाचार और अवैध आचरण तथा निर्वाचन सम्बन्धी अपराध 


अध्याय १ 
अष्टाचरण-- 


१२३, गुरूतर भ्रशचरण-निम्नगत आचारण इस ऐबक्ट के प्रयोजनाथ 
अष्टाचरण मानें जायगे, यथा:--- 


(१) रिश्वतखोरी, जेसा कि, किसी उम्मीदवार या उसके एजण्ट द्वारा, 
अथवा किसी उम्मीदवार या उसके एजण्ट के गुप्त सहयोग से किसी अन्य 
ब्यक्ति द्वारा, किसी मी व्यक्ति को पुरस्कार देना, भेंट प्रस्तुत करना या किसी 
घूस का बचन देना, श्रोर यह इस आशय से हो कि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत:- 

(क) किसी व्यक्ति को किसी निरवांचन पर बतोर एक उम्मीदवार के खड़े 

रहने या न खड़े रहने या अपनी उम्मीदवारी वापिस कर लेने 
का; अथवा 

(ख) किसी निर्वांचक को किसी निर्वाचन पर मत देने या न देने का 

प्रलोभन दिया जाय या--- 

(१) किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़े रहने या न खड़े रहने के लिये 

अथवा अपनी उम्मीदवारी से हट जाने के लिये; या 

(२) किसी निर्वाचक को इस प्रकार मत देने या न देने के लिये पुरस्कृत 

किया जाय । 

' स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनाथ शब्द घुस केवल आर्थिक घू'स 
या घन द्वारा आगणित घूस तक ही सोमित नहीं, और इसमें उन 
तमाम प्रकार के मनोरंजन तथा तमाम प्रकार के व्यवसायों का भी समावेश 
होगा जो कि पुरस्कार के रूप में होंगे; किन्तु इसमें ऐसे किन्हीं भी ख्चों 

२ रे 


( ३१५४४ ) 


की अदायेगी का समावेश नहीं होगां जो कि किसी निर्वाचन पर, या उसके 
प्रयोजनाथ, वास्तविक तौर पर किये गये होंगे तथा धारा ७६ में निर्दिष्ट 
निवांचन सम्बन्धी खर्चों के व्यारे में यथानियम दज किये गये ह्वोंगे 

(२) अनुचित प्रभाव, जैसा कि, किसी उम्मीदवार या उसके एजन्ट द्वारा, 
अथवा उम्मीदवार या उसके एजण्ट के गुप्त सहयोग से किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, किसी निर्वांचन सम्बन्धी अधिकार के स्वतत्र प्रयोग में कोई प्रत्यक्षतः 
या अ्रप्रत्यक्षत: हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने के लिये यत्न $ 


बन्धान यह है कि-- 


(क) इस खण्ड के उपबन्धों की सव॑मान्यता को ह्वानि पहुंचाये बगैर उसमें 
उल्लिखित ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 
(१) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें कि किसी उम्मीदवार या किसी 
निर्वाचक का स्वाथ हो, किसी भी प्रकार की हानि की धमकी देता 
है, जिसमें सामाजिक एवं जाति बहिष्कार या किसी वण या जाति 
से बाहर कर देने का भी समावेश होगा; या 
(२) किसी उम्मीदवार या निवाचक को, उसके दिल में यह मान्यता 
पैदा करने के उद्देश्याथ कि वह, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें कि 
उसका कोई स्वाथ हो, देवी प्रकोप या धार्मिक अपकीर्ति का विषय 
बन जायेगा या बना दियाहजायेगा, फुसलाता है या फुसलाने का 
यत्न करता है, 
वह, इस खण्ड के भावार्थों के अनुसार ऐसे उम्मीदवार या निवांचक के 
निर्बांचन सम्बन्धी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने वाला 
माना जायेगा 


(ख) सावजनिक नीति की किसी घोषणा को या सावजनिक कायवाही के 
किसी बचन को, अथवा निर्वाचन सम्बन्धी किसी श्रधिकार में हस्तक्षेप 
करने के शभश्रभिप्राय के बगैर केवल किसी वैधानिक अ्रधिकार के प्रयोग 
को, इस खण्ड के भाषार्थां के अनुसार, हस्ताक्षेप नहीं माना जायगा। 


( ३४५७ ) 


(३) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा, अथवा किसी उम्मीदवार 
या उसके एजेण्ट के गुप्त सहयोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मतपरचा के 
लिये एक ऐसे प्राथना पत्र का प्रास करना, या उक्त प्राप्ति में सहायता देना 
या एतदथ यत्न करना, जो कि किसी एक ब्यक्ति द्वारा किसी श्रन्य व्यक्ति के 
नाम में किया जाता है, फिर चाहे वह श्रन्य व्यक्ति जीवित हो या मर चुका 
हो, या जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी काल्पनिक व्यक्ति के नाम में किया जाता 
है, अथवा जो मतपरचा की प्रासि अ्रथ किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम में 
किया जाता हे, जब कि इस तथ्य के कारण कि उसने उसी निर्वाचन ज्षेत्र में 
या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में पहले से ही अपना मत दे रखा है, उसे मत 
देने का अधिकार नहीं | 

(४) मतदान के घर्टों के दोरान में पोलिंग स्टेशन से किसी उम्मीदवार 
या उसके एजेण्ट द्वारा, अथवा. किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट के गुप्त 
सहयोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसो मतपचां का इटाना | 


(५४) किसी उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा, या किसी उम्मीदवार 
या उसके एजेण्ट के गुप्त सहयोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी उम्मीदवार 
के व्यक्तिगत चारित्रय या आचरण के सम्बन्ध में, या किसी उम्मांदवार को 
उम्मादव,री या उम्मीदवारी वापिस ले लेने के सम्बन्ध में, किसी ऐसे तथ्य के 
निवेदन का प्रकाशन जो कि गलत है अथवा जिसे वह या तो गलत मानता है 
अथवा सही नहीं मानता और जो एक ऐसा निवेदन है जिस से कि उच्त 
उम्मीदवार के निवांचित हो जाने के सुयोगों को हानि पहुंचने की यथाथंरूप में 
सम्भावना हो सकती है । 


(६) किसी भी निवाचक को (स्वयं उम्मीदवार, या उसके परिवार के 
सदस्यों अथवा उसके एजेण्ट के अतिरिक्त) धारा २५ के शअ्रधीन निवेशित 
किसी पोलिंग स्टेशन, अथवा मतदान के लिये धारा २९ की उपधारा (१) के 
अधीन नियत किसी स्थान पर पहुँचाने या वहां से ले जाने के प्रयोजनाथ, 
उक्त उम्मीदवार या उसके एजेण्ट द्वारा या, उम्मीदवार श्रथवा उसके एजेण्ट 
के गुप्त सहयोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी बाहन, या नाव का 
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किराया पर लेना श्रथवा प्राप्त करना, फिर चा दे इसके लिये कोई रकम अदा 
की जाती दो या नहीं : 

पर बन्धान यह है कि किसी निवांचक द्वारा, या अनेक निवांचकों द्वारा 
उनके संयुक्त खच पर, उसे या उन्हें पोलिंग स्टेशन या मतदानाथ नियत 
स्थान पर पहुँचाने श्रथवा वहां से ले जाने के लिये किसी वाहन या नाव का 
किराया पर लेना, यदि इस प्रकार किराया पर लिया गया वाहन या नाव 
एक ऐसा वाहन यां नाव हो जो कि यांत्रिक बल से नहीं चलाया जाता, इस 
खण्ड के अधीन बतोर एक भ्रष्टाचरण के नहीं माना जायेगा : 

अधिक बन्धान यह है कि किसी निवांचक द्वारा ऐपे पोलिंग स्टेशन या 
मतदान के लिये नियत स्थान पर मत देने के लिये पहुँचने या वहां से वापस 
लौटने के प्रयोजनाथ, अपने खच पर, किसी सार्वजनिक परिवहन, वाहन या 
नाव अथवा ट्रामकार या रेल गाड़ी के उपयोग को, इस खण्ड के अधीन, 
बतोर एक भ्रष्टाचरण के नहीं माना जायेगा । 

स्पष्टीकरण--इस खण्ड में अभिव्यक्ति “वाहन”? से अ्रमिप्रेत है, कोई ऐसा 
वाहन जो कि पथ परिवहन के प्रयाजनार्थ उपयोग में लाया जाता है, फिर 
चादे वह यांत्रिक बल द्वारा गतिमान होता हो या श्रन्यथा ओर चाद्दे उसका 
अन्य वाहनों को खींचने के लिये उपयोग किया जाता हो या अन्यथा । 

(७) इस ऐक्ट का, या उसके श्रधीन विरचित किसी भी नियम का 
उल्लंघन करते हुए, किसी उम्मीदवार द्वारा, या उसके किसी एजेण्ट द्वारा 
किसी खर्च का करना या एतदथ किसी को प्राधिकृत करना, अथवा किसी 
व्यक्ति को नौकरी पर लगाना । 

(८) किसी उम्मीदवार या उसके किसी एजेण्ट द्वारा, अथवा किसी 
उम्मीदवार या उसके एजेण्ट के गुप्त सहयोग से किसी अन्य ब्यक्ति द्वारा, 
उक्त उम्मीदवार के निवाचित हो जाने के सुयोगों में अभिवृद्धि लाने के 
उद्दे श्याथं, भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन म़रुलाज्िमत 
करनेवाले किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति द्वारा मत देने के अतिरिक्त, कोई भी 
सहायता प्रास॒ या उपलब्ध करना । 
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स्पष्टीकरण--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये--- 


(कं) भारत की सरकार के अधीन मुलाज़िमत करनेवाले व्यक्ति में ऐसे 
किसी व्यक्ति का समावेश नहीं होगा जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 
बतौर एक ऐसे व्यक्ति के घोषित किया जा चुका है जिस पर कि इस 
खण्ड के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । 


(ख) किसी राज्य की सरकार के अधीन मुलाज़िमत करने वाले व्यक्ति में 
एक पटवारी, चौकीदार, दफ़्दार, ज्ेलदार, शानबाघ, करनाम 
तलाटी, तलारी, पाटिल, गांव का मुनसिफ, गांव का मुखिया या उस 
राज्य में नियुक्त किसी भी नाम से सम्बोधित गांव के अन्य किसी 
पदाधिकारी का भी समावेश होगा, फिर चाहे उस द्वारा ग्रहण किया 
हुआ पद समस्त समय के लिए हो या नहीं किन्तु, इस परिभाषा में 
( उपयुक्त किसी ग्राम्य पदाधिकारी के अश्रतिरिक्त ) ऐसे किसी भी 
व्यक्ति का समावेश नहीं होगा, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बतौर 
एक ऐसे व्यक्ति के घोषित किया जा चुका हे, जिस पर कि इस स्ष्ड 
के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। 

१२४. लगु भ्रष्टाचरण:-- इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए. निम्नगत 

ग्राचरण भी भ्रष्टाचरण माने जायेंगे :--- 

१--घारा १२३ के खण्ड (१) से (८) में निश्चित किया गया कोई भी कृत्य 

जब कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा क्रिया जाये जो कि एक उम्मीदवार या 
उसका एजेण्ट नहीं, अथवा जो कि किसी उम्मीदबार था उसके एजेश्ट के 
गुप्त सहयोग से कृत्य करने वाला ब्यक्ति नहीं। 

२--किसी निर्वाचन पर किसी ब्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम, 

फिर चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या मर चुका हो या किसी काल्पनिक ब्यक्ति 
के नाम, मत परचा के लिए प्राथनापत्र देनाया अपने नाम में ही ऐसां 
प्राथना पत्र देना, जब कि इस तथ्य के कारश कि वह ब्यक्ति उसी निर्वाचन 
क्षेत्र में या किसी अन्य निाचन क्षेत्र में अपना मत पहिकछे से ही दे चुंका है, 
उसे मत देने का अधिकार नहीं। 
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३--निम्न सम्बन्धों में कियी भी ब्यक्ति द्वारा किसी धूस का लेना या 
उक्त घूस की प्राप्ति अथ कोई करार, चाहे वह बतोर बदला के हो या पुरस्कार 
के, तय करना, अथांत्‌-..- 
क--बतोर उम्मीदवार के खड़ा रहने या खड़ा न रहने के लिए, अथवा 
अपनी उम्मीदवारी से हट जाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा; या 

स्त--मत देने या न देने के बदला में अपने आप के लिए, या किसी 
अन्य न्यक्ति के लिए, अथवा किसी निवांचक को मत देनेया न 
देने पर प्रलोभित करने के लिए, या किसी उम्मीदवार को अपनी 
उम्मीदवारी से हट जाने के लिए; 

स्पष्टीकरण .-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्ति “घूस? का वहो 
अथ होगा जेसा कि उसके लिये घारा १२३ के खण्ड (१) के प्रयोजनों के लिए 
किया गया दै । 

४-- निर्वाचन के खर्चों के किसी भी ऐसे ब्यौरे वो प्रस्तुत करना ज्ञो कि 
किसी महत्वपूण मामला के विषय में गलत है, या ऐसे किसी व्योरे के प्रमाणी- 
करण की घोषण। करना । द 

३--वया, नस्ल, जाति या भम के आधार पर मत देने या न देने के 
लिए व्यवस्थित अम्यथना करना, या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित हो जाने 
के सुयोगों की अभिवृद्धि अर्थ धार्मिक एवं राष्ट्रीय चिन्हों, जेसा कि, राष्ट्रीय 
व्वज ओर राष्ट्रीय प्रतीक, का उपयोग करना अथवा उन के नाम पर अ्रभ्यथना 
करना | 

वबभ्याय २ 
अवैध आचरण-- 

१२४, अवैध आचरया--इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये निम्नगत आच- 
रख अवध आचरण माने जायंगेः-- 

१--उम्मीदवार या उसके एजेण्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
किसी. सावजनिक सभा के आयोजन के कारण, अथवा किसी विज्ञापन, परिपत 
या प्रकाशन पर, अथया उक्त उम्मीदवार के निवांचन की सहायता या प्राप्ति 
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के प्रयोजनाथ खच करना या एतदथ किसी को अधिकृत करना, सिवाय 
उस दशा के जब कि वह व्यक्ति इस कार्य के निष्पादनाथ उम्मीदवार द्वारा 
लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो । 

स्पष्टीकरण :--- ऐसे खन्र जो कि किसी संस्था या संगठन द्वारा, ऐसी 
संस्था या संगठन द्वारा अनुमोदित किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सफंलता 


की वृद्धिग्रथ उपयुक्त रूप में किया जाता है, या प्राधिकृत किया जाता है 
इस खण्ड के भावार्थानुसार किये गये या प्राधिकृत किये गये खच नहीं 


माने जायेंगे । 

(२) ऐसी किसी इमारत, कमरा या अन्य स्थान का, जहां कि जनता को 
मादक मद्य बेचा जाता हो, बतौर समिति-खंड ( कमेटी रूम ) के श्रथवा 
किसी ऐसी सभा के प्रयोजनाथ जिस में कि निर्वाचक-वर्ग को प्रविष्ट करवाया 
जाता हो, किराया पर लेना, उपयोग में लाना अ्रथवा किराया पर देना । 

(३) निवांचन के प्रति निर्देश करने वाले ऐसे किसी भी परिपत्र, 
( सरकुलर ) ख्यापन-पत्र या विज्ञापन का जारी करना जिस पर कि उसके 
मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता न दिया गया हो। 


अध्याय के 

निबाो जन बिषयक अपराध--- द 

१२६, निर्वाचन के दिन पर सावंजनिक सभाओं का प्रतिषेध ४ 
१--कोई भी व्यक्ति किसी भी निवाचन क्षेत्र में, उस दिनांक या दिनांकों पर 
जब कि उक्त निवाचन-क्षेत्र में निवांचन के लिये मत डाले थाते हों, किसी भी 
सभा का न तो संयोजन करेगा या न ही उसे बुलायेगा, श्रथवा उसमें उपस्थित 
दी दो सकेगा। 

२--कोई व्यक्ति जो उपघारा (१) के उपबन्धों का उलल'घन करेगा वह 
दो सौ पचास रुपया तक.जुमाना का भागी होगा । 


१२७, निर्वाचन सभाओं में दंगाफसाद ;-- १“-कोई व्यक्ति जो ऐसी 
कसी सावजनिक सभा में जिस पर कि यह -घारा छागू होती हे, उस कारोबार 
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की कायवाहियों को रोकने के आशय से जिस के लिये उक्त सभा बुलाई गई 
हो, उच्छद्ल रूप से बतांव करेगा या अन्य व्यक्तियों को ऐसा बताव करने 
के लिये उक्सायेगा वह दो सो पचास रुपया तक जुमाना का भागी होगा । 


२--यह धारा राजनैतिक प्रकार की ऐसी किसी भी सभा पर लागू होगी, 
जो कि किसी निवांचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन ज्ेत्र को, एक सदस्य या अनेक 
सदस्यों को निवांचित करने का आदेश देने वाले अधिसूचन के जारी होने 
के दिनांक तथा जिस पर निवांचन होता हद उस दिनांक के बीच बुलाई 
जाती है । 


३--यदि किसी पुलिस पदाधिकारी को यथाथ रूप में यह सन्देह हो जाय 
कि किसी व्यक्ति ने उपधारा १ के अधीन कोई अपराध किया है तो वह, जब 
उसे उक्त सभा के प्रधान द्वारा इस बात की प्राथना की जाय, उस व्यक्ति 
से फौरन अपना नाम ओर पता जाहिर करने की मांग करे तथा यदि वह 
व्यक्ति इस प्रकार श्रपना नाम झोर पता जाहिर करने से इन्कार करे या उसमें 
असफल रहे अथवा पुलिस पदाधिकारी को सकारण सन्देह हो जाय कि उसने 
अपना नाम या पता गलत बताया हे तो, उस दशा में, उक्त पुलिस 
पदाधिकारी उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार करे। 


१२८, मतदान के रहस्य मेद को गुप्त रखना :-- १--ऐसे प्रत्येक 
पदाधिकारी, कलक, मुन्शी, एजेन्ट [ प्रतिनिधि ] या अन्य व्यक्ति को, जो कि 
मता की लेख्य बद्धता या उनकी गनती के सम्बन्ध में किसी कत्त व्य का 
पालन कर रद्दा हो, मतदान के रहस्य मेद को गुप्त रखना होगा, और वह 
गुप्तता बनी रहे इसमें सह्टायता देनी होगी, तथा [ सिवाय किसी ऐसे प्रयोजन 
के लिए, जो कि किसी विधि के श्रधीन प्राघिकृत किया गया हो ] ऐसी गुप्तता 
के भंग होने की जिससे सम्भावना हो, ऐसी कोई भी संसूचना किसी भी ब्यक्ति 
को सवाहित नहीं करनी होगी । 

२--ऐसा कोई भी व्यक्ति लो उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन 


करेगा वह श्रघ्िक से अधिक तीन मास तक कारावास के दम्ड का या जुमाना 
का अथवा दोनों प्रकार के इण्डों का भागी होगा | 
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१९९. पदाधिकारी, इत्यादि, निवाचन के समय उम्मीदवारों के निमित्त 
. काय नहीं करेंगे श्रथवा न ही मतदान पर प्रभाव डालेंगे :--१.--एऐसा कोई 
भी व्यक्ति जो कि किसी निवाचन में रिटर्निक़ श्रफसर या असिस्‍्टेण्ट रिटर्निज्ल 
अफसर है अथवा अध्यक्ष है या पोलिंग अफसर दे, अथवा रिटर्निज्न अफसर 
या अध्यक्ष द्वारा किसी निवाचन के सम्बन्ध में किसी कत्त व्य के पालनाथ 
नियुक्त किया गया कोई पदाधिकारी या क्‍लक है, उक्त निवाचन के प्रबन्ध 
के संचालन में किसी उम्मीदवार को निवाचन में सफलता «प्राप्ति के ध्येय की 
उन्नति अथ कोई मी कृत्य ( सिवाय मत देने के ) नहीं करेगा । 


२--उपयु क्‍त कोई भी व्यक्ति तथा पुलिस दल का कोई भी सदस्य-- 

(क) किसी व्यक्ति से किसी निवाचन पर अपना मत देने के लिए 
प्रेरित करने का, या 

(ख) किसी व्यक्ति को किसी निवाचन पर अ्रपना मत न देने के लिए 
प्रेरित करने का, अथवा 


(ग) किसी निवाचन को किसी व्यक्ति पर मत देने के विषय में प्रभाव 

डालने का यत्न नहीं करेगा । 

३--ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) या उपधारा (२) का उल्लंघन 
करेगा वह अधिक से अधिक छुः मास तक कारावास के दण्ड का या जुमाना 
का, अथवा दोनों दण्डों का भागी होगा । 

१३०, पोलिग स्टेशनों में या उनके निकट मत याचना [ केनवासिंग ] 
का प्रतिषेध :--(१) कोई भी व्यक्त उस दिनांक या दिनांकों पर जब कि 
किसी पोलिंग स्टेशन पर मत लिये जाते हों, उक्त पोलिंग स्टेशन में, अथवा 
पोलिंग स्टेशन से एक सौ गज के फासला के अन्दर आये हुए. किसी साव- 
जनिक या निजी स्थान में, निम्नगत कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं 
करेगा, यथा ३७-- 

(क) मत-प्राप्ति श्रथ प्रचार; या 

(सत्र) किसी भी निर्वाचक से मंत प्राप्ति श्र याचना करना; या 
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(ग) किसी भी निवांचक को किसी निश्चित उम्मीदवार को मत न देने 
के लिए प्रेरित करना; या 

(घ) किसी भी निवचक को उक्त निवाचन में मत न देने के लिए प्र रित 
करना; अथवा 

(ड) निर्वाचन सम्बन्धी ( किसी शासकीय सूचना के अतिरिक्त ) किसी 
सूचना या चिह्न को प्रदर्शित करना | 

(२) ऐसा काई भी व्यक्ति जो उप-घारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन 

करेगा, वह दो सो पचास रुपया तक जुर्माना का भागी होगा । 
(३) इस घारा के अधीन दण्डनीय श्रपराध हस्तक्षेप योग्य श्रपराघ दहोगा। 


१३१, पोलिंग स्टेशनों में अथवा उनके निकट उच्छेद्ूछ आचरण के 
लिये शास्ति--(१) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या दिनांक़ों पर जब ।क किसी 
पोलिंग स्टेशन पर मत लिये जाते हों, मत दैने के प्रयोजनाथ पोलिग स्ठेशन 
का मुआझयना (विज़ट) वाले किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने अ्रथवा पोलिंग 
स्टेशन पर काम कर रहे व्यक्तियों के काय॑ में विष्न डालने के उद्देश्य से 

(क) उक्त पोलिंग स्टेशन में या उसके द्वार पर अथवा उसके निकटवर्तो 

किसी सावजनिक या निजी स्थान पर मानववाणी को बिस्तृत 
अथवा पुनरुत्पन्न करने वाछे किसी यंत्र, जैसा कि मेगाफोन या 
लोड-स्पीकर का उपयोग या इस्तमाल नहीं करेगा, या 


(ख) किसी पोलिंग स्टेशन में या उसके द्वार पर अथवा उसके निकढ- 
वर्ती किसी सावजनिक या निजी स्थान पर नहीं चिल्लायेगा या 
अन्यथा किसी उच्छुद्भुल प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। 

(२) कोई व्यक्ति जो उप-घारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, 
अथवा इस उल्लंघन में जानबूक कर सहायता देगा या इस पर किसी को 
प्रेरित करेगा वह तीन मास तक कारावास के दण्ड का या जुमांना का अथवा 
दोनों दण्डों का भागी होगा । 


(३) यदि किसी पोलिंग स्टेशन के अध्यक्ष के प्रास इस मान्यता का 
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कारण हो कि कोई व्यक्ति इस घारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कर 
रहा हे, या कर चुका है तो वह, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये, 
पुलिस के किसी भी पदाधिकारी को निदेशित करे, ओर इस पर उक्त पुलिस 
पदाधिकारी को उसे गिरफ्तार करना होगा | 


(४) पुलिस का कोई भी पदाधिकारी उपधारा (१) के उपबन्धों के किसी 
भी प्रकार के उल्लंघन के निवारणाथ जैसा कि उचित रूप में आवश्यक हों, 
घेसे कदम उठाये तथा बलप्योग करे ओर ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में 
खाये जाने वाले किसी भी यंत्र को इस्तगत करे । द 


१३२, पोलिंग स्टेशन पर दुव्यवद्वार के लिये शास्ति--(१) कोई व्यक्ति 
जो किसी पोलिंग स्टेशन पर मत देने के लिये नियत किये गये घण्टों के 
दौरान में दुव्यवहार करता हे या अध्यक्ष के वैध निदेशों के मानने में विफल 
रहता दे वह, उक्त अध्यक्ष द्वारा अथवा वहां पर लगाये गये किसी कार्य- 
बाहक पुलिस पदाधिकारी द्वारा, या ऐसे अध्यक्ष द्वारा एतदथ प्राधिकृत कियें 
गये किसो व्यक्ति द्वारा, उक्त पोलिंग स्टेशन से हटाया जाय । 


(२) उपधारा (१) द्वारा उक्त अ्धिकार-सत्ताश्रों का इस प्रकार प्रयोग 
नहीं किया जायेगा, जिस से किसो ऐसे निवांचक को जो कि अन्यथा मत 
देने का अधिकार रखता है, उस स्टेशन पर अपना मत दर्ज करवाने के 
छाबसर से वंचित किया जाय । 

(३) यदि कोई न्यक्ति जिसे कि किसी पोलिंग स्टेशन से इस प्रकार 
हटाया गया हो उस पोछिंग स्टेशन पर अध्यक्ष की आशा के बिना पुनः 
ग्रविष्ट होगा, तो वद तीन व तक काराबाख के दण्ड का या जुर्माना का 
अथवा उभय दणडों का भागी होगा | 

(४) उप-घारा (३) के अधीन दणडनीय अ्रपराघ हस्ताक्षेप्य भ्रपराध होगा 


१३३, निवांचनों पर वाडनों को अवैध रूप में किराया पर लेने या प्राप्त 
करने के लिये शास्ति--यदि कोंई व्यक्ति किसी निवाचन के सगय या निर्वा- 
चन के सम्बन्ध में किसी ऐसे भ्रश्चार का दोषी द्वो जेसा कि घारा १२३ के 
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खण्ड ६--में निश्चित किया गया है, तो वह दो सौ पचास रुपया तक 
जुर्माना का भागी होगा । 

१३४. निर्वाचनों के सम्बन्ध में शासकीय कतंव्यों का भंग--(१) यदि 
कोई व्यक्ति जिस पर कि यह धारा छागू होती है किसी उचित कारण के 
बगेर किसी ऐसे काय के करने या न करने का दोषी हो जिससे कि उसके 
शासकीय कतव्य का भंग हो जाता है, तो वह पांच सौ रुपया तक जुर्माना का 
भागी होगा । 

(२) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जैसा कि ऊपर वणान किया गया 
है, किसी भी काय के करने या न करने के विषय में धानि पूरण का कोई भी 
वाद या अन्य बेधानिक कायवाहियों दायर न की जायंगी। 

(३) निरवांचक नामावली रजिस्ट्री करने वाला पदाधिकारी [ इलेक्टोरल 
रजिस्ट्रेशन अफसर ], रिटर्निज्र अफसर, आसिस्‍्टेन्ट रिटनिज्ध अफसर, अध्यक्ष, 
पोलिंग अफसर तथा निर्वाचकों की सूची तय्यार करने, या नामीकरण पज्षों 


[ 707 77०४०75 ], या उम्मीदवारियों को वापिस लेने, अथवा किसी निवां- 
चन पर, मतों को दज कराने या गिनने के काय सम्बन्धी किसी कतब्य के 
पालना नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति यह सब वे व्यक्ति हैं जिन पर 
यह धारा लागू होती है; तथा इस धारा के प्रयोजनाथ अभिव्यक्ति “शासकीय 
कतव्य” का इसके अनुसार ही भावाथ होगा, किन्तु इसमें उन कतंब्बों 
का समावेश नहीं शोगा, जो कि इस ऐक्ट के अथवा जनता का प्रतिनिधित्व 
ऐक्ट १६५० ई० [ १६५४० ई० के ऐक्ट ४३ ] से अन्यथा, किसी अन्य विधि 
के द्वारा या अधीन, श्रारोपित किये गये होंगे। 


१३५ पोलिंग स्टेशन से मत परचों को हटाना अपराध होगा--(१) ऐश 
कोई भी ब्यक्ति जो किसी निर्बाचन पर, किसी पोलिंग स्टेशन से किसी मतन- 
परचा को सकपट ले जायेगा या के जाने का यत्न करेगा, अथवा ऐसे किसी 
कृत्य की घटना में जानबूक कर शहायता देगा या उसके घटनाथ किसी को 
प्रेरित करेगा, वह एक बध्चं तक कारावास के लिये या पांच सौ रुपया तक 
जुर्माना के लिये या दोनों के लिये दण्डनीब होगा | 
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(२) यदि किसी पोलिंग स्टेशन के अध्यक्ष के पास इस मान्यता के लिये 
कारण हो कि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के श्रधीन दण्डनीय कोई अपराध 
कर रहा है या कर चुका है «तो ऐसा अ्रध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को, पूब इस के कि 
ऐसा व्यक्ति पोलिंग स्टेशन को छोड़ +जाय उससे पहिले, गिरफ्तार करे, या 
उसे गिरफ्तार करने के लिये किसी पुलिस अभ्रफसर को निदेशित करे, तथा ऐसे 
व्यक्ति की तलाशी के अथवा किसी पुलिस अफसर द्वारा उसकी तलाशी करवाये: 

पर बन्धान यह हांगा कि जब किसी स्री की तलाशी करवाना आवश्यक 
हो जाय तो, उस दशा में, यद्द तलाशी सम्य-व्यवह्ार को पू्रूपेण लक्ष्य में 
रखते हुए. किसी अन्य स्त्री द्वारा,की जायेगी । 

(३) तछाशी, होने पर यदि गिरफ्तार किये व्यक्ति से कोई मतपरचा 
उपलब्ध हो तो वह अध्यक्ष द्वारा किसी पुलिस अफसर के संरक्षण में सिपुद 
कर दिया जायेगा, अयवा जब तलाशी किसी पुलिस अफसर द्वारा की जाय 
तो वह ऐसे पुलिस अफसर द्वारा अपने संरक्षण में ही रखा जायेगा | 

(४) उप-घारा (१) के अघीन दण्डनीब अपराध दस्ताक्षेप्य अपराध 
होगा । 
घारा १३६ अ्रन्यं श्रपराघ तथा तत्सबन्धी शास्ति:-- 

(१) एक व्यक्ति निवांचन सम्बन्धी अपराध का तब दोषी माना जायेगा 
जब कि वह--- क्‍ 

क--किसी भी नामीकरण पत्र को सकपट बिगाड़ता है या उसे सकपट 

नष्ट करता है; या ः 

ख--किसी रिटर्निंग अ्रगसर द्वारा, अथवा उसकी प्राधिकारसत्ता के श्रधीन, 

चिपकाई गईं किसी सूची, सूचना या अ्रन्य दस्तावेज को सकपट 
बिगाड़ता है, नष्ट करता है या अपनीत करता है; या 

ग--किसी मतन्परचा को अथवा किसी मत-परचा पर शासकीय चिह्न को 

या पहचान को किसी घोषणा को श्रथवा डाक द्वारा संप्रेषित 
मत-परचा के सम्बन्ध में जा सरकारी लिफाफा काम में लाया 
जाता है, उसको सकपट बिगाड़ता है या सकपट नष्ट करता दे; या 
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घ---बगेर योग्य प्रधिकार-सचा के, किसी व्यक्ति को कोई मत-परचा 
देता है; या 

ड---किसी मत-परचा की पेटी ( बैलट-बाक्स ) में उस मत-परया के 
अतिरिक्त, जिसके कि डालने के लिये वह विधि द्वारा प्राधिकृत 
किया गया है, सकपट कोई ओर चीज डालता है; या 

च--उस वक्‍त निर्वाचन के लिये इस्तमाल किये जाने वाले किन्हीं मत- 
पर्चो या किसी मत-पर्चा की पेटी को, योग्य प्राधिकारसत्ता प्राप्त 
किये बरग र, नष्ट करता है, ग्रहण करता है, खोलता है या उनमें किसी 
अन्य प्रकार हस्तक्षेप करता है; या 


छु--सकपट अथवा, स्थिति श्रनुसार, योग्य प्राधिकार-सत्ता के बगेर, 
उपपुक्त छृत्यों में से किसी भी कृत्य के करने का यत्न करता 
है, या ऐसे किन्हीं भी क्ृत्यों के करने में जानबूक कर सहायता 
देता है या एतदर्थ किसी को प्र रित करता है । 

(२) कोई भी व्यक्ति जो कि इस धारा के अधीन निवांचन सम्बन्धी किसी 
अपराध का दोषी होगा वह--- 

क--यदि वह रिटर्निज्ञ श्रफसर या असिस्‍्टेन्ट रिटर्निज् अफसर होगा या 

पोलिंग स्टेशन का कोई अध्यक्ष या निवाचन के सम्बन्ध में शासकीय 
कतंब्य पर नियुक्त किया गया कोई अन्य पदाधिकारी या क्लक होगा 
तो वह दो दर्ष तक के लिये कारावास का या जुर्माना का अथवा 
दोनों दण्डों का भागी होगा । 

ख--यदि वह कोई श्रन्य व्यक्ति होगा तो छु। मास तक के लिये कारावास 

का अथवा जुमाना का या दोनों दण्डों का भागी होगा । 

(३) इस धारा के प्रयोजनाथ एक व्यक्ति बतौर शासकीय कतंव्य पर 
नियुक्त किये गये व्यक्तित के रूप में तब माना जायगा जब कि वह किसी 
निवाचन या निरवांचन के किसी भाग के संचालन के कतेव्य पर लगाया गया 
होगा, जिसमें कि मतों की गिनती अथवा उक्त निवांचन फे बाद उपयाग में 
लाये गये मत-परचों तथा अन्य दस्तावेजों के लिये जिम्मेवार रहने का भी 
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संमावेश हीगा, किन्तु अभिव्यक्ति “शासकीय कतंव्य” में इस ऐक्ट के 
अतिरिक्त या जनता का प्रतिनिधित्व ऐक्ट १६४० ई० (१६५० ई० के ऐक्ट 
४३) के अतिरिक्त, किसी अन्य विधि के दूवारा या अधीन आरोपित किसी 
भी कतंव्य का समावेश नहीं होगा । 


(४) उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध एंक 
हस्तक्षेप योग्य अपराध होगा । 


१३७ कतिपय अपराधों के विषय में अभियोग--(१) यदि निवाचन 
कमीशन, या अनुच्छेद ३२४ के खण्ड (४) के अधीन नियुक्त किसी स्थानीय 
कमिश्नर, अथवा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ( चीफ इत्ेक्टोरल 
आपफिसर) के पास इस मान्यता का कोई कारण हो कि किसी राज्य में किसी 
निर्वाचन के सम्बन्ध में घारा १२६ के अधीन या धारा १३४ के अधीन 
अथवा धारा १३६ की उपघारा (२) के खण्ड (क) के श्रधीन दण्डनीय कोई 
अपराध घटित हो चुका है तो, उस दशा में, उक्त निवाचन कमीशन, 
स्थानीय कमिश्नर, या स्थिति अनुसार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कत्तब्य 
होगा कि वह ऐसी जांच करवाये तथा ऐसे अभियोग दायेर करवाये जैसा 
कि उक्त घटना की परिस्थितियों के सम्बन्ध में उसे आवश्यक प्रतीत हों । 


(२) कोई भी अदाल्त घारा १२६ के अधीन या घारा १३४ के अधीन 
अथवा धारा १३६ की उप-धारा (२) के खण्ड [क] के अधीन दण्डनीय 
किसी अपराध + द्वस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक कि निर्वाचन कमीशन या 
अनुच्छेद ३२२४ के खण्ड [८ै] के अधीन नियुक्त क्रिसी स्थानीय कमिश्नर 
ख्रथत्रा समुचित राज्य के मुख्य निवाचन पदाधिकारी के आदेश द्वारा,. श्रथवा 
इन में से किसो एक द्वारा प्रदत्त प्राधिकार-सत्ता के अधीन, कोई फरियाद 
दायेर नहीं की जाती । 


१३८, श्यए८ ई० के ऐक्ट ५ का संशोधन,--भारतीय दण्ड विधि 
संहिता ( जाप्ता फोजदारी ) १८५८ ई० में-- 


(क) धारा १६६ में शब्द तथा अंक “धारा १२७” के बाद, शब्द, अंक 


( ३६८ ) 


झोर शब्दाक्षर” तथा धारा १७१ च, जहां तक कि उसका छुअकारिता के 
अपराध से सम्बन्ध?” अन्तन्यस्त होंगे; 

(ख) अनुसूची २ में-.- 

(१) भारतीय दख्ड' विधान संहिता ( ताजिरात हिन्द ), श्द्ूघे० ई० 
(१८६० ई० के ऐक्‍क्ट ४५) की घारा १७१-च (एफ) सम्बन्धी 
प्रविष्टि में प्रष्ठ-विभाग २ के परिच्छेद से, शब्द “भौर छुझकारिता”? 
निकाल दिये जायंगे; 

(२) इस प्रकार संशोधित उक्त प्रविष्ट के प्रष्ठ-विभाग २ के परिच्छेद के 
बाद निम्नगत परिच्छेद श्रन्तन्य॑ंस्त होगा, यथा :-- 

“४८ किसी निवचिन में छु्कारिता ।?? 

(३) प्ृष्ठ-विभांग (कालम) ३ में उप-खण्ड (२) दूवारा अन्तन्यस्त 
परिच्छेद के सामने निम्न परिच्छेद अन्तन्यस्त होगा, यथा३--- 
“बगैर वारन्ट के गिरफ्तार करे ।?? 

(४) प्ृष्ठ-विभाग ४, ५, ६, ७ ओर ८ में, उप-खणश्ड (२) द्वारा अन्त- 
न्यंस्त परिच्छेद के सामने, शब्द “वैसा ही?” अन्तन्य॑स्त होगा, 

(५) पृष्ठ-विभाग ३ में भारतीय दर्ड विधान संदिता की घारा १७१-छ 
(जी) सम्बन्धी प्रविष्टि मे, शब्द “'बेसाही? के स्थान पर शब्द “बगैर 
वारन्ट के गिरफ्तार नहीं करेगा?” स्थानापनन होगे | 
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( दूसरा संस्करण प्रकाशित होगा ) 
रियास्ती इतिहास के खूनी प्रष्ठों को बोछती प्रतिमा 
“देशी राज्य ओर जन-आन्दोलन” 
( भूमिका लेखक ढा० पट्टामि सीतारमय्या ) 
पर 
देश के गन्य-मान्य नेताओं और पत्रों की सम्मतियां 
भूतपूब कांग्रसे-अध्यक्ष के शब्दों सें-- 

“४''*““““अंग्रेजों के संरक्षण में रहने वाले राजाश्रों के किलों के भीतर 
बन्द पांच सो साठ से अधिक रियासतों की उनके लौहइ-पंजों से मुक्ति की 
कहानी किसी अंश तक प्रेरणा देने वाली है । इस प्रकार की कद्दानी टिहरी- 
गढ़वाल के भी परिपू्णानन्द ने, जो कि श्रपनी लम्बी यातनाश्रों तथा महान 

त्याग के कारण इस काय के लिये सवथा उपयुक्त हैं, विशुद्ध एवं घारा- 
प्रवाह हिन्दी में लिखी है । वस्तुतः प्रत्येक रियासत की मुक्ति की कहानी 
उन नवयुवकों के बहे हुए खून, पसीने ओर आंसुओ्रों की कहानी है जिनके 
परिश्रम से ऐसा चमत्कारपूण परिणाम निकला है |*“““मुझे! इसमें 
सन्देह नहीं कि यह पुस्तक कालेज की पाख्य पुस्तकों में होगी और भारतीय 
नागरिकों के लिये प्रतिदिन काम में आने वाली एक पुस्तिका (४०7प०) |?! 
श्री अशोक मेहता को अभिव्यञ्ञना वृत्ति में-- 
पुस्तक पर दृष्टि पड़ते ही लगता है कि वह रोचक और लाभ- 
दायक होगी ।” 


माननीय ढालबद्दादुर शास्रों लिखते हैं-- 


“देशी राज्यों का जन-आन्दोलन भारतवष के राष्ट्रीय आन्दोलन को 
एक कड़ी है। देशी राज्यों की जानकारी के बिना राष्ट्रीय आन्दोलन की 
कहानी अधूरी रह जाती है ।' * “प्रस्तुत पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें 
सन्देह ही क्‍या ।? 


हिन्दुस्तान (दैनिक) दिल्ली -- 

“भारतीय जन-आन्दोलन से सम्बन्धित इस सवा सो प्रष्ठ की पुस्तक के 
२५ अध्यायों में मारतीय राज्यों में बन-आनन्‍न्दोलन के विभिन्न पहलुओं पर 
व्रकाश डाला गया है | 

“देशी राज्य सम्बन्धी पुस्तक थोड़ी हैं। आवश्यकता है कि इस प्रकार 
कौ पुस्तकों को प्रोत्साहन दिया जाय ।?” 
नव भारत (साप्ताहिक) बम्बई--- 

लक लेखक ने कुशलता से स्थान-स्थान पर नेताश्रों के वक्तब्यों, 
प्रस्तावों, पुस्तकोंतथा अन्य प्रकार की सामग्री का उल्लेख करते हुए तथा उनमें 
स्रे यथायोग्य उदाइरण देते हुए अपनी चीजों को और भी पुष्ट किया है श्रोर 
हमारे सम्मुख बढ़ी ही सरलता से वास्तविकता ओर सत्यता को स्पष्ट किया है । 
उस समय से आज तक के रियासतों सम्बन्धी अधिवेशनों, सत्याग्रहों ओर 
अजन-आनन्‍्दोलनों का, तथा देश की प्रमुख घटनाओं का, जिनका कि रियासतों 
स्रे कुछु सम्बन्ध था, वणन भी संक्षेप में योग्यतापूबक किया गया है जो 
कहीं भी नीरस नहीं होने पाया । रियासतों की प्रष्ठभुमि और गत इतिहास को 
खमभने के लिये ये छोटी-छोटी रूप-रेखायें महत्वपूर्ण भी हैं ओर मनोरंजक 
भी, ओर यही इनको एक बड़ी विशेषता है। ? 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर विवेचनात्मक पुस्तक 


“संयक्त राष्ट्र संघ चोराहे पर ९” 
रीग आफ नेशन्स की स्थापना से लेकर संयुक्त राष्ट्र-संघ के निर्माण और 
उसके कार्या का विवेचन आप इस पुस्तक में पाये गे। राष्ट्र में संघ के नियमों की 
अवदेलना करके साम्राज्यवादी देशों की कूट नीतिक चालों और उनके अपविद्र 
मठबन्धन के फलस्वरूप जो विश्वव्यापी संकट पैदा हुआ है उसे दूर करने 
और स्थिर शान्ति के लिये विश्व-संघ का का रोचक ओर सरल भाषा 


में प्रतिपादन किया है। है 


लाल बहादर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
पता छसद्योच्रतपा 5#वठ50फां चिवातणातवोाँ 0ट०त९०५ रण 
५+094॥77]5698[0॥ 4. 9॥9॥#४ -॥ 
॥(05500/श/मयरी )2।१+7 ! 
अवाप्ति सं० /»& ८८: (५०. 2७४-:१२४2 
क्रपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाक या उससे पहले 
वापस फर दें । 
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